
 Sixth  Series,  Vol.  XVII  No.  6  Monday,  August  7,  978

 Sravana  16,  900  (Saka)

 Lok  Sabha

 Debates

 (Fifth  Session)

 (Vol.  XVI,  contains  Nos.  11-20)

 LOK  SABHA  SECRETARIAT

 New  Delhi

 Price-  Rs  4.00



 CONTENTS

 No  75  Monday,  August  7,  978/Sravana  16,  .900  (Saka)
 CoLUMNS

 Oral  Answers  to  Questions

 *Starred  Questions  Nos  304,  306,  307,  309,  377  and  323  T—30

 Written  Answers  to  Questions  *

 Starred  Questions  Nos.  305,  308,  310,  372  and  3I4  to  323  3!—48

 Unstarred  Questions  Nos.  2939,  2944,  2946,  2948  to  2980,
 2982  to  2994,  2996  to  +3061,  3063  to  3087,  3089  to  3092
 and  3094  to  338  4हिथ्47

 Correcting  Statement  No  USQ  No  6ा  72  dt  10-4-1978  “247

 Papers  Laid  on  the  ‘lable  »  «»  .  247--57
 20६९-75,
 377-78

 Re  Motion  for  Adjournment  .  25I—52

 Re  Questions  of  Privilege  .  द  नि  ‘  .
 252—5

 4
 (257-03,

 Re  Calling  Attention  on  violence  in  Marathwada  255—$57,
 2777-83

 Re  Communications  sent  by  the  Ministries  to  Members  of  Parliament  26165

 Re  Laving  of  Prime  Ministers’  letters  demanding  resignations  of
 Munisters  276

 Message  trom  Rajya  Sabha  कन

 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance—
 Reported  incidents  of  violence  based  on  caste  hatred  m  Marathwada  283-88

 Dr  Ramp  Singh  .  .  283

 Shri  Dhantk  Lai  Mandal  न  283—84

 Leave  of  Absence  from  the  sittmgs  of  the  House.  288—89

 Matters  under  Rule  377—

 (0  Reported  exodus  of  Hast  Pakistan  refugees  from  Danda-
 karanya  Project  289—90

 Shri  Chitta  Basu  289—~90

 *The  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question
 was  sctusily  asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  Member



 Gi)
 COoLU  MNS

 (ii)  Reported  delay  in  clearing  of  irrigation  and  power  projects  290—9:
 of  Madhya  Pradesh  .  न  .
 Dr.  Vasant  Kumar  Pandit  .  A

 e
 +  290—9I

 (iii)  Reported  delay  in  introduction  of  the  Bill  to  curb  political
 defections  .  a.  297
 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  .  नि  ०  <  ०  40  4

 (iv)  Reported  plight  of  Scheduled  castes  and  Scheduled  Tribes
 students  in  Indian  Institute  of  Technology,  New  Delhi  292—93
 Shri  P.  K.  Kodiyan  .  -  «  .  292-93,

 (२)  Reported  insecurity  of  Life  and  Property  of  non-tribals  in
 Meghala  हर  293-94

 Shri  Saugata  Roy  नि  हे  .  293—94
 Constitution  (Forty-Fifth  Amendment)  Bill  .  ७  -  294-377,

 379—420
 Motion  to  consider—

 Shri  Shanti  Bhushan  .  294—3:0

 Shri  C.  M.  Stephen  है  F  «.  3I2,  37632

 Shri  Ram  Jethmalani  .  हि  332—~54

 Dr.  V.  A.  Seyid  Muhanunad  .  354—68

 Shri  Nirmal  Chandra  Jain  i  .  .  368—77

 Shri  Samar  Mukherjee  .  379-85

 Dr.  Murli  Manohar  Joshi  385—93
 Sbri  A.  Bala  Pajanor  393—405
 Shri  Narendra  P.  Nathwani  405—I2
 Prof.  P.  G.  Mavalankar  4I3—20

 Half-an-Hour  Discusson  ७

 Curbing  economic  power  of  monopoly  Industrial  Houses  420—42
 Shri  Dhirendranath  Basu  421-25
 Shri  Shanti  Bhushan  .  426~—28,

 432—42
 Shri  Yuvraj.  है  :  428-29
 Shri  K.  Mallanna.  .  429—~30
 Shri  Saugata  Roy  .  430—31
 Shri  Eduardo  Fealeiro  31-32



 LOK  SABHA

 Monday  August  7,  978/Sravana  16,
 900  (Saka)

 The  Lok  Subha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 —_—_—_—

 {Mr  Sprakar  mm  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Assistance  to  Small  Farmers  for
 Minor  Irrigation

 #304  SHRI  RAJENDRA  KUMAR
 SHARMA  Will  the  Mimster  of  AG-
 RICULTURE  AND  IRRIGATION  ४९
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  consi-
 dering  the  question  of  providing  fac!
 lity  and  assistance  to  small  farmers  in
 all  the  district,  in  the  country  fo:
 development  of  minor  irrigation,

 (b)  the  number  of  districts  of  Uttar
 Pradesh  included  unde;  thig  scheme
 and

 (oe)  hoy  far  this  scheme  will  9९
 successful?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGTAION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH)  (a)  Government  of
 India  have  already  decided  to  extend
 the  facility  of  subsidy  to  small  and
 rrarginal  farmers  for  development  of
 minor  iiigation  taken  up  on  an  area
 basis  and  with  technical  clearance  m
 all  areas  of  the  country

 (b)  All  districts  of  Uttar  Pradesh
 will  be  covered  under  this;
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 (c)  The  Government  of  India’s  de-
 cision  has  been  communicated  to  all
 the  State  Governments/Union  Terri-
 tories  The  implementation  wili  be
 by  the  State  Governments/Union  Ter-
 utories  and  their  agencies  As  the
 benefits  of  minor  umgation  to  snail!
 and  marginal  faimeis  are  realised  by
 everyone,  it  is  hoped  that  a  large
 number  of  small  and  marginal  farm-
 ers  will  be  able  to  benefit  under  this
 scheme  of  assistance

 at  राजना  कुमार  शर्मा  :  मत्नी  महोदय
 ने  प्रश्न  के  उत्तर  में  उसी  प्रश्न  को  पुन  दोहरा
 दिया  है।  वास्तधिंकता  उसमे  क्या  है,
 ह. अ  क्या  हाना  चाहिए,  इसकी  सच्चाई  प्रव्ट
 नही  होती  है  मंत्री  महोदय  स्वय  इस  बात
 को  स्वीकार  करेगे  कि  भ्राज  राष्ट्रब्यापी
 सिंचाई  की  एक  बहुत  बडी  आचधश्यकता  है।
 चारो  तरफ  उसकी  माग  है  श्रौर  लघु  सिंचाई
 योजना  के  माध्यम  से  हम  देश  का  कल्याण
 कर  सकते  है।  जो  योजना  तैयार  की  गई
 है  इसमे  कितना  घन  व्यय  क्या  जा  रहा  है  ?

 इस  योजना  को  सभी  राज  गेमें  एक  मापदण्ड
 के  धझाधार  पर  लागू  कया  जायगा,  इस
 धिषय  मे  इन्होने  काई  जानकारी  नहीं  दी,
 ये  षिस्तार  से  इस  सदन  को  सूचित  करे  कि
 इसका  रथरूप  क्या  होगा  ?

 झ्ाज  तक  मेरे  जिले  थे  झन्तर्गत  किसी
 प्रकार  की  कोई  योजन।  लागू  नही  की  गई  है  ।
 उत्तर  प्रदेश  के  मेरे  जिले  रामपुर  मे  केषल
 30  प्रतिशत  भूमि  की  सिलाई  की  व्यघस्था
 है,  वहा  पर  छोटे  छोटे  किसान  है,  राज्य
 सरकार  झौर  केन्द्रीय  सरकार  की  तरफ  से
 झाज  तक  कोई  झाधिक  सहायता  या  लघु
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 सिंचाई  योजना  का  कोई  कार्यक्रम  ष््हां  नही
 दिया  गया  है,  इस  के  क्या  कारण  (६,  मंत्री
 महोदय  यहू  भी  बनायें  ?

 शी  प्रताप  H  समझने  या
 समझाने  में  कोई  त्रुटि  हुई  है,  x  फेंकि  मैने

 बहुत  स्पष्ट  कहा  है  कि  जो  सुविधा  भ्रभी
 स्माल  फारमर्स  एजन्सो  वाले  एरिया  या
 स्पेशल  ग्राम  वाले  एरिया  में  उपलब्ध

 थी  कि  छोटे  किसानों  को  सबसीडी  मिलेगी,
 बह  सारे  देश  के  छाटे  श्रौर  माजिनल  किस!  +
 को  उपलब्ध  करा  दी  गई  है  ।  उसमें  राम-

 पुर  जिला  झाता  है  -  यहबात  सही  है  कि
 प्रभी  तक  रामपुर  जिले  में  कोई  योजना  ऐसी
 नहीं  है,  लेकिन  जहां  तक  छोटे  किसानों  की
 सिचाई  की  सुथवा  का  ब्रण्न  है,  केवल

 रामपुर  जिला  ही  नहीं, देश  के  हर  जिसे  मे
 जहां  नीचे  पानी  है,  सिर्फ  एक  ही  शर्त  कि  ब्राउस्ड
 वाटर की  एनेलेक्लिटो है,  इस  बारे  में  संतुष्ट
 हो  जाने  के  बाद  थ  अबखीडी  की  सुविधा  एक
 जैक्टर से नीचे से  वीचे  वाले  किसानों को  35  फीसदी,

 1  से  2  हैक्टर  बालो ंको  25  फीसदी  जौर
 अंदर  कम्युमिटोी,  कई  लोग  मिलकर  बनायें
 तो  50  फीसधी  सबसीडी  देख  के  सभी  छोटे
 किसानों  को  जहां  पानी  उपलब्ध  है,  दिलायी
 गई  है।

 शी  राखेख  कुमार  शर्मा:  माननीय
 मंत्री  जी  इस  बात  को  भ्रच्छी  तरह  से  जानते
 है  कि  इससे  पब  स्माल  कामेर  ढेवलपमैंट
 एजन्सी  के  नाम  भे  देश  के  प्रमेक  ब्लाक  स्तर
 पर  इस  प्रकार  की  कई  योजनाए  चलाई  णा
 रही  भीं।  माननाय  मत्  जी  ह इ  ब  त  का
 स्प  करण  दें  के  ज।  तरह  तरह  की  योजनाएं
 चलाई  जाती  हैं,  उनके  पीछे  मौर  कारण
 इन्चाल्थ  हो  जाते  हैं,  उनके  बारे  में  मंत्री
 विधायक  या  एम०  पीज०  प्रोपोड़ल  देते  हैं,
 वह  योजनापों  को  भ्रपने-अपने  क्षेत्र  में  ले
 जाते  हैं,  मेरा  कहना  यह  है  कि  एक  है  पोजता
 सारे  देश  में  सभी  जिला  स्तरों पर  चलाई  जानी
 चाहिए,  इस  बारे  में  भी  मंत्री  महोदय  झान-
 कारी  दें  ?

 AUGUST  7,  498  Oral  Answera  4

 oft  भानु  प्रताप  सिह:  एक  ही  गोशना
 सारे  देश  में  एक  साथ  चलाना दो  कारणों
 सें  ह: 6 अ  नहीं  है।  एक  तो  परिस्थितियां
 भिन्न-भिन्न  होती  है,  इसलिए  योजनाएं
 भिन्न-भिन्न  बनाने  पड़ेगी,  दुसरे  ६थिक
 साधनों  ही  भी  कर्म,  है,  किसी  एक  प्रो  गम
 को  पुरे  देश  में  नहीं  चल।  सकते  t  oe

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  Parliamentary
 practice  is  that  you  must  hear  the
 Minister  also,  not  merely  put  your
 questions.

 श्री  सानु  प्रताप  सिह:  यह  बात  जरूर
 है  वि'  पक्षपात  की  काई  गु जाइश  न  रई  इर  के
 लिए  हम  सोगो  ने  ग।इड-लाइन्स  8-237
 कर  दा  हैं  कि  किस  प्रकार  से  ह... ह  ब्लाक
 छांटे  जायेंगे  ।

 SHRI  प्  M.  SUDHEERAN:  May  I
 know  from  the  hon,  Minister  whether
 he  is  aware  of  the  grievances  of  the
 farmers  of  Kerala,  particularly,  of  the
 Kuttanad  erea  in  Alleppey  District
 and  whether  any  representation  haz
 been  received  from  the  farmers  in
 this  regard  for  providing  them  aseis-
 tance  through  the  Kerala  Government
 and  ig¢  80,  what  ig  the  reaction  of  the
 Government  thereto?

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 If  X  remember  correctly,  I  have  vialt-
 ed  that  Kuttanad  area  and  the  farm-
 ers  there  gave  me  a  representation.
 One  of  the  demands  was  setting  up  2
 rice  mill  for  processing  the  paddy  pro-
 duced  in  the  Kuttanad  area.

 MR  SPEAKER:  We  are  on  irriga-
 tion  now.  You  may  say  :f  you  have
 received  any  representation  regarding
 irrigation.

 SHR:  BHANU  PRATAP  SsINCH:
 As  far  as  I  am  aware,  no  irrigation
 is  required  there.  In  fact,  water  has
 to  be  pumped  out.

 MR.  SPEAKER:  It  ig  a  question  of
 Graining  there.
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 ft  रानधारी  शारती  :  मैयहू  जानना
 चाहता  हू  कि  सीमात  किसानों को  सब्सिडी
 के  प्रमाषा  भोर  सहायता  देने  की  सरकार
 क्या  योजना  है  ?  क्‍या  क्षषि  समतालय  इस
 बात  के  ऊपर  जिचार  करेगा  कि  जो  छोटे
 किसान  हैं  उन  को  बैंक  से  जो  ऋण  मिलता  हैं
 उस  पर  सूद  की  दर  फम  हो  ?

 MR.  SPEAKER:  That  does  not  arise
 from  the  question  This  question  re-
 lates  to  subsidy.

 शी  रामधारी  शास्त्री:  मेरा  क्वश्चन
 था  कि  सब्सिडी  के  अलावा  शौर  सहायता
 देने  को  इन  की  क्या  योजना  है?

 MR.  SPEAKER:  That  again  does
 not  arise,

 भी  चमालेखर सिंह.  में  यह  जानना
 चाहता  हू ंकि  कितने  जिलों  में  भ्रभी तक  यह

 फेजना  लागू की  गईं  है  भौर  इस  योजना  के
 ऊपर  कुल  कितना  पैसा  खर्च हुआ ?  दूसरा
 मेरा  सवाल  है  कि  क्या  इस  का  कोई  जिले-
 बार  सर्वे  कराया गया  है  कि  कहां  जमीन के

 हि  हा
 है  पौर  कहां  पानी  मौजूद

 जहा  मौजूद  नहीं  है  धहां  पर
 सिधाई  के  लिए  श नीव  योजना  ग पर
 को  लारही  है?

 थनी  भानु  प्रताप  सिह  :  श्रीमनू,  स
 योजना  पर  40  6  करोड़  रुपया  व्ययु  हुआ
 है  भौर  इस  से  लगभग  6  46  लाख  किसाना ने  लाभ  उयया  है। *'  (व्यकषयान  सर्वे
 तो  बराबर  हो  रहा  है  सद्रेल  गधर्नमेट  की

 हुहर
 भौर  स्टेट  गधर्नमेंट की  तरफ से  भी  ।

 थी चा  शेर हिल :  फितने  जिलो
 में  प्रभो  तक  यह  योजना  लागू हुई  है  झौर
 क्या इस  का  कोई  जिलेदार  सब  किया  गया
 है  कि  कहां  कहा  जमीन  के  सीचे  पाती  भौजूद
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 है?  तीसरा  मेरा  सवाल  है  कि  जहा
 पानी  तहीं  है  जमीन  के  नीचे,  वहा  के
 लिए  क्‍या  योजना  है?

 ो  भानु  प्रताप  सिहः  आनन्‍्ध  प्रदेश
 में  5,  प्रासाम-4,  बिहार-2  2,  गुजरात-6,
 हर॒याना-3,  हिमाचल  प्रदेश  -3,  जम्मू-
 काश्मीर-4,  केरलत-4,  बनटिक-7,  मध्य
 प्रदेश-2,  महाराष्ट्र-12,  मणिपुर- 1,
 मेघालय-2,._  नागालैण्ड-1,  उडीसा-7
 पजाब-4,_  राजस्थान  -6,  ब़िपुरा- 1,
 तामिलनाडु-2,  उत्तर  प्रदेश-26,  वेस्ट
 बगाल-9,  गोवा,  दमन,  ड्यू-1,  पाडिचरी
 1,  'दिल्‍ली-1,  प्ररुणाचल  प्रदेश-॥
 सिव्किम-!,  इस  प्रकार  से  इतने  जिलो  में

 यह  लागू  की  गई  है।

 Committee  on  Nationalisation  of
 Irrigation  Water  Rates

 #308  SHRI  VASANT  SATHE  will
 the  Minster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state  in
 view  of  the  wade  disparity  in  the  m:-
 gation  rates  charged  by  the  State  Guv-
 ernments  from  the  cultivators  for  im-
 portant  crops,  would  the  Government
 consider  setting  up  an  experts  com-
 mittee  task  force  to  study  the  prob-
 Jem  in  depth  and  suggest  rationalisa-
 tion  of  water  rates  structures  in  the
 count:y  which  is  most  out-moded  und
 highly  un-economie?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SIIRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  A  satate-
 ment  38  laid  on  the  Table  of  the  House

 Statement

 Irrigation  is  a  State  subject  and
 charges  for  supply  of  irrigation  waters are  fixed  by  the  State  Governments

 Irrigation  rates  vary  from  State  to State  and  sorretimes  within  the  State The  question  of  rationalisation  and
 uniformity  of  water  rates  has  been
 engaging  Government's  attention  over
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 the  years.  As  far  back  as  1964,  the
 Nijalingappa  Committee,  set  up  by
 the  erstwhile  Ministry  of  irrigation  &
 Power  to  suggest  ways  and  means  of
 improving  the  financial  returns  from
 irrigation  projects,  had  recommended
 that  irrigation  rates  should  he  fixed
 on  a  more  rational  basis.

 The  water  rates  issue  had  been  dis-
 cussed  in  the  Conferences  of  the  State
 Ministers  for  Irrigation  &  Power  held
 from  time  to  time,  the  Irrigation  Com-
 mission  (1972),  the  State  Irrigation
 Ministers’  Conferences  helg  in  July
 4975  and  September  4976  and  in  the
 National  Development  Council  meet-
 ing  of  July  1976.

 The  Conferences  of  State  Mnnister
 of  Irrigation  held  in  July  975  and
 September  976  recommended  _  that
 the  State  Governments  should  set  up
 Inter-Departmental  Water  Rates  Re-
 view  Boards  which,  besides  revising
 the  water  rates  structure,  will  also
 modernise  and  broaden  the  data  base
 So  that  the  States  can  evolve  a  ra-
 tignal  rates  structure  and  suitably  re
 vise  upward  the  rates  as  necessaty,
 keeping  in  view  the  —  socie-economic
 objectives  It  was  also  indicated  that
 it  will  be  desirable  that  contiguous
 States  beiny  served  by  common  irri-
 gation  projects  adopt  similar  उस  ता
 water  yates.  Seven  Stales,  viz.  Binary,
 Gujarat,  Haryana,  Maharashtra,  Orissa,
 Punjab  and  Rajasthan,  have  set  up
 Review  Boards  in  pursuance  of  these
 recommendations.  Some  of  the  States
 have  not  favoured  the  constitution  of
 such  Boards  as  they  feel  that  the
 existing  machinery  can  adequately
 deal  with  the  task  of  fixation  of  water
 rates,

 In  view  of  the  above,  setting  up
 of  an  Experts  Committee/Task  Force
 for  this  purpose  by  the  Centre  is  not
 considered  necessary,  at  this  stage

 SHRI  VASANT  SATHE:  In  the
 Statement  the  Hon.  Minster  has  traced
 the  history  right  since  1964,  This
 question  of  rational  and  uniform
 water-rates  has  been  engaging  the
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 attention  of  the  Government;  there
 was  the  Nijalingappa  Committee  in
 964  which  had  given  its  report;  since
 then,  there  have  been  repeated  con-
 ferenceg  in  1972,  975  and  976  and
 the  latest  is  probably  that  the  Hon.
 Minister  has  also  consulted  the  Minis-
 ters  of  various  other  States.  But,  as
 the  statement  shows,  no  steps  have  yet
 been  taken  to  rationalise  and  have
 uniformity  in  water  rates.  The  large
 irrigation  potential  that  has  been
 created  jn  the  country  is  mainly  hy
 planned  expenditure  of  the  whole
 country:  it  is  not  only  one  State
 which  has  spent.  Therefore,  water
 resources  should  be  utiliseg  rationally
 and  uniformly.  Today  the  difference
 between  one  State  and  another  State
 is  four  times,  in  water  rates,  This
 has  encouraged  in  sume  of  the  States,
 creallon  of  waterlords  950,  ultimate-
 ly.  the  question  is,  |  know,  that  the
 ‘people  do  not  solve  the  prob'ems  in
 the  Northern  States,  particularly,
 U.P,  and  Bihar,  who  want  these  big
 landlords  to  take  water  at  cheap  custs
 for  sugarcane  and  other  crops  They
 do  not  want  uniform  water  —  rates.
 Even  in  Maharashtra  (interruptions)
 they  du  not  want  uniform  water  rate.
 That  is  why  they  do  not  like  the  ques-
 tion  Water-lordy  ure  being  created

 SHRI  BHARAT  BHUSHAN:  Are
 you  not  ashamed  of  what  was  done
 by  you?  (Interruptions).

 SHRI  VASANT  SATHE.  You  are
 exploiting.

 MR  SPEAKER:  What  is  your  ques-
 tion?

 SHRI  VASANT  SATHE:;  My  ques-
 tion  is:  in  the  papers  laid  on  the  table
 the  Minister  says  that  in  view  of  the
 above—that  means  the  history  shows
 from  964  upto  now—the  getting  up  of
 an  experts  Committee/task  force  for
 the  purpose  is  not  considered  neces-
 sary  at  this  stage.  That  meang  you
 still  leave  it  to  the  States  to  exploit
 water  resources.  My  question  is;
 what  are  you  going  to  do  for  rationa-
 lising  the  water  rates  or  at  leas?  to
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 fing  a  uniform  water  rate  so  that
 water-lords  cannot  be  created  in  this
 country.  This  is  my  question.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Sir.  some  confusion  has  been  created
 by  the  hon,  Member  by  saying  water-
 lords  for  which  he  just  wants  to  ac-
 cuse  somebody  by  his  question.  What
 is  the  meaning  of  the  water-lords  be-
 hind  his  question?  On  the  one  hand
 he  wants  a  proper  utilisation  of  water
 and  on  the  other  hand  he  wants  fixa-
 tion  of  umform  water  rates  He  says
 that  the  State  Governments  are  being
 alloued  ficely  to  utilise  the  wate
 in  whateve;  way  they  hke  Then  he
 says  that  so  far  as  water  is  concern-
 ed,  as  thn.  75  the  State  subject,  the
 States  dr,  not  want  much  interference
 fiom  the  Centre  We  do  give  guide-
 ‘ines  sometimes  Here  also  wer  have
 given  guidelines  and  recommendations
 had  been  made  for  setting  up  of  water
 rates  review  boards  Seven  States
 have  already  set  up  water  rates  re-
 view  boards  ang  they  are  working
 and  trying  to  rationalise  the  wate:
 rutes.  But,  7  25  not  possible  to  nave
 uniform  water  rates  throughout  th:
 country  because  there  are  different
 jypes  of  irrigation  systems—one  is
 that  in  an  irrigation  system,  big,  stor
 age  is  needed  and  a  dam  has  also  tu
 be  created  and  then  water  has  to  be
 stored  this  requires  a  lot  of  invest-
 ment  Another  is  the  flow-irrigation,
 river  AS  flowing;  a  barrage  is  put  mn
 on  the  flowing  water;  the  other  75
 the  lift  irrigation  this  is  costly,  Then
 there  i8  tubewell.  So,  there  are  va-
 T10ug  types  of  irrigation  facilities  that
 ought  to  be  provideg  and  that  is  the
 reason  why  the  rates  are  different

 SHRI  BASANT  SATHE.  It  can  be
 identified.  There  has  to  be  rationali-
 sation  in  water  rates.  I  want  to  know
 the  cost  benefit  ratio  for  the  state
 What  has  been  the  cost  for  creation  of
 water  resources.  Some  cost  ratio
 must  be  there.  That  ratio  is  not
 there.  They  had  incurred  by  ‘1967-68
 a  loss  to  the  extent  of  Rs.  565.9  crores,
 Is  it  not  necessary  in  the  nationa)  in-
 terest?  That  is  why  I  say  that  this  js
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 the  duty  of  Government  of  India  to
 find  out  the  cost  benefit  ratio  because
 you  spend  most  ०१  the  money  by  giv-
 ing  from  the  Plan  expenditure.

 Therefore,  I  ask  him  whether  he
 could  give  me  for  the  period  of  the
 last  ten  years  what  hag  been  the  loss
 incurred  in  various  States  on  the  basis
 of  the  cost  benefit  ratio  by  way  of
 rates?  What  is  the  proposal  now?
 What  step  has  been  taken  in  this  re-
 gard?  I  know  Government  does  not
 want  to  do  anything.  There  is  a  fifty
 per  cent  utilisation  of  capamty  im
 many  schemes.  What  are  you  doing
 about  that?  JI  would  hke  to  know:

 (a)  What  its  the  cost  benefit  ratio?
 Has  this  been  worked  out  in  fixing
 the  rates?

 (b)  What  is  the  full  utilisation
 capacity  and  what  is  the  proposal
 for  the  National  Water  Resources
 Council?

 (eo)  Why  can’t  you  involve  all  the
 Ministers  and  have  a  National  Water
 Resources  Council  so  that  you  can
 rationalise  the  whole  water  resour-
 ees  utilisation?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Sir,  nationalisation  of  water  resources
 and  fixing  the  water  rates  are  entire-
 ly  two  different  questions.  It  goes  not
 arise  from  the  present  question.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Sir,  kindly
 see  the  question;  “and  suggest  rationa-
 Jisation  of  water  rate  structure  in  the
 country.”

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 Sir,  the  water  rates  are  fixed  by  the
 State  Governments  and  the  State  Gov-
 ernments  have  to  see  whether  their
 cost-benefit-ratio  ig  proper  or  not  and
 they  normally  keep  that  in  view.  Sir,
 my  hon’ble  friend  has  mentioned  that
 there  have  been  losses.  Yes,  Sir,
 there  have  been  losses  in  irrigation
 and  the  losses  have  been  quite  big.  Be-
 fore  Independence  5  per  cent  profit
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 was  being  received  by  the  Govern-
 ment  from  irrigation  but  after  Inde-
 pendence  some  concessions  were  al-
 lowed  and  the  Josses_  started.  The
 losses  were  of  the  following  order:

 Rs  crores
 955°56  8  84
 igbu-bt  4  00

 1906-67,  56  gr
 1967-68  36  59
 गा  234  24

 So,  the  losses  have  been  increasing
 As  the  irrigation  facilities  have  been
 increasing  people  have  been  saying
 that  irrigation  rates  should  not  be
 very  high  To  keep  them  at  a  lower
 rate  there  have  been  lot  of  losses

 श्री  एच०  एल०  पटचारो  :  कुछ  राज्यो  मे
 सिंचाई  के  लिए  सरकार  ने  बिजली  के  साधन
 दिये  हैं  लेकिन  बिजली  फेल  हो  जाती  है  t
 इसलिए  किसान  यह  चाहते  हैं  कि  वे  अपने  यहां
 डीजल  के  इंजन  लगाएं  ।  लेकिन  डीजल  का
 इंजन  लगाने  में  कास्ट  ज्यादा  आएगी।  तो
 मैं  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 जितनी  कास्ट  यह  ज्यादा  आएगी,  उतना  पैसा
 ये  सब्सीडी  के  तौर  पर  या  राष्ट्रीय  नीति  के
 तौर  पर  किसानों  को  देंगे  क्‍योंकि  इससे
 किसानो  को  बहुत  ज्यादा  लाभ  होगा  ?  क्‍या
 सरकार  इस  बारे  में  सोच  रही  है  ?

 शी  सुरजीत  सिह  बरनाला  :  कई  जगहों
 पर  बिजली  के  इंजन  लगाते  है  भ्रोर  कई
 जगहों  पर  डीजल  के  इंजन  लगाने  पड़ते  हैं  भौर
 कई  जगहों  पर  दोनों  लगाने  पड़ते  हैं  ।  जहां
 बिजली  फेल  हो  जाती  है  भौर  डीजल  के  इंजनों
 से  बिजली  देती  पड़ती  है,  वहां  पर  स्माल
 और  मार्जीनल  फारमसस  को  सब्सीडी  दी  जाती
 है,  हर  एक  को  सब्सीडी  नहीं  दी  जाती  है

 ओ  द्वारिकानाथ  तिवारी  :  मूल  प्रश्त
 के  उत्तर  से  मन्त्री  जी  ने  बत,या  है  कि  हिफ्रेन्ट

 AUGUST  7,  978  Oral  Answers  2

 सिस्टम्स  पाक  इरॉगिशन के के  कारण  शिकस्
 रेट्स  हैं  |  मैं  मानता  हूं  कि  'डिफेन्ट  सिस्टम्स
 के  कारण  'जिफेस्ट  रेट्स  होते  हैं  ।
 लेकिन  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  एक
 सिस्टम  आफ़  हरीगेशन  का  एक  तरह  का  रेट
 हर  प्रात  में  लागू हो,  इसके लिए  कोई  उपाय

 उन्होंने  किया  है  भोर  क्या  वे  स्टेट्स  के  मिनिस्टर्से
 को  बुला  कर  ऐसा  कोई  प्रावधान  करेंगे  कि
 एक  सिस्टम  के  लिए  एक  ही  रेट  सब  स्टेट्स  में
 लागू हो  ?

 थमी  सुरक्षीत  सिह  बरनाला  :  एक  रेट  सब
 जगही  के  लिए  हो  नहीं  सकेगा  क्‍योंकि  कई
 जगहों  पर  | , उ  बहुत  कम  भाता  है  भौर  कई
 जगहों  पर  खर्च  बहुत  ज्यादा  भाता  है,  जैसे
 यू०  पी०  में  बहुत  सी  नहरें,  हैं,  भौर  जो
 दरिया  के  फ्लो  के  पास  हैं  भौर
 वहां  पर  बांध  नहीं  बनाने पड़े  हैं  जबकि
 साऊय  प्लेदू  मे,  नायें  पजाब  मे धीर  चग्बल
 में  बड़े  बड़े  बाघ  बनाने  पड़े  है  जिन  पर  बहुत
 खर्च  ह ुआ  है।  इसलिए  रेट्स  में  फ़क॑  भी
 पड़ता  है।

 इसी  तरह  से  यूवेल्स  की  बात  है,  कही
 पर  हाइड्रो  इलेक्ट्रिसिटी  है  जहा  पर  भीप

 रेट्स  में  बिजली  तैयार  होती  है  भौर
 कई  जगहों  पर  थर्मल  पाथर  से  इलेक्ट्रिसटी
 देनी  पड़ती  है,  जिस  के  रेट्स  ज्यादा  है
 इसलिए  रेट्स  में फके  रहता  है  जौर  बूनो-
 फार्म  रेद्स  ¢  Lg  दि  कन्द्री  नहीं  हा
 सकते  है।

 Development  of  Contai,  West  Bengal

 *307.  PROF.  SAMAH  GUHA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  he  ;  leascd  to  state:

 (a)  whether  the  Minister  of  State
 for  Agriculture  and  Irrigation  visited
 Contai  Sub-division  of  West  Bengal
 during  the  month  of  May,  1978;
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 (b)  whether  he  surveyed  the  possi-
 bility  og  development  of  Fisheries,
 Agriculture  and  of  undertaking  small
 scale  irrigation  and  other  rural  de-
 velopment  works  there,

 (c)  if  so,  whether  he  felt  convinced
 about  the  scope  of  undertaking  such
 development  workg  there,  and

 (a)  af  go,  whether  the  Government
 will  undertake  necessary  development
 projects  there?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH)  (a)  Yes  Sir

 (b)  He  had  mspecteq  some  of  the
 works  taken  up  under  Food  for  Work’
 programme  in  Conta  area  in  Midna
 pur  District  (West  Bengal)  Some
 problems  of  fisheries  and  agricultural
 development  in  the  area  were  also
 biought  to  his  notice

 (c)  As  in  the  country  elsewhere
 there  is.  a  lot  of  scope  for  develop
 ment  in  agriculture  and  fisheries  etc
 im  this  area  also

 (d)  Primarily  the  problem  concerns
 the  State  Govt  The  Central  Govt
 728  considering  the  steps  to  be  taken
 for  asmsting  in  the  development  of
 Conta;  area

 PROF  SAMAR  GUHA  I  am  thank-
 ful  to  the  Minister  that  he  visited  that
 area  Sir,  Conta:  area  is  now  one
 of  the  grameries  of  West  Bengal  but
 in  a  senSe  it  is  one  of  the  poorest
 People  are  the  poorest  of  the  whole
 area  The  reason  being  that  :t  is  both
 flood  and  cyclone  prone  area  As  the
 hon’ble  Minister  has  admitted  there  38
 enough  potentiality  of  development  of
 agriculture  there  Although  it  has
 one  crop  yet  it  is  a  surplus  area  in
 food  production  There  are  immense
 possibilities  of  agricultural  develop
 ment,  on-shoie  and  off  shore  fisheries
 cashewnuts,  coconuts  and  various  othe:
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 potentialities  You  yourself  have  visit-
 ed  that  area  I  want  to  know  this
 from  you  You  have  already  agreed
 that  the  Government  of  India  would
 take  certain  steps  for  the  development
 of  that  area  Before  completing  con-
 sideration  of  those  steps,  would  you
 kindly  send  a  team  of  experts  to  ex-
 plore  the  possibilities  of  development
 of  agriculture,  off-shore  and  on-shore
 fisheries,  cashewnuts,  coconuts  and
 other  possibilities  which  are  there?
 Would  you  kindly  consider  that?

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH
 Earlier,  in  my  statement  I  conceded
 the  point  that  the  area  is  very  poorly
 developed  and  needs  to  be  developed
 and  there  is  potentiality  for  develop
 ment  Thelefore  I  have  already  order-
 ed  for  a  team  of  expeits  to  visit  that
 area  and  submit  their  recommenda-
 trons  for  the  development  of  the  area

 PROF  SAMAR  GUHA  Sir,  my
 second  question  38  this  In  Contai,  the
 Member  of  Pathament  belongs  to  the
 Janata  Party  Sir  although  in  West
 Bengal  the  Janata  Party  fared  very
 badty  in  that  area  all  the  MLAs  be-
 long  to  the  Janata  Party  The  Cen-
 tral  Government  is  spending  a  huge
 amount  for  the  Food  for  Work’  pro-
 gramme  Naturally  all  the  elected
 representatives  of  the  Janata  Party
 expect  that  they  should  have  g  say  as
 to  how  this  scheme  of  ‘Food  for  Work
 should  be  implemented  there

 MR  SPEAKER  All  Members  why
 should  Janata  Partv  be  alone?

 PROF  SAMAR  GUHA  I  am  just
 commg  to  it  Su  The  MP  and  all
 the  MLAs  belong  to  the  Janata  Party
 At  least  they  should  have  some  say
 there  I  don’t  mean  the  Janata  Party
 There  is  the  Block  Development  Com-
 mittee  there  Unfortunately,  that  has
 been  formed  there  with  only  one  re
 presentative  from  the  Janata  Party
 but  there  are  six  or  seven  represen-
 tatives  from  other  parties  which  are
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 completely  non-existent  there  except
 the  CPM.  As  a  result  of  that,  al-
 though  the  people  reposed  their  faith
 in  the  Janata  Party,  not  a  single  stream
 of  the  Janata  Party  is  provided  its
 representation  there,  due  to  political
 consideration,  political  overtones  and
 political  reasons.  For  that  reason,  7
 want  to  know  from  the  hon.  Minister
 whether  in  such  cases  at  least  where
 the  people  have  elected  ,epresenta-
 tives,  whether  those  elected  represen-
 tatives  will  have  a  say  in  the  matte:
 of  implementing  the  ‘Food  for  Work’
 Programmes.  ‘This  is  part  (a)  of  my
 question,  Sir.

 Then  part  (b)  of  my  question  is
 this:  May  I  know  whether  there  is
 any  registered  non-political!  organisa
 tion  there?  May  |  know  whether  such
 registered  non-polities!  organisations
 can  get  direct  help  from  the  Central
 Government  for  working  out  such
 ‘Food  for  Work’  schemes  there?

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 Some  complaints  have  been  received
 that  there  has  been  some  political  dis-
 crimination  in  West  Bengal  But,  Sir,
 I  have  no  evidence  before  me,  either
 to  accept  or  to  deny  this  It  is  a  very
 delicate  issue

 PROF.  SAMAR  GUHA:  I  think  you
 will  allow  me  half  a  minute  to  inter-
 vene.

 You  yourself  met  more  than  1,000,
 people  from  that  area.  All  of  them
 said  about  this  thing.  They  said,  this
 ig  the  difficulty  in  that  area.  The
 Nave  all  their  representatives  from
 one  party.  Yet,  they  do  not  have  a
 say  on  any  of  these  blocks,  in  respect
 of  working  out  the  ‘Food  for  Work’
 Programme  there.

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 I  have  admitted  that  such  complaints
 were  received.  I  have  not  enquired
 into  them  because  J  was  more  interes-
 ted  in  development  of  that  area  rather
 than  in  all  these  political  considera-
 tions.  That  is  why,  I  have  already
 atated  that  ३  team  has  been  sent.  But,
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 as  far  as  this  scheme  ‘Food  for  Work’
 is  concerned,  there  is  a  provision  that
 voluntary  orgainsation  of  repute  and
 standing  can  be  given  the  facility.
 They  can  be  provided  with  help  to
 undertake  thig  work.  But  again  here
 the  difficulty  is,  this  ig  also  with  the
 approval  of  the  State  Government,

 PROF.  SAMAR  GUHA:  Certain
 things  should  be  done.  If  the  State
 Government  takes  a  partisan  attitude
 what  is  to  be  done?  Look  at  the  posi-
 tion  there.  In  spite  of  the  disastrous
 election  results  elsewhere,  al}  the
 MLAs  there  belong  to  the  Janata
 Party.  Our  area  has  no  say  at  all.
 Nothing  283  done  How  van  things
 develop?  At  least  in  such  cases  you
 should  hear  the  clected  representa-
 tives  They  should  have  a  say  in  such
 matters.  If  necessary  the  Central
 Government  shoulda  change  certain
 laws

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 It  has  already  been  brought  to  the
 notice  of  the  State  Government.  I
 have  also  noted  your  suggestion  what
 the  Central  Government  should  do  in
 certain  circumstances  We  wi'l  con
 sider  that

 श्री  हुकम  1 / ॥  कछबचाय :  मत्री  महोदय
 ने  भभी  अपने  जबाब  में  कहा  है  कि  वेतन
 के  बजाये  भोजन  दे  कर  लोगो  से  काम  कराया
 जायेगा  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हे  कि
 क्या  यह  प्रपा  हर  एक  निर्माण  के  कायें  में

 लागू  की  जायेगी  श्रीर  लोगो  को  भोजन
 देकर  उन  से  काम  लेना  कहाँ  तक  उचित  है  ।
 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हू  कि  भोजन
 पर  कितना  खर्च  किया  जाता  है  भौर  नियमा-

 नुमार  रोज़  की  मजदूरी  क्‍या  पड़ती  है  ।

 MR.  SPEAKER,  This  is  a  question
 of  one  district  only.  This  question  is
 about  Contai  area  and  nothing  else.

 mt  per  wa  wow:  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  भोजन  दे  कर  काम
 कराने  का  जो  कार्यक्रम  एक  जिले  में  चलाया
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 जा  रहा  है,  क्या  उस  को  भौर  जगह  भी  शुरू
 करने  का  सरकार  का  इरादा  है।  भोजन
 पर  कितना  खर्चा  होता  है  श्रौर  रोड  की

 मबदूरी  क्‍या  पड़ती  है  ?

 भो  भागुप्रताप  सिह  भोजन  तो
 हम  नहीं  देते  हैं।  हम  केवल  गोह  देते
 डै।  यह  सभी  राज्यों  के लिए,  देश  के
 प्रथी  भागों  के  लिए,  उपलब्ध  है।  उसमें
 कोई  भेदभाष  नहीं  है।  हम  ने  हस  बारे  में

 गाइडलाइनज़  बना  दी  हैं।  जो  रजय  सरकार
 उन  के  अनुसा।र  काम  कराना  चाहती  है,
 उस  सब  के  लिए  यह  उपलब्ध  है।  हम  ने
 प्रथी  करीव  एक  मिलियन  टन  गेहूं  रखा  हु
 3॥।  श्गर  जरूरत  हो,  तो  इसके;
 और  ज्ययद[  ।  किया  जा  सकता  है  1

 एक  साननीय  सदस्य  :  इसको  जौ
 बढ़ाइये  ny

 star  प्रताप  सिंह:  माननीय
 सदस्य  शौर  बढ़ाइये  कहने  के  बजाये  राज्य
 सरकारों  से  कहें  कि  वे  बौर  काम  करायें  |

 गेहूं  की  फमी  नहीं  पड़ने  वाली  है।

 मेरे  प्रश्न
 मैंने  पूछ.

 भरी  हुकम  प्द  कछवाय  :
 का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  |
 है  कि  कितना  गेहूं  देते  हैं।

 MR.  SPEAKER:  This  question  is
 concerned  with  one  sub-division  of  a
 district.  Nothing  else.

 झरो  हुकम  उन्‍्द  कछवाय:  मैंने.  यह
 पूछा  है  कि  एक  व्यक्तित  को  कितना  गेहूं
 देते  हैं,  उस  का  मूल्य  कया  है  भर  एक  दिन
 की  मज़दुरी  क्‍या  है।  एक दिन की  मज़दुरी
 में  कितना  गेहूं  देते  हैं  श्रौर.उस  का  मूल्य
 कितना  नेता  है  ?

 ग्  पालु  प्रताप सिंह:  यह  जरूरी  नहीं
 है  कि  सारी  मज़दुरी  गह  की  शक्ल  में  दी
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 जाये  ।  यह  राज्य  सरकारों  पर  निर्भर
 होता  है  कि  वें  कितना  तकद  ”

 झौर  कितना
 गेहूं  दें।  किसी  राज्य  में  एक  रुपया  नकद
 और  चार  किलोश्राम  गेहूं  दिया  जाता  है  भौर
 किसी  राज्य  में  )  रुपये  नकद  और  तीन  किलो-
 ग्राम  गेहूँ  दिया  जाता  है।  (व्यवधान)
 कोई  मात्रा  निर्धारित  नहीं  है।  राज्य
 सरकारें  अपने  विवेक  से  जैसे  उचित  समझती
 हैं,  वैसे  वितरण  कर  रही  हैं।

 MR.  SPEAKER:  Please  allow  him
 ly  answer.  Do  not  record.

 **(Interruptions)

 DR.  BISOY  MONDAL:  Sir,  in  view
 of  the  fact  that  various  complaints
 have  heen  lodged  by  the  people  of
 West  Bengal  that  this  ‘Food  for  Work’
 scheme  has  been  misutilised  and  used
 for  political  purposes,  I  would  like  to
 know  from  the  hon.  Minister  whether
 he  would  direct  the  State  Government
 to  include  representatives  of  other
 political  parties  like  M.Ps,  in  the  Com-
 mittees  either  at  the  block  level  or
 district  level  to  ensure  that  this
 scheme  is  properly  utilised  and  the
 benefit  goes  to  the  people  for  whom
 this  scheme  has  been  jaunched.

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:
 J  have  not  said  that  the  wheat  that
 has  been  given  to  West  Bengal  Gov-
 ernment  is  being  misutilised.  All  I
 have  said  is  that  complaints  have  been
 received  that  its  utilization  is  with  a
 political  slant.  [  have  received  such
 complaints,  but  those  also  we  have
 not  enquired  into,

 MR.  SPEAKER:  His  question  is:
 will  you  advise  the  State  Government
 to  include  the  representatives  of  other
 parties  also?

 SHRI  BHANU  PRATAP  SINGH:  If
 complaints  like  this  are  received,  we
 will  certainly  have  to  advise  them.

 **Not  recorded.
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 ओमती  धहिल्या  पी०  रांगतेकर  :  अध्यक्ष

 महोदय,  यह  जो  सवाल  पूछा  गया  है  वह
 बंगाल  गवर्नेमेल्ट  को  बदनाम  करने के  लिए

 है  ।  वहां  पर  कमेटीज़  में  एम०एल०एज़  हैं,
 आप  पूछें  कि  वहां  पर  कमेटोज़  में  एलेक्टेड  एम०_
 एल०  एज़०  है  या  नहीं  |

 MR.  SPEAKER:  He  has  not  said
 anything:  they  may  put  the  question,
 he  is  not  at  fault.

 Do  not  record.

 (Interruptions)  **

 Proposal  from  Karnataka  to  prevent
 Sea  Erosion  in  West  Coastal  Area

 °309,  SHRI  JANARDHANA  POO-
 JARY:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state;

 (a)  what  steps  Government  have
 taken  to  prevent  sea  erosion  through-
 out  West  and  East  coasts;

 (b)  whether  Karnataka  Govern-
 ment  have  sent  any  proposal  to  pre-
 vent  sea  erosion  in  West  coastal  area
 particularly  in  Bengare  village  near
 Udupi  and  Honnaver;  and

 (c)  if  so,  action  taken  by  the  Centre
 on  the  proposal?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (०),  A  statement  js  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 Statement

 (a)  Sea  erosion  problem  is  encoun-
 tered  mainly  in  Kerala.  It  is  also  pre-
 sent  to  a  lesser  extent  in  West  Bengal,
 Karnataka  and  other  coastal  States.
 The  problem  had  assumed  serious
 proportions  in  Kerala,  where  out  of  a
 total  coast  line  of  560  km,  as  much  as
 320  km  were  subject  to  sea  erosion,
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 prior  to  taking  up  of  the  protective
 works,  The  Central  Government  has
 set  up  a  Beach  Erosion  Board  to  ad-
 vise  the  State  Governments  on  mat-
 ters  concerning  investigations,  collect-
 tion  of  data,  general  design  principles
 and  construction  techniques  for  anti-
 sea  erosion  measures,

 (b)  and  (ce).  A  scheme  for  the  pro-
 tection  of  National  Highway  No.  7
 against  sea-erosion  in  the  400  metre
 length  of  coastline  near  Marvanthe
 was  referred  by  the  Government  of
 Karnataka  to  the  Roads  Wing  of  the
 Ministry  of  Shipping  and  Transport  in
 1974,  The  Central  Water  and  Power
 Research  Station  has  been  requested
 to  conduct  model  experiments  and
 offer  advice  on  the  protection  mea-
 sures  to  be  adopted.  The  fleld  data
 required  for  the  model  expcriments

 is  being  collected  by  the  State  Gov-
 ernment.

 With  regard  to  the  sea  erosion  in
 Bengare  village,  the  Government  of
 Karnataka  has  informed  that  there  is
 a  problem  of  erosion  at  the  confluenec
 of  Netravathi  and  Gurpur  rivers  near
 Mangalore  which  is  affecting  Manga-
 lore  port  and  other  built  up  ares.
 However,  no  scheme  concerning  Ben-
 gare  has  been  sent  by  the  Karnataka
 Government  to  the  Central  Govern-
 ment.  Regarding  Honnaver,  the  Gov-
 ernment  of  Karnataka  has  informed
 that  there  is  erosion  at  the  mouth  ef
 the  Sharvathi  river  but,  for  this  alao,
 no  scheme  is  reported  to  have  been
 sent  by  the  Karnataka  Government
 to  the  Centre.

 SHRI  JANARDHANA  POOJARY:
 Sir,  I  am  not  at  all  convinced  with
 the  statement  laid  on  the  Table  of  the
 House.  The  coastlines  in  various
 States  particularly,  in  Karnatake,
 Kerala,  Andhra  Pradesh,  Tamil  Nadu.
 Maharashtra,  Goa,  Orissa  nd  Weet
 Bengal  have  been  affected  by  the  sea
 erosion.  In  Cochin,  Visakhapatnam,
 Mangalore  and  Madras,  the  beaches

 **Not  recorded,
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 have  been  affected  by  the  littoral  drifts
 in  which  the  beach  material  58  remov-
 ed  all  along  the  coast  because  of  the
 combmed  action  of  the  wind  and
 water  particularly,  the  drift  amounts
 to  forty-two  thousand  tonnes  in  Co-
 chin  about  two  lakh  tonnes  in  Man-
 galore  and  about  one  million  tonnes
 in  Visakhapatnam

 The  State  Government  783  not  in  a
 position  to  meet  the  colossal  problem
 and  therefore  it  is  the  duty  of  the
 Central  Government  also  The  Cen-
 tral  Government  should  not  evade  the
 responsibility  and  say  that  they  are
 not  finding  finances  for  this  and  they
 must  receive  the  blessings  of  the  Plan-
 ning  Commission  The  question  3
 whether  the  threats  to  coastilne  should
 be  treated  as  a  national  problem  or
 should  be  treated  as  a  problem  of  the
 State  concerned  My  submission  would
 be  that  the  Central  Government
 should  determine  the  priority  m  this
 matter  and  the  State  Government
 should  not  be  left  alone  to  tackle  this
 problem  because  they  would  not  oe
 able  to  do  this

 I  would  like  to  know  whether  the
 Government  is  thinking  of  having  any
 phased  piogramme  and  whether  the
 Central  Government  3१  -going  to  take
 any  measures  to  stop  sea  erosion

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA
 The  main  problem  of  sea  erosion  has
 been  m  Kerala  coast  and  already  a  lot
 of  work  has  been  done  and  the  work
 39  goin  gon  and  the  Central  Govern
 ed  is  820  kms  in  Kerala  coast  and
 efforts  are  going  on  to  protect  the  en-
 tire  length  Out  of  that,  200  kms
 have  already  been  protected,  the  work
 is  gomg  on  and  the  Central  Govern-
 ment  has  also  provided  funds  for  the
 same

 MR  SPEAKER  His  question  is
 whethe:  you  have  got  any  scheme  for
 the  entue  area

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA
 ‘There  i8  no  such  scheme  for  the  entire
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 area  We  receive  complaints  from
 some  places  We  receive  proposals
 and  then  we  examine  them

 SHRI  T  A  PAI  Sur,  this  38  how  the
 The  West  Coast,  particularly  the  Ben-
 gare  village  near  Mangalore  has  been
 facing  this  trouble  of  sea  erosion,  and
 it  has  assumed  alarming  proportions
 About  3/4  of  a  square  mile  has  been
 eaten  away  by  the  turbulent  sea  When
 Mr  George  Fernandes  and  the  Janata
 Party  President  Mr  Chandra  Shekhar
 went  to  Mangalore  during  the  last
 Assembly  elections  the  people  of  this
 area  represented  and  submitted  a
 memorandum  ४  I  am  not  mistaken
 And  further,  the  people  of  the  this
 Bengare  village  boycotted  the  last
 election  A  large  number  of  houses
 and  particularly  the  fish  curing  yard,
 were  also  threatened  with  extinction
 Further  they  have  been  washed  away
 by  the  turbulent  sea  Under  these
 circumstances,  am  I  not  justified  in
 asking  whether  it  38  due  to  lack  of
 any  idea  or  foresight?  I  submit  that
 immediate  action  must  be  taken
 Otherwise,  if  the  trend  continues,  this
 Bengare  village  near  Mangalore  wiil
 be  washed  away  within  8  or  4  years
 Under  these  circumstances,  s  the  Gov-
 ernment  of  India  going  to  give  any
 aid  to  the  Karnataka  Government  :n
 fighting  this  problem?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA
 As  I  mentioned  earlier,  here  33  a  pro-
 pblem,  and  this  information  regarding
 the  Bengare  village  was  given  by  the
 Karnataka  Government  As  my  hon
 friend  mentioned,  there  8  a  confluence
 of  two  rivers,  and  erosion  in  some
 areas  has  been  going  on  But  we
 have  not  received  any  scheme  from
 the  Karnataka  Government  so  far
 When  we  receive  it,  we  will  surely
 examine  it  and  give  whatever  help  3s
 necessary

 DR  HENRY  AUSTIN  Every  one  of
 us  knows  the  destruction  caused  to
 this  country,  particularly  to  the
 Andhra  Pradesh,  Tami]  Nadu  and
 Kerala  areas  by  the  killer-cyclone  of
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 tast  year.  Again.  in  the  wake  of  re-
 cent  monsoons,  gea  erosions  have  taken
 place  in  coastal  areas,  particularly  in
 Kerala.  The  hon.  Minister  himself
 came  last  time  and  inspected  the  work
 being  done  there.  Till  to-day  some
 temporary  work  has  been  done.  Has
 the  Government  got  a  scheme  to  face
 this  challenge,  on  the  basis  of  a  per-
 manent  scheme?  I  understand  that
 in  countries  like  Holland  and  Japan,
 certain  modern  innovative  methods
 have  been  adopted  and  the  problem
 has  been  met  on  a  permanent  basi»
 Every  time  this  question  is  raised  in
 Parliament  the  hon  Minister  35  heard
 to  say  that  steps  are  being  taken  and
 that  everything  will  be  brought  undei
 control  ‘The  problem  relating  parti-
 cularly  to  Kerala,  has  been  biought
 to  the  notice  of  the  Government;  and
 in  this  House  it  has  been  raised  dur
 ing  the  last  30  vears  But  the  prob-
 lem  still  continues  Has  the  Govern-
 ment  any  scheme  formulated  on  the
 basis  of  the  modern  technology  avanl-
 able?  If  not,  will  Goveinment  con-
 sult  some  Governments  like  those  in
 Japan,  USA,  Soviet  Union  or  Holland
 and  come  forward  with  a  massive
 scheme  to  be  implemented  on  a  war
 footing,  to  face  this  challenge?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA
 The  problem  in  Kerala  was  not  an  ore
 dinary  one  Such  a  problem  exists.
 in  the  entire  world,  on!  vat  two  places,
 ic  in  Kerala  and  at  one  more  place
 This  problem  has  been  under  exami-
 nation  for  the  last  about  20  years,  Two
 American  experts  were  engaged  in
 1963-64  to  go  into  this  matter,  viz
 Mr.  Watts  and  Mr  Reynolds  Thev
 went  into  this  matter  in  great  detail
 After  that,  in  966  another  Indian,  one
 Dr.  M.  Manohar,  an  Engineer  who  had
 considerable  experience  in  this  line.
 also  undertook  a  study.  He  went  to
 other  countries  and  studied  there  also
 And  that  is  why  work  has  started  on
 this.  This  is  not  a  work  of  a  tempo-
 rary  nature.  A  lot  of  money  has  been
 spent  and  is  being  spent  on  this  work:
 about  Rs,  28  crores  have  been  spent
 and  alout  Rs  44  crores  are  being
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 spent  every  year  on  this  work  and  the
 work  is  going  on  at  good  pace.

 (Interruptions)

 SHRI  T,  A.  PAI:  Sir,  this  is  how  tne
 Sea  erosion  becomes  a  problem  of  the
 Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation
 It  only  shows  that  the  whole  problem
 is  being  tackled  on  an  ad  hoc  basis.  So
 far  as  the  Ministry  of  Agriculture  i
 concerned,  ]  a  few  tishermen’s  huts
 are  washed  away,  perhaps  they  are
 concerned  about  it  Last  year,  I  wrote
 a  Jetter  to  the  Prime  Minister  atout
 sea  erosion  in  Karnatuka  and  Y  had
 received  a  reply  that  the  matter  wa-
 left  to  the  State  Government  and  he
 did  not  know  about  it  Now  the  hon
 Minister  says  “It  is  only  the  Ker  du
 coast  that  is  affected.”  But  the  Keral:
 coast  extends  }evond  Reha  and  |
 know  it  is  not  a  question  of  Bengare
 village  alone  which  4s  on  the  conflu-
 ence  of  two  rivers,  but  the  entire  coast
 of  Karnataka  }s  lvemng  affected  by  seu
 erosion  I  do  hope  that  the  Central
 Government  would  appreciate  that
 this  is  a  problem  of  the  whole  nation
 and  not  of  any  particular  State.  and
 this  problem  should  be  faced  squarely
 well  before  it  becomes  a  more  seti-
 ous  one  than  what  it  is  today  May
 T  ask  the  Government  to  see  that  it
 is  not  merely  a  problem  of  Kerala,  but
 immediate  reliéf  ig  also  given  to  the
 other  States  where  the  problem  aD
 serious,  and  it  should  not  be  Ieft  to
 the  State  Governments  to  submit  thei,
 proposals,  because  they  are  most  in-
 competent  to  handle  this  problem

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 ]  was  talking  about  sea  erosion  and
 not  soil  erosion,  as  my  hon  friend  has
 stated.  Soil  erasion  is  entirely  a
 different  matter;  and  about  sea  ero-
 sion  also  I  referred  to  the  problem  of
 Kerala  specifically  because  thig  is  a
 strange  phenomenon  occurring  only  in
 320  kms  area  of  the  coast  of  Kerala.
 This  is  a  special  problem  for  that  place
 and  a  problem  only  at  one  more  place
 in  the  whole  of  the  world.  The  pro-
 blem  of  Karnataka  is  slightly  differ-
 ent;  it  is  not  on  the  same  lines.
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 SHRI  M,  RAM  GOPAL  REDDY:  By
 sa  erosion,  Indja  is  becoming  smai-
 ler  and  smaller  as  it  is  eating  away
 the  land.  When  Mr.  Y.  B,  Chavan  was
 the  Chief  Minister  of  Bombay  pro-
 vince,  he  tackled  this  sea  erosion  pro-
 blem  and  saved  Bombay  city.  I  want
 to  know  whether  a  similar  type  of
 action  will  be  taken  by  this  Govern-
 ment  in  consultation  with  the  Maha-
 rashtra  Government.

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 This  is  a  suggestion  for  action.

 Prices  for  Agricultural  Products  re-
 commended  by  National  Commission

 on  Agriculture

 *3ll.  SHRIMATI  MRINAL  GORE:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  National  Commis-
 sion  on  Agriculture  has  recommended
 prices  for  the  agricultural  products
 such  ag  wheat,  rice  and  jawar;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (९)  whether  there  has  been  any
 opposition  from  the  agriculturists?

 THE  MINISTER  OF  ACGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (ce).  The  National  Commission  on  Agri-
 culture  was  appointed  to  examine
 comprehensively  the  current  progress
 of  agriculture  in  India  and  to  make
 recommendations  for  its  improvement
 and  modernisation  with  a  view  to  pro-
 moting  the  welfare  and  prosperity  of
 the  people.  The  recommendations
 made  by  the  National  Commission  on
 Agriculture  relate  to  general  policy
 and  the  principles  that  may  be  fol-
 lowed  in  formulation  of  policies  in  a
 time  perspective  of  25  years  upto  the
 turn  of  the  century.

 The  Commission  was  neither  expect-
 ed  to,  nor  they  have  recommended  any
 prices  for  various  agricultural  pro-
 ducts.  Prices  for  various  agricultural
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 products  are  recommended  by  the
 Agricultural  Prices  Commission  on  a
 year  to  year  basis.

 श्रीमती  मणाल  गोरे  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 थोड़ी  गलती  हो  गई  है,  मैंने  एग्रीकल्वरल
 प्राइस  कमीशन  के  बारे  में  प्रश्न  किया  था  t

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि
 एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  ने  इस  साल  के
 लिये  प्राइसेस  तय  करने  के  बारे  में  क्या  कोई
 फैसला  लिया  है  ?

 शी  सुरजीत  सिह  बरनाला:  प्रश्न  में
 गलती  रह  गई  कोई  बात  नहीं,  मैं
 आ्रापका  जबाब  दिये  देता  हूं  1

 यह  जो  धान  की  नई  फसल  झा  रही  है,
 उसकी  प्राइस  अभी  तय  नहीं  हुई  है,
 होने  वाली  है  t  पीछे  जब  गेहूं  की  फसल
 गाई  थी,  तो  उस  से  पहले  गेहूं  की  प्राइस
 एनाउन्स  कर  दी  गई  थी  t

 श्रीमती  मुणाल  गोरे:  हमेशा  ही,  हर
 साल  के  लिये  जो  प्राइस  फिक्स  होनी  चाहिये
 वह  समय  पर  नहीं  होती  है  ।  जिन  चीजों,
 धान  अनाज  के  लिए  हम  चाहते  हैं  कि
 प्रोडक्शन  बढ़  जाये,  उनकी  वाजिब  प्राइस
 फिक्स  होनी  चाहिये,  लेकिन  यह  फिक्स

 नहीं  होती  है,  इस  को  लेकर  किसानों  में
 श्रसन्तोष  रहता  है,  क्या,  इस  बात  की
 मंत्री  महोदय  को  जानकारी  है  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहती  हूं  कि  जो
 इस  में  लिखा  है,  उस  के  साथ  साथ  श्रौर

 दूसरी  पल्सेज़  और  सीडज़  के  बारे  में  एग्री-
 कलचरल  प्राइस  कमीशन  ने  क्‍या  कार्यवाही
 की  है  ?

 थ्री  सुरजीत  सिह  वरमाला :  कुछ
 पल्सिज़  की  प्राइसि़ इस  दफा  मूंकरंर की  गई

 हैं  ।  जैसे,  मुंग  की  प्राइस  मुकरंर  की  गई
 है  ७ क
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 झोमतों  मुगाल  गोरे:  जिन  चीज़ों  की
 प्राइसिज्ञ  फ़िक्‍्त  को  गई  हैं,  उनकी
 प्रइसित्ञ  बता  दें  1

 शो  सुरतोत  विहू  बरनाना:  माननीय
 सदस्या  ने  वहु  सवाल  पुछ/  नहीं  था।  झगर
 उन्होंने  पह  पढा  होता,  तो  मैं  हू  सब
 इनफार्मेशन  ले श्राता  ।

 'श्रोमतों  माल गोरे :  गेहूं के  बारे  में
 बताये  t

 शो  सु  रजोव  101  ब  न्‍नल।  :
 प्राइस

 गेहूं  की
 112,  50  रुपये  फ़िौक्स  हुईं  थी।

 MR.  SPEAKER:  The  question  38:
 have  you  fixed  prices  for  other  ce-
 reals?

 SHR]  SURJIJT  SINGH  BARNALA:
 That  was  not  the  question;  otherwise,
 I  would  have  found  out.  The  ques-
 tion  was  wrongly  put....  (Interrup-
 tions),

 ओमतो  मथाल  गोरे:  मैंने  पूछा  था  |
 कि  करा  राइस  भौंर  ज्यार  की  प्रइसिज
 फ़िक्स  हुई  हैं।  मंत्री  महोदय  बताते
 क्यों  नहीं  ?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 As  the  hon.  Member  had  already  ad-
 mitted,  the  question  was  basically  put
 in  a  wrong  manner.  The  question  was
 with  regard  to  National  Commission
 on  Agriculture.  That  is  why  that  in-
 formation  was  not  supplied.  I  do  not
 have  all  these  details.  Rice  prices
 were  fixed  last  year,  last  time;  wheat
 prices  were  fixed  last  time;  the  prices
 of  some  cereals  were  also  fixed  last
 time.

 ओमती  भणाल  गोरे:  श्रगर  मंत्री
 महोदय  पास  इस  वक्‍त  पह  इनफार्मेशन
 नहीं  है,  तोवहबाद  मेंटेबल  पर  रख  दें  ।

 MR,  SPEAKER:  That,  he  will  give
 you.
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 wt  wan  fag:  मैं भाप  के  द्वारा  मंक्री
 महांद+  से  यहू  जानकारां  चाहता  हूँ
 कि  काश्तकार  जब  जुबाई  करता  है,  क्या
 झाईदा  बह  उस  से  पहले  मूल्य  बताने  की
 कृपा  किया  करेंगे,  जैसे,  भाज  हम
 चावल  की  बुवाई  करते  हैं,  तो  उस  से  पहले
 हमें  बता  दिया  जाये  कि  यह  भाव  होगा
 न्रौर  इसी  तरह  गेहूं  की  बुवाई  से  पहले
 बता  दिया  जाये  कि  उसका  मूल्य
 कपा  होगा,  ताकि  भ्रगर  काश्तकार  को
 लाभ  का  मूल्य  जंचेगा,  तो  वह  बोयेगा,
 नहीं  तो  वह  कोई  दूसरी  चीज  बोयेगा  ।

 श्भी  सुरजीत  सिहु  बरनाला  :  बुवाई  से
 पहले  तो  हम  यह  नहीं  कर  सकते,  लेकिन
 हमारी  कोशिश  रहती  है  कि  जितनी  जल्दी  हो
 सके,  प्राइसिज्ञ  तय  कर  दी  जायें  ।

 SHRI  K.  GOPAL:  I  wish  the  hon,
 Minister  has  gone  into  the  spirit  of
 the  question  instead  of  going  into  tech-
 nicalities.  Even  the  hon.  lady  mem-
 ber  said  that  what  she  meant  was
 Agricultural  Price  Commission  and
 not  National  Commission  on  Agricul-
 ture.  Can  I  put  him  a  straight  ques-
 tion.  Will  the  hon.  Minister  tell  us
 whether  the  rank  discrimination  bet-
 ween  the  subsidy  that  you  pay  for
 wheat  and  the  subsidy  that  you  pay
 for  paddy,  will  be  removed?  If  I  re-
 member  right,  the  subsidy  that  is  paid
 to  wheat  is  Rs.  29  whereas  you  are
 paying  only  four  pise  for  rice.  This
 is  rank  discrimination  towards  the
 southern  states.  Will  the  hon.  Minister
 tell  us  how  much  time  he  will  take  to
 take  a  decision  to  see  that  rice  sub-
 sidy  js  at  par  with  wheat  subsidy?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 That  question  does  not  arise.

 SHR]  K.  GOPAL:  How  can  he  say?
 You  can  say.  (Interruptions)

 MR,  SPEAKER;  I  had  no  objection
 for  his  answering:  it  does  not  arise
 out  of  this  question.
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 SHRI  K.  GOPAL:  You  can  say  that,
 not  he....  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  The  Minister  can
 say  that  he  wants  notice  because  the
 question  put  by  you  does  not  arise
 from  Q.  No,  3ii.

 MR,  SPEAKER:  Do  not  record,
 (Interruptions)  cts

 SHRI  KRISHAN  KANT:  May  I
 know  from  the  hon.  Minister  what  is
 the  basis  of  calculation  and  how  is
 the  price  fixed  on  the  basis  of  inputs
 and  what  return  do  you  give  to  the
 agriculturists  in  relation  to  the  agri-
 cultural  prices  and  industrial  prices?

 SHRI  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 The  National  Commission  on  Agricul-
 ture  has  mentioned  that  agricultural
 Price  policy  should  be  kept  in  view  in
 ita  impact  on  the  general  price  situa-
 tion  and  the  economy  as  a  whole,  It
 should  be  in  consonance  with  the
 country’s  overall  economic  policy  and
 should  facilitate  growth  with  stability.
 The  major  aim  of  the  agriculture  price
 policy  should  be  to  correct  distortions
 which  are  generally  socially  or  eco-
 nomically  harmful  and  which  emerge
 from  time  to  time  because  of  the  im-
 perfections  of  the  market  mechanism.
 Being  parts  of  the  same  policy  the
 interests  of  the  producer  should  be
 safeguarded  through  the  price  support
 operations  when  there  is  a  shortfall
 in  the  prices  and  the  interests  of  the
 consumer  particularly  the  vulnerable
 sections  of  the  population  should  be
 protected  through  the  procurement
 and  distribution  systems  and  the  part
 of  the  marketable  surplus  at  below
 the  market  price  when  there  is  sharp
 rise  in  prices  of  basic  necessities  such
 as  cereals,  All  these  things  are  taken
 into  consideration.  So  the  consumers
 interest  88  well  as  producers  interest
 is  taken  into  consideration  and  the
 market  prices  are  fixed.

 30

 MR,  SPEAKER:  प्  No.  33

 (Interruptions)

 क्योतिय  और  तन्त्र  बिदा  का  विकास

 *323.  श्री  सोथा  लाल  पटेल  :  क्‍या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ज्योतिष  और  तन्त
 विद्या  को  प्रोत्साहन  देती  है  भोर  यदि  हां,
 तो  किस  सीमा  तक  ;

 पख)  क्या  उनके  विकास  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कोई  योजना  बनाई  जा  रही
 है  ;  झझौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  जौर  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 शिक्षा,  समाज  रुल्याज  तथा  संस्कृति
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भोमती  रेजुका  देशी

 बरकटको)  :  (क)  से  (ग).  सरकार
 द्वारा  ज्योतिष  के  विकास  के  लिए  &&
 तो  कोई  विशिष्ट  योजनाएं  तैयार  नहीं
 की  गईं  हैं,  क्योंकि  गह  केवल  प्राचीन
 विद्या  के  प्स्तर्गत  लिए  जाने  वाले  विषयों
 में  से  एक  है,  तथापि,  ज्योतिष  (फलित  भर

 सिद्धान्त),  राष्ट्रीय  संस्थत  संस्थान  भौर
 वाराणसी  तथा  दरभंगा  के  संस्कृत  विश्व-
 विद्यालयों  द्वारा  संचालित  शास्त्री,  भ्र।चार्य
 शौर  न्य  कक्षाओं  /  पाठ्यक्रम  में  श्रध्ययन
 के  विषय  हैं  ।

 सरकार  के  पास  तंत्र  विद्या  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  योजना  नहीं
 नहीं  है,  क्‍योंकि  यह  भ्रध्ययत  का  एक
 नियमित  विषय  नहीं  है  ।

 **Not  recorded.
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 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Non-Supply  of  Skimmed  Milk  Powder
 and  Buttar  Oil  from  Foreign  Countries

 *305.  SHRI  AMAR  ROYPRA-
 DHAN:

 SHRI  S.  S.  SOMANI
 Will  the  Minister  of  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 te  state:

 (a)  whether  Skimmed  Milk  Pow-
 der  and  butter  coil  will  now  not  be
 supplied  to  India  by  the  foreign  coun-
 tries;  and

 (b)  if  so,  the  detail,  in  this  regard
 and  the  Government's  reaction  there-
 to?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SIIRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  (a)  No
 Sir

 b)  Noes  not  arise
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 National  Service  Scheme  and  Nehru
 Yuvak  Kendras

 *308,  SHRI  R.  KOLANTHAIVELU:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  expenditure  on  the  National
 Service  Scheme  and  the  Nehru  Yuvak
 Kendras  during  the  last  three  years
 and  current  year  and

 (b)  the  salinet  features  of  any  posi-
 tive  transformation  of  these  schemes
 during  the  last  two  vears  as  focal
 points  for  meaningful  development
 activities?

 THE  MINISTER  7४  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CIIANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b)  The  expenditure
 incurred  on  the  Nehru  Yuvak  Ken-
 dras  and  the  National  Service  Scheme
 since  1975-70  is  as  follows-—

 NEHRU  YUVAK  KENDRAS

 1975-76,
 1976-77
 1977-78
 1978-70,

 (released  by  the  Ministry)
 NATIONAL  SERVICE  SCHEME

 Year

 975°76
 1976-77
 1977-78
 1978-79

 Pin  Non-Plan  Total

 Rs.  Rs.  रथ,

 377.000  33  66,000  64.77.0000
 32,00  000  ३१.६  ७  008  oy  +  0,000

 75,00,000  83.70.0060  —  “ok,  0.000,

 64,26,000  34.60.00  97.66,00¢

 Plan  Non-Plan  Total

 RCO,

 87,035,000  4,72,¢00  101,77,000°

 1§5)03,000  15,07,000  —50,70,000

 174)§0,000  15,62,000,  —90,32,000

 7319,000,  43§2,000  79:65)  200
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 Till  the  end  of  ‘1076-77  theses  echemes
 continued  as  envisaged  in  the  Fifth
 Nive  Year  Plan  These  schemes  in-
 clude  activity  i.  meaningful  develop-
 mental  sarees.  Based  on  the  recom-
 mendations  of  the  Committee  on  re-
 orientation  of  youth  programmes  to
 dovetail  them  with  adult  education,
 it  has  been  decided  to  dovetail  these
 two  schemes  with  the  National  Adult
 Education  Programme  which  leys
 erphasis  on  develdpmental  activity
 also

 Malti-purpose  Project  for  Augmenting
 Flow  of  the  Ganga  at  Farakka

 °30,  SHRI  CHITTA  BASU:  Will  the
 Minster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  have
 submitted  a  composite  multi-purpose
 project  for  augmenting  the  flow  of  the
 Ganga  at  Farakka  for  consideration
 by  the  Joint  River  Commission,

 (b)  if  so,  the  essential  feature  of  the
 Proposal,  and

 (c)  the  reaction  of  the  Government
 of  Bangladesh  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  (a)
 Yes,  Sir

 (b)  and  (c)  The  proposal  by  India
 envisages  integrated  development  of
 the  Ganga-Brehmaputra-Meghna  Sys-
 tem  and  proposes  transfer  of  the  sur-
 plus  waters  of  the  Brahmaputra  to
 the  Ganga  through  a  Brahmaputra-
 Ganga  link  canal.  Depending  on
 water  requirements,  at  the  appropri-
 ate  stage,  phased  construction  of  three
 storage  dams  on  the  Dihang,  the  Su-
 banmri  and  the  Barak  rivers  has  also
 been  proposed  The  Indian  proposal
 would  provide  large  benefits  of  ficod
 control,  water  supply  and  irrigation,
 navigation,  hydro-power  generation,
 ete  to  both  the  countries,

 The  proposal  made  by  Bangladesh
 envisages  augmentation  by  construc-
 tion  of  storage  dams  within  the  Ganga

 beain  in  India  and  Nepal  for  the  bene-

 water  route  to  Nepal  as  well  as  to
 augment  the  flows  in  the  Mahananda
 and  other  rivers.

 The  Indo-Bangledesh  Joint  Rivers
 Commission  has  started  preliminary
 examination  of  the  two  proposals

 After  the  recommendations  of  the
 Comnussion  are  made  to  the  two  Gov-
 ernments,  they  shall  consider  the  mat-
 ter

 छत्रपति  शिधाजी  महाराज  फी  भवानी  तलचार

 *332.  1 ड  फेशबरान  धोंढगे  :  क्या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति  मत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  छत्नरपति  शिवाजी  महाराज  की
 भवानी  तलवार  इस  समय  कहा  मौजूद
 है  ;

 (ख)  क्या  इसबारे  में  सरकार  झथवा

 कुछ  इतिहासकारो  द्वारा  कोई  खोज  की
 गई  है  ,

 (ग)  यदि  हा,  तो  उसके  क्या  परिणाम
 निक्‍ले  ,  जौर

 (७)  भषानी  तलवार  प्रप्त  करने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रयास  विये  जाते
 का  प्रस्ताव  है  ?

 सिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  नंत्री
 (डॉ०  प्रतोष  ना  बाना)  (क)
 से  (घ).  महू  पता  नहीं  कि  यह  तलवार
 कहां  है  महाराष्ट्र  सरकार  के  पुरातत्व

 2447  LS—2
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 qa  winter  निदेशक  सहित  बने

 विद्वानों  ने  छातबीम  की  है  परस्तु  भ्रभी

 कुक  इस  तलवार  की  बोजनें  में  सफल  नहीं
 हुए  हैं  7  इस  वस्तु  को  पहिचान  तथा  खोज

 विद्वतापूर्ण.  भनुसधघान  का  एक  मामला

 है  a

 Less  of  Milk  in  processing  at  Central
 Dairy

 *3i4  DR  SAROJINI  MAHISHI
 Will  the  Minster  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  what  are  the  reasons  for  the  in-
 creased  loss  of  milk  in  processing  at
 the  Central  Dairy  and

 (b)  whether  this  can  be  wholly
 attributeg  to  the  decline  in  the  condi-
 tion  and  performance  of  the  plant  and
 the  equipment?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  The
 milk  losses  in  processing  at  the  Cen-
 tral  Dairy  of  DMS  have  not  :ncreas-
 ed;  in  fact,  the  everage  milk  fat  loss
 in  processing  had  declined  in  1977-78
 as  cOmpared  to  the  previous  year

 (b)  Does  not  arise

 गेर-सरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  दिल्‍ली
 में  श्रायासों  का  निर्माण

 #315  श्री  भारत  सिह  चौहान  :
 शी  जगजीश  प्रसाद  माशुर  :

 क्या  लिर्माण,  झौर  ध्ायास  तया  पूति  पौर
 और  चुनर्वास  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यहू सब  है  कि  दिल्‍ली  में
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भ्रावातों  के  निर्माण
 के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  ,
 और
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 (@)  यदि  हाँ,  तो  हस्सम्बस  ब्योरा
 प  है  ?

 निर्माण और  प्रायास  तथा  थ्यूति  शौर

 बुना  मंत्री  (भी  सिकदर  अस्त)  :  (क)

 7
 (वि). एक एक  योजता  बनाई  जा  रही

 t

 बिल्ली  विश्वविध्ालय  के  दक्षिणी  परिसर  के
 लिए  भवन  का  सिर्माण

 *316.  च्यो  राज  केशर सिह:  कया
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मती
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  विश्वविद्।लय  सघ
 ने  दक्षिणी  परिसर  के  लिये  भवन  के
 निर्माण  शोर  उससे  सम्बद्ध  कालेजो  के
 छ्वो  के  लिए  छवावाम  सुविधाओं  को
 माग  क।  है  ,  झान

 (ख)  यदि  हा,  ता  उस  पर  स्बवगर
 को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्री  (डा०  प्रताप  चना  चना) :.  (क)
 झोर  (ख)  दिल्ल,  विश्वविद्य  लथ  हत्
 भेजी  गईं  सूचना  के  अनुसार,  दक्षिण-दित्ली
 परिस८  के  सिए  भवन  निर्माण  के  बस्ते
 दिल्‍ली  विश्वविध,लम  छात्र  सच  ढ्वान  कह
 माग  नहीं  #  गई  है  ।  विश्वविद्ध,खलस  ने
 प्रस्सिर  के  लिए  प्रावश्यक  भूमि  प्रप्त  ब
 लो  है  तथ।  उसका  प्रस्ताव  ऋमिक  ढग  से
 भवन  निर्माण  कार्य  शुरू  करने  का  है  1

 Rote  of  voluntary  organisations  §  in
 the  aphere  of  youth  development

 *B17,  SHRI  ्,  KANNAN:  Will  the
 Minister  of  EDUGATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  have  made
 an  in-depth  study  of  the  role  of  vo-
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 ya  organisations  in  the  gphere  of
 Nee  a  eligenant  al

 (b)  the  concrete  progress  made
 Guring  the  last  two  years  with  regard
 to  activating  their  role;  and

 (c)  the  precise  safeguards  made  to
 ensure  that  such  activities  are  kept
 free  from  politics?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER).  (a)  to  (c)  While  no  specific
 in-depth  study  as  referred  to  by  the
 Hon  Member  has  been  made,  volun-
 tary  organisations  are  encouraged  in
 the  sphere  of  youth  development  The
 scheme  of  financial  assistance  to  these
 organisations  wag  reviewed  with  a
 view  to  streamlining  procedures  In
 ‘1976-77,  the  number  of  such  voluntary
 agencies  assisted  was  2  and  the
 amount  of  grant  sanctioned  was  Rs
 92  lakhs  In  1977-78,  however,  the
 number  rose  to  88  and  the  financial
 assistance  to  Rs  86  lakhs  While  no
 precise  safeguards  have  been  drawn
 up,  invariably  the  fund  for  voluntay
 agencies  are  sanctioned  after  getting
 recommendations  from  the  State  Gov-
 ernments  We  have  not  so  far  receiv-
 ed  any  complaints  of  these  organisa-
 tiong  indulging  in  politics

 New  Marketing  System  for  Farm
 products

 *3i8  SHRI  AHMED  M  PATEL
 SHRI  K  A  RAJAN

 ,  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  a  new  marketing  sys-
 for  farm  products  has  been  sug-

 gested  by  the  Government,
 (b)  if  go,  the  details  thereof,

 (c)  whether  any  other  Agricultural
 ‘Prices  Commission  ig  likely  to  be  set
 up;  and

 7  (a)  if  so,  what  are  the  terms  and
 functions  of  the  said  Commission?

 MINISTER  OF  STATE  IN
 rae  bak  STRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  Sug-
 gestions  for  improving  the  marketing
 system  for  agricultural  produce  are
 considered  from  time  to  time  in  con-
 sultation  with  the  State  Governments
 These  are  taken  into  account  in  policy
 formulations  and  in  operating  the
 schemes  of  Central  Assistance  for
 marketing  of  agricultural  produce

 (c)  and  (d)  No  proposal  for  setting
 up  any  other  Agricultural  Prices  Com-
 mission  is  under  the  consideration  of
 Government

 उत्तर  प्रदेश  में  गधे  का  उत्पादन  शौर  पिराई

 *319  भरी  हरगोविन्द  वर्मा'  क्या
 कृषि  झौर  सिंचाई  मती  यह  बताने  की  हृपा
 करेंगे  कि

 (क)  गत  तीन  वर्षों  में,  वर्षबार,
 गन्ने  का  कितना  उत्पादन  हुभा

 (ख)  उक्त  भ्रवधि  में  उत्तर  प्रदेश
 में  गझे  का  कितना  उत्पादन  हमा

 (3)  क्‍या  सकार  गन्ने  की  पिराई
 कराने  में  भ्रसफल  रही  है  ,  आर

 (घ)  यदि  हा,  ता  इस  बारे  में
 भविष्य  के  लिये  क्या  योजना  बनाने  का
 विचार  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्री  (भी  भाग  प्रताप  हिंह)  (क)
 से  (4)  1974-75,  से  1976-77
 मौसमों  के  दौरान  गधे  का  उत्पादन  (गन्ने
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 के  हिस।ब  से)  हजार  मीटरी  दन  में  नीचे  दिया  जाता  है।  बतैभान  झनुमान  के  श्बुसार  1977
 76  को  स्थिति  नौचे  दी  जाती  है  nm

 97475  1975-76  97677  187778
 (संशोधित).  (भ्रम्तिम)

 कुल  (भारत)  «=  44289  =  40604  54023  72000  (प्रवुमानित)
 उतसर  प्रदेश  6479  58359  6809  (भभी  उपलब्ध  नहीं)

 पिठले  ब्य  में  गन्ने  के  540  लाख  मोटरी  (3)  मुख  झोर  खंडसारी  मिर्माताभों/
 टन  के  उत्पादन,  जिसके  परिणामस्वरूप  व्यापारियों  दोनों  के  लिए  बैंक
 48  43  ल,बु॒  मोटरी  टन  चोनो  का  उत्पादन  उधर  पर  माजिन  कम  कर  दिया

 हमा  था,  के  प्रति  इम  वर्य  i720qm@  det  गया  है  i
 टन  के  भ्र,स-पास  गस क।  उत्पादन  होने  का

 कुछे
 अनुमान  है,  जिसके  परिणामस्वरूप  लगभग  (4)

 जक स
 सरकारों  ने

 केनीय इमूरोध  पर  गन्ने  पर
 65  लाख  मोटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  होगा  1  क्रम  कर  कम  कर  दिया  है। जोनी  फैक्ट्रियों  द्वारा  प्रधिकतम  माता  में  गले
 को  उठाने  की  दिशा  में  समी  सम्भव  प्रयास  किए  (5)  खडसारी  व्यापान्यों  की  स्टाक
 गए  हैं  |  क्वाशा  है  कि  लोनो  फैक्ट्रियों,  जोकि  सोमा  बढ़ाकर  5000  क्विटल
 उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  में  श्ाती  हैं,  इस  वर्ष  कर  दी  गई  है
 90  लाख  मीटरी  टन  गन्ने  से  भी  शोर  भ्रधिक

 मात्रा  में  गन्ना  पेरेंगी  |  तथापि,  खंडस/री  शरीर  (6)  खंड़स।री  जौर  चीनी  का  निर्यात

 गुद  उद्योग,  जोकि  असंगठित  क्षेत्र  में  झाता  है,  करने  को  झनुमति  दी  गई  है  ।
 ने  उतना  गन्ना  नहीं  पेरा  है  जितनी  उनसे

 गसे  के  दश प्राशा  की  जातो  थी  भौर  इससे  उत्पादन  जौर  (7)  गये  के  मृल्प  की  बकाया  राशि  का

 गन्ने  के  उठान  के  बोच  भ्रस्तर  आया  ।  सरकार
 का  इस  प्रस्ंगठित  क्षेत्र  पर  कोई  नियंत्रण  नही
 है,  लेकिन  फिर  भी  इस  समस्या  को  हल  करने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  कई  एक  अंशदायी
 उपाय  किए  गए  हैं,  वे  इस  प्रकार  हैं

 (1)  गुड़  के  निर्यात  से  सप्ती  प्रतिबन्ध
 उठा  लिए  गए  हैं  t

 (2)  गुड़  के  मृल्यों  को  प्रत्यधिक  निम्न
 स्तर  तक  गिरने  से  रोकने  के  लिए
 भारतीय  we  fer  जौर
 नेफेद  जैती  सरकारी  एजेंसियों  ने
 इसको  खरीदारी  की  थी  ।

 (8)

 भुगतान  कर।ने  के  लिए  बराबर
 निगराता  गला  जाती  है  जौर  राज्य
 सरकारों  के  साथ  सम्पर्क  बनाए
 रख  जाता है।

 गन्ना  (नि्ंत्रग)  भादेश  में
 2-2—978  से  संशोधन  किया
 गया  है  |  इससे  गन्ने  के  मूल्य  का
 विलम्ब  से  भुगतान  करने  पर  5
 प्रतिशत  डयाज  की  व्यनस्था  कीं
 गई  है  जोकि  बयाज  को  वाणिज्यिक
 दर;  के  साथ  तुलनात्मक  है  ।
 गन,  (निक्षण)  अदेश,  966

 में  एक  प्रो  संशोधन  किया  गया  है।
 इस  में  शंडसारी  यूमिटों  &  ्य
 केन्द्रों  प८  सप्लाई  किए  गए  गे
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 के  बारे  में  उत्तर  अवेश,  आफ
 प्रदेश बौर  दृश्ियाना  जैसी  कुछेक
 राज्य  सरकारों  हारा  निर्धारित

 मचे  के  न्यूनतम  मूल्य  से  रिबेट
 देवे  के  लिए  सांविधिक  व्यवस्था

 की  गई  है।

 (9)  चीभी  रच  की  समाप्ति  पर  ही
 गन्ने  के  मूल्य  की  बिना  भुगतान  को
 रकम  को  जिला  कलक्टर  को  इस
 शर्त  पर  भन्तरित  करने  के  लिए

 ह. । (है  (नियंत्रण)  झादेश  में  भी
 व्यवस्था  की  गई  है  कि  उस  रकम
 का  बास्तजिक  वावेदारों  को  भुगतान
 किया  जाएगा  शौर  सम्बन्धित
 चीनी  ब्व  की  समाप्ति  से  तीन  वर्ष
 की  समाप्ति  पर  भ्रभी  भी  बची
 राशि  को  राज्य  की  समेकित  निधि
 में  डाल  दिया  जाएगा  नौर  उस
 रकम  का  उपयोग  राज्य  सरकार
 द्वारा  यथासम्भव  गन्ना  विकास
 कार्यों  क ेलिए  किया  ज,  7;  ।

 (10)  बैक्ट्रिया  30  प्रप्नैल,  i978  के
 बाद  भी  गन्ना  पेरती  रहें  भोर  उन्हें
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उत्पादन

 शुल्क  में  रिबेट  देते  की  एक  योजना
 (28-4-1978  को  भ्रधिसूचित
 की  गई  है  t

 (i:)  re78  के  दोशन  6  5  लाख
 मीटरी  टन  चीनी  के  निर्यात  की
 अनुमति  दी  गई  है  1

 (2)  चीनी  फैक्ट्रिया  प्रतिरिक्त  उत्पादन
 को  रख  सकें  उसके  लिए  उनकी
 उधार  सीमा  भी  बढ़ा  दी  गईं  है।

 महू  उल्लेख  किया  जाता  है  कि  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  में  यह  समस्या  प्रत्यक्षिक  गम्भीर  रही  है
 झौर  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  वह
 उन  अन्ना  उत्पादकों,  जिनका  गन्ना  नमी  भी

 विन!  बिके  पढ़।  है,  की  सहायता  करने  के  लिए

 अधिक  &  प्रश्षिक  प्रयास  कर  रही  है।  यह  पाया
 नया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  इस  बचे
 (3-8-1978  को  7  फैक्ट्रियां  जभी  भी  कार्ये
 कर  रही  हैं  जबकि  पिछले  ह 2  इस  समय  एक
 भी  फैक्ट्री  कार्य  नहीं  कर  रही  थी  1  उत्तर  प्रदेश

 झौर  विहार,  जोकि  उत्तर भा  रत  का  ध्रम्य  प्रमुख
 गना  उत्पादक  राज्य  है,  में  पेश  किए  गए  सभी
 गन्ने  को  पेर  दिया  गया  है  ।

 राज्यों  को  झायास  के  लिये  केसीय  ऋण

 *320.  शबी  मिर्मल  wer  जन:  क्या  निर्माण
 झौर  झायास  तथा  है  जौर  पुर्बास  मंती

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (क)  भारत  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों
 को  निर्माण  तथा  झ्रावास  कार्यों  के  लिए  झलग
 झजग  कितनी  निधि  प्रदान  की  झौर  वर्ष
 1976-77  तथा  1977-78  के  दौरान  दी

 गई  निधियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (@)  क्या  उक्त  निधिया  राज्यों  म ेउनकी
 'जन-संख्या  के  प्राधार  पर  बितरित  की
 जाती  हैं  अयवा  उनकी  मांगों  के  भ्राध।  २  पर  ,

 (ग)  कया  सध्य  प्रदेश  सरकार  ने  वष

 1976-77  तथा  977-78 मे  उक्त  निधि  के
 लिये  मांग  की  थी  ,  भौर  यदि  हा  तो  क्तिनी
 राशि  की  ;  भौर

 (घ)  इन  दो  वर्षों  के  दौरान  विभाग  ने
 दिल्‍ली  तया  नई  दिल्‍ली  में  भ्रवासीय  मकानों  के
 निरमाण  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  ?

 निर्भाण  और  पश्ाथास  तथा  प्रति  जौर

 बुनरवास  मंत्री  (भो  सिकनदर  बचत) :  (क)
 झौर  (जल).  “निर्माण'  भौर  भावास'  राज्य  के
 विषय  हैं।  सभी  राज्य  क्षेत्र  कार्य  क्रमों  क ेलिए
 राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता
 “समेकित  ऋणों'  शौर  “समेकित  पश्रभुदानों ,  के
 रूप  में  दी  जाती  हैं  जो  किसी  योजना  विशेष
 या  बिकास  शोष  से  संबद्ध  नही  है।  राज्य  सथवारें
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 झपनो  प्राथमिकताओं  के  भनुसार  विभिन्न
 राज्य  क्षेत्र  कार्यक्रमों  कें  लिए  निधियाँ  का
 उपयोग  करने  में  स्वतन्त्र  हैं।

 (ग)  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  1976
 77  शौर  977-78  के  वर्षों  में  भावास  के

 लिए  मांगा  गया  मियतन  क्रमश:  6.7  करोड़
 और  6  5  करोड़  रूपये  था  ।

 (घ)  बप  976-77  भौर  1977-78
 के  दौरान  निर्माण  भौर  भ्रावास  मंत्रालय  ने
 दिल्लो  प्रौर  नई  दिल्‍ली  में  रिह्वायशी  मकानों  के
 निर्माण  पर  क्रमशः:  4.  45  करोड़  रुपये  तथा
 6.  94  करोड़  रुपये  को  राशि  खर्च  की  थी।

 Periog  of  Retention  of  Government
 Accommodation  after  Retirement

 *821,  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABI-
 LITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  time  limit  has
 been  laid  down  permitting’  Govern-
 ment  Officers  to  occupy  Government
 accommodation  after  retirement;  if  so,
 what;

 (b)  the  number  of  retired  officers
 who  have  been  allowed  to  occupy
 their  bungalows  for  a  period  og  more
 than  6  months  and  at  what  rent;

 (ce)  whether  some  of  these  officers
 own  their  own  hotseg  in  posh  loca-
 lities  in  Delhi  and  are  getting  high
 rents  as  rent  paid  by  them  for  the
 Government  accommodation  is  only  a
 fraction  of  what  they  are  getting;

 (da)  whether  these  retired  officers
 are  using  their  Bungalows  for  com-
 mercial  purposeg  running  firms  of
 consultancy  those  living  in
 Pandit  Pant  Marg,  New  Delhi,  if  not,
 whether  he  will  have  the  matter  in-
 vestigated  and  lay  on  the  Table  a

 pated
 showing  the  outcome  there-

 3  and
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 (e):  considératién  Which  Had  weigh
 ed  the  Goverment  un  permit-
 ting  these  officers  specially  who  own
 their  own  houses  to  continue  to
 occupy  Government  accommodation
 beyong  a  period  of  6  months?

 THE  MINISTER  OP  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  An  officer  js  entitled  to
 retain  Government  accommodation,
 after  retirement  from  Government
 service,  for  a  period  of  two  months
 from  the  date  of  retirement,  on  pay-
 ment  of  licente  fee  at  normal  rate.
 Thereafter,  the  Director  of  Estates
 may  allow  him  to  retain  Government
 accommodation  in  special  circumstan-
 ces  for  a  period  not  exceeding  six
 months  on  payment  of  twice  the  stand-
 876  licence  fee  under  F.R.  45-A,  so
 twice  the  pooled  standard  licence  fee
 under  FR  45A  whichever  is  higher.

 (b)  and  (c).  Except  in  the  case  of
 one  officer  who  is  not  a  house-owing
 officer,  no  such  permission  was  given.

 (d)  There  are  three  such  persons,
 who  are  no  longer  in  Government  ser-
 vice,  are  in  ynauthorised  occupation
 of  Government  bungalows  on  Ashoka
 Road/Mahadev  Road  (in  the  neigh-
 bourhood  of  Pt.  Pant  Marg)  and  are
 reportedly  using  their  premises  for
 consultancy  purposes.

 Action  to  get  these  bungalows  va-
 cated  under  the  Public  Premises
 (Eviction  of  Unauthorised  Occupants)
 Act,  97l,  has  been  initlated.

 (e)  Does  not  arise,  in  view  of  the
 reply  to  parts  (b)  and  (6).

 प्रत्येक  सिल  पर  ने  ककी  बकाया  राशि

 *322.  शी  झनगग्त  रास  जआायसबाल  :
 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग ेकि  30  जून  978  को  प्रत्येक  चीनी
 मिल  पर  गन्ने  के  मूल्य  की  कितनी  'सशि
 बकाया थी  भौर  30  जून  977 को  बकाया
 राशि की  तुलना  में  उसकी  स्थिति  ष्या  है  ?
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 कृषि  झौर  सिखाई  मंत्रालय  में  कंधी
 (जी  भागु  प्रताप  सिंह);  एक  विवरण  समा

 के  पटल  पर  रजा  जाता  है  ।  [प्रंचालय में में  रख
 गया  ।  देखिए  सबया  एलटोी-259/78]  |
 जिसमें  30  जून  978  भ्रौर  30  जून  977
 को  प्रत्येक  चीनी  मिल  के  प्रति  तमन्ने  की  बकाया
 घनर।शि  को  स्थिति  क।  तुलनात्मक  ब्थौरा
 दिया  गया  है  ।

 गौहत्या  निषेध  को  तुलनात्मक  प्रयति

 +  323  ओ  झोम  प्रकाश  ह्वॉंगी :  क्‍या
 कृषिश्नौर  सिचाई  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  कक्‍य।  यह  सच  है  कि  प्राचार्य
 विनोबा  झावे  के कहने  पर  पिछना  सरका  ने

 गौहत्या  का  देशपर्यन्त  नियेध  क  <ने  के  लिए  सभी
 राज्य  सरकारा  को  प्रोत्सहित  करने  का
 भ्राश्वासन  दिया  गया  था  ,  भौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  बारे  में  पिछनी
 सरकार  तया  वर्तमान  सरकार  ने  क्या  प्रयास
 किये  है  ?

 कृषि  जौर  सिंचाई  मंत्री  (क्रो  सुश्जीत

 सिह
 बरणाला):.  (क)  भुतपुर्व  गह  राज्य

 मत्रों  द्वारा  गौहर  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में
 3  सितम्बर  i976  का  दिए  गए  वक्‍तव्य  की
 एक  प्रति  समा  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  इस
 सम्बन्ध  में  पिछनी  संरकार  ने  कोई  स्‍भाश्वासन
 नही  दिय।  था  t

 (ख)  मवेशियों  के  संरक्षण,  सुरक्षा  और

 सुधार  का  विषय  संविधान  की  सातवीं

 प्रगूसूषो  की  सूची  2  की  प्रविष्टि
 5  के  अ्रन्तर्गत  पश्राता  है।  झत  गौहत्या
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  कानून
 बनाने  राज्यों  का  विशय  है।  तथापि  केन्द्रीय
 सरक।  र  गौहत्य।  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए
 उपयुक्स  कानून  बनाने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों
 को  लगातार  सलाह  देती  रहो  है  1

 विवरण

 गौहत्या पर प्रतिबन्ध के पर  प्रतिवन्ध  के  बारे  सें  qq  राज्य  मंत्रा
 हररा  s9-976  को  राल्य  सभा  मेँ  दिया
 गया  बक्तथ्य।  (प्रभूदित)

 न्य  बाता  के  साथ-साथ  |  गोहत्या  पर
 प्रतिबन्ध  से  सम्बन्धित  संविधान  के  भन्‌ण्छेद'

 48  में  निहित  प्रावधान  के  क्रियान्वयन  के  बारे
 में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए
 उपायों  के  विषय  में  ससद  में  समय-समय  पर
 प्रश्न  पूछे  गए  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  गायो  तथा  इसकी
 नस्ल  को  हत्या  के  निषेध  से  सम्बन्धित  संविधान
 के  प्रनुछ्छेद  48  के  प्रभ  व  की  निम्नलिखित
 रूप  से  व्याद्या  की  है.

 (क)  कि  सभी  श््वस्या  की  गायो  नझौर
 गायो  के  बछड़ा  तथा  मादा  भेसो  के  नर  व  मादा
 कटडो  की  हत्या  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाना
 बिल्कुल  उचित  है  ओर  यह  भनुण्छेद  48  में
 निर्धारित  निर्देशक  सिद्धातो  के  भनुरूप  है

 (ख)  कि  मादा  भेसों  झथवा  प्रजनक
 साडो  या  कार्य  करने  वाले  बैलो  की  ह॒त्या  पर  भी
 पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाना  जब  तक  कि  वे  दुधारू
 झषवा  भा  रवाही  पशु  के  रूप  मे  प्रयोग  किए
 जाने  योग्य  हों  उचित  भोर  वैध  हैं,  झोर

 (ग)  कि  दूध  देने  भ्ववा  प्रजनन  या
 भारवाही  पशुभो  के  रूप  में  काम  करने  की
 क्षमता  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  मादा  भैसों,
 साडों  शौर  बैलों  की  ह॒त्या  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध
 को  आम  जनता  के  हित  में  उचित  नही  ठहराया
 जा  सकता  और  यह  अवध  है  ny

 मवेशियों  के  सरक्षण,  सुरक्षा  भौर  सुधार
 का  बिवय  सविधान  की  सातवी  अनुसूची  की
 सूची  2  की  प्रविष्टि  5  के  झम्तगंत  भाता  है
 wa  यह  राज्यों  का  वियय  है  हालांकि  यह
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 उत्तरदायित्व  राज्यों  का  है  फिर  भी  इस  मामले
 में  केसा  उन्हें  सलाह  देता  रहा  है  a

 der  पर  प्रतिवन्ध  के  सम्दरध  में
 बर्तेमान  स्थिति  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में
 भिन्न  है  1  जम्मू  तथा  काश्मोर,  हरियाणा,
 पंजाब,  राजस्थान,  गुजर/त,  मध्य  प्रदेश,  उत्तर
 प्रदेश,  बिहार,  महाराष्ट्र  (विदर्भ  क्षेत्र  कर्नीटक,
 उड़ोस/,  चंडीगढ़,  दिललो,  दादरा  जोर  नगर
 हवेली,  पांडिचेरों  त्ञ  अंदमान  तथा  नीकोबार
 होप  समूह  ने  गौहत्या  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया  है  हिमाचल  प्रदेश,  ब़िदुरा  तथा

 मणियुर  चाटो  में  परम्पर।  अबवा  सरकारी
 झादेशों  के  तहत  पूर्ग  प्रतिबन्ध  है  ।  कुछ  थोड़े
 से  ऐसे  राज्य  भौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  हैं  जहा
 आंशिक  प्रतिवरध  अववा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 qi

 wa  सूचन।  मिले  है  कि  महाराष्ट्र,  झाध्र-
 प्रदेश,  असम  (जिसमें  ार्य  कछार  शौर  मिकिर
 जिले  शामिल  नहीं  हैं)  भोर  तमिलन/डु  राज्यों
 ने  भी  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्गय  के  अनुसार
 गौहत्या  पर  अतिवन्ध  लगाने  के  लिए  उचित
 उपाय  करने  का  फैसला  किया  है।  आंध्र
 प्रदेश,  महाराष्ट्र  तथ।  झसम  राज्य  वर्तमान
 कातूनों  को  संशोधित  करेंगे,  जबकि  तमिलनाडु
 राज्य  ने,  जो  इस  समय  राष्ट्रपति  के  शासन  के
 अवोन  है,  सभो  भ्र,वु  को  गायों  तथा!  गावों  के
 बढड़ों  (नर  प्रौर  मादा)  की  हत्या  पर  प्रतिवन्ध
 लगाने  का  एक  सरकारो  झादेश  जारी  किया  है।
 केरल  में  मवेशियों  को  ह्त्या  पर  प्रतिबन्ध  के
 बारे  में  कोई  कानून  नहीं  हैं  7  केवल  पंचायत
 के  कानूनों  में  उपयोगी  मवेशियों  के  वध  पर
 प्रतिबर्ध  को  व्यवस्था  है।  केरल  सरकार  ने  भी
 हमें  सुचित  किया  है  कि  वे  शहरी  क्षेत्रों  में  भी
 उपयोगी  पशुश्रों  के व  पर  प्रतिवरध  लगाने  के
 बारे  में  एक  सरकारी  भ्रदेश  ज।री  कर  रहे
 हैँ  1

 पश्चिम  बंग/ल  से  भी  जहा  पहले  से  ही
 मवेशियों  के  वध  प*  झाशिक  प्रतिबन्ध  है,
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 सकता  बिली  है  कि  मे मौजूद!  काभून  को  श्च्ती

 से  बाषू  करने  के  पर्याप्त  उपाय  करेंगे  ॥ अ  पशु
 को  मसल  सुर  र  लाते को  सुनिश्चित क  रेंगे।

 Allocation  of  Central  Funds  for  Rural
 Link  Roads

 2989.  SHRI  AMARSINH  V.
 RATHAWA:

 SHRI  AHMED  M.  PATEL:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  State-wise  allocation  of
 Central  funds  for  rural  link  roads  for
 the  year  ‘1977-78;

 (bo)  the  amount  utilised  during  that
 period;  and

 (6)  the  details  of  progress  achieved
 particularly  in  Gujarat  State?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  A  statement  indi-
 cating  the  cantral  funds  allocated  to
 State  Govt.  Union  Territory  Adminis-
 tration  for  the  construction  of  rural
 link  roads  during  ‘1977-78,  is  enclosed.

 (b)  The  information  is  awaited.

 (c)  The  information  is  still  awaited
 from  most  of  the  States/Union  Ter-
 Titories.  In  so  far  as  State  Govern-
 ment  of  Gujarat  is  concerned,  the  in-
 formation  in  respect  of  the  implemen-
 tation  of  the  scheme  during  ‘19TT-78  is
 as  follows:—

 kms.
 i)  Length  pleted

 upto  hot  roe  completes  93

 (ii)  Length  of  roads  on  which
 work  is  in  progress  263
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 Seaseenent
 mntval  Sponsored  Schome——Rural

 Sianel  Soe  Construction  af  Rural
 Release  of  funds  to  State/Union  Terri-

 tories  for  ‘Goneae  Br  fon)  Link
 Roads  for  1977-78,

 by  prgreernd Roads.

 ros
 Name  of

 a  Allocation

 (Rs.  in
 lakhs)

 t.  Andhra  Pradesh  20
 2  Assam  65
 g  Bihar  380

 4  Guyarat  75
 5S  Haryana  33

 6.  Himachal  Pradesh  38
 दि  Jammu  &  Kashmir  54
 8  Karnataka  82

 9  Kerala  49
 to  ©Madhya  Pradesh  780
 a:  Maharashtra  78०
 12  Manipur  22

 a3  Meghalaya  a8

 34.  Nagaland  38
 t§  Orisa  87
 36  Punjab  49
 77%.  Rajasthan  747
 38  Sikiam  23
 t9  Tamil  Nadu  3
 ao.  Tripura  5
 at.  Uttar  Pradesh  288
 22,  West  Bengal  98
 23

 Andamas
 &  Nicobar  Is-

 0
 2q4  Arunachal  Pradesh  “4
 हु  Chandigarh  5
 26.  Dadra  and  Nagar  Havel  @
 ay.  Delhi  0

 28.  Goa,  Daman  &  Diu  70
 #9.  Lakshadweep  @
 go.  Mizoram  4
 gt  Pondicherry  5

 7 00

 Scheme  not  ph  ted  during
 1977-78

 Upgrading  Primary  School,  Choglamsar

 2940,  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state-

 (a)  whether  Government  propose  to
 upgrade  primary  school  at  Choglamsar, to  the  Central  School,  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI-
 MATI  RENUKA  DEVI  BARAKA-
 TAKI)-  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise

 युजरात  में  बेराबल  और  सांगरोल  बंदरगाहों
 पर  मत्स्य  जखोग  के  विकास  हेतु  विश्य

 बेक  ले  सहायता

 294i.  et  धर्म  सिह  भाई  पटेल  :  कया
 कृषि  शौर  सिचाई  मढ़ी  यह  बताने  को  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  गुजरात  के  जूनागढ़  जिले  में
 बेरावल  प्रोर  सागरोल  बन्दरगाहों  में  मत्स्य
 उद्योग  के  बिकास  हेतु  विश्व  बैक  से  कुल  कितनी
 सहायता  प्राप्त  की  जायेगी,  झौर  इसमे  से
 झ  तक  कितनी  सहायता  प्राप्त  हो  गई  है
 जोर  कितनी  सहायता  मिलनी  बाकी  है  भौर
 बाकी  कद  तक  मिल  जायेगी  ,

 (ल)  उन  बन्दरगाहों  पर  मत्स्य  उच्योभ
 के  विकास  के  लिये  क्या  निर्माण  कार्य  भारम्भ
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 किये  गये  है  तयबा  उन  कार्यों  के  कब  तक  पूरा

 होने  को  संभावना  है  तथा  शेष  निर्माण  कार्यों
 के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ;  भौर

 (ग)  बेलवल  झौर  मांगरोल  के  बन्दरगाहों
 पर  मत्स्य  उद्योग  के  विकास  के  लिये  वहा  निर्माण

 तथा  न्य  कार्य  कब  तक  पूरे  हो  जायेंगे  ;

 कृषि  बोर  सिचाई  मंत्रो  भो  सुरणीत  सिह

 बरनाला)  :  (क)  गुजरात  में  वेरावल  तथा

 मांगरोल  बन्दरगाहों  पर  मत्स्य  की  विकास  के

 लिए  विश्व  बैंक  से  कुल  iso  लाख  भमरौकी

 डालर  (लगभग  6.20  करोड़  रु०)  की

 सहायता  प्राप्त  होनी  है  भ्रभी  तक  कोई
 रकम  प्राप्त  नहीं  हुई  है  7  विश्व  बैंक  की

 सहायता  981-82  तक  सभूची  परियोजना
 अ्रवाधि  में  प्राप्त  होनें  की  आशा  है  ।

 (ब)  शौर  (ग)  वे  र/वल  में  नीलामी  हालि,
 कैन्टोन  तथा  संस्था  की  इमारत  का  निर्माण

 कार्य  शुरू  हो  गया  है  शोर  झाणा  है  कि  यह  कार्य

 वर्ष  978-79  के  दौरान  है छ  हो  जायेगा  ।

 शेष  निर्माण  कार्य  वध  981-82  तक  पूरा
 होने  को  आशा  है  nN

 Cattle  Improvement  Plan  for  MP.

 2942,  SHRI  MADHAVRAO  SCIN-
 DIA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  details  of  the  Draft  Plan  for
 978—83  for  cattle  improvement  with
 special  reference  to  Madhya  Pradesh;

 (b)  whether  the  allocation  for  the
 scheme  for  Madhya  Pradesh  is  inade-
 quate;  and

 (c)  if  so,  steps  proposed  to  be  taken
 to  increase  the  allocation  for  the  same?

 THE  MINISTER  FOR  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Draft  Sixth  Five  Year  Plan  (978—
 83)  for  all  the  States  including  Medhya
 Pradesh  has  not  80  far  been  finalised.
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 (b)  Funds  aftvesttedfor  cattle  deve-
 lopment  in  MP.  for  the  ह  year  of
 6th  5-year  plan,  namely,  ‘1078-79,  are
 more  than  twice  the  average  annual
 utilisation  for  the  purpose  duririg’  the
 preceding  4  years.  Hence  the  alloga-

 ars
 are  considered  to  be  quite  sade-

 quate.

 (c)  Not  applicable  in  view  of  the

 —
 explained  against  (a)  and  (b)

 above.

 चीनी  के  झधिक  मूल्य

 2943.  री  मुबराज:  कथा  कृषि  हौर
 सिचाई  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 (क)  क्‍या  चीसी  का  खुले  बाजार  धौर
 उचित  दर  की  दुकानों  पर  मूल्य  गत  पनाह
 महीनों  की  तुलना  में  श्ाज  भ्रधिक  है  ;  भौर

 ख)  यदि  हां,  तो  वह  देश  में  लोगों  को

 जुले  बाजार  में  सस्ती  दरों  पर  चीनी  कब  तक
 उपलब्ध  करायेगे  जौर  यदि  नहीं,  तो  इसके
 क्या  कारण  है  !

 कृषि  शर  सिचाई  मंजालय  में  राज्य  मंत्री

 (भी  मान  प्रताप  सिह):  (क)  छुले  बाजार
 में  चोनो  का  भाव  5  महीने  पूर्व  की  तुलना  में

 बहुत  सरता  है।  जहां  तक  उचित  मूल्य  की

 दुकानों  से  जारी  की  जा  रही  लेवीं  चीनी  के

 मूल्य  का  सम्बन्ध  है,  उत्पादन  लागत  में  कुल
 मिलाकर  वृद्धि  को  झौर  मुख्यतया  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  युक्त  बिक्री  को
 चीनी  की  बिक्री  से  काफी  कम  प्राप्तियों  की

 दृष्टि  में  चीनी  फक्ट्रियां  गे  के  मूल्य  बतेमान
 स्तर  पर  ही  देती  रहे,  को  ध्यात  में  रख  कर

 इसके  मूल्य  i-3-78  से  5  48  प्रति
 किलो  कीवृद्धि  कर  दी  गई  थी  ।

 (ले)  ऊपर  उल्लिखित  तथ्यों  की

 दृष्टि  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 Clreulary  relating  fo  use  of  Bindi

 2944,  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will..the:  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND.  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  and  names  of  the
 bodies  under  his  Ministry  to'  whom
 circulars  and  orders  relating  to  the

 use  of  Hind!  were  issued  by  the  Minis-
 tey  of  Home  Affairs  during  this  year;
 and

 (b)  the  number  of  circulars  relating
 to  the  use  of  Hindi  received  by  his
 Ministry  during  the  same  period  from_
 the  Home  Ministry?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER);  (a)  A  statement  containing  a
 list  og  Seventeen  institutions  to  whom
 the  circulars  and  orders  relating  to
 the  use  of  Hindj  issued  by  Ministry
 of  Home  Affairs  were  sent  in  978  is
 attached.

 (b)  19.

 Statement

 .  Delhi  Public  Library,
 Delhi,

 2.  Lalit  Kala  Akademi,
 New  Delhi.

 3.  Sangeet  2  Akademi,
 New  Delhi.

 4.  Sahity,  Akademi,
 New  Delhi.

 5.  Nehru  Memorial  Museum  &  Lib-
 rary,  New  Delhi.

 6.  Indian  Museum,
 Calcutta.

 7.  Victoria  Memorial  Hall,
 Calcutta.

 8.  Salar  Jung  Museur:  Board,
 Hyderabad.

 o  Sehool  of  Buddhist  Philosophy.
 Leh.  क

 1.  .  Gandhi  Darshan  Samiti
 Delhi
 Khuda.  Baksh  Oriental  Public  Lib-

 rary,  Patna,
 12  Rampur  Raza  Library,

 Rampur.
 18  National  School  of  Drtzia

 New  Delhi.
 14,  Institute  of  Higher  Tibetan  Stu-

 dies,  Varanasi.
 15.  Central  Social  Welfare  Board,

 New  Delhi.
 16.  Institute  for  the  Physically  Handi-

 capped,  New  Delhi.
 ॥7.  National  Institute  of  Public  Co-

 operation  and  Child  Development
 New  Delhi.

 Carving  of  extra  plots  in  Shanti
 Niketan  by  DDA

 2946.  SHRI  GOVINDA
 ae Will  the  Minister  of  WORKS

 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased to  state:

 (a)  whether  D.D.A.  approved  the
 carving  out  of  extra  plots  in  Shanti
 Niketan  Colony  of  Government  Ser-
 vantg  Cooperative  House  Building  So-
 ciety  Limited,  New  Delhi;

 (b)  if  so,  their  number  and  area;
 (c)  whether  it  has  been  suggested

 to  the  D.D.A.  that  the  income  arising
 out  of  sale  of  these  plots  shoulq  be
 adjusted  against  the  extra  premium
 which  the  plot  holders  in  this  colony
 are  being  now  asked  to  pay;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  this
 colony  lacks  in  all  amenities  like  club,
 community  centre  and  even  environ-
 mental  necessities;  and

 (e)  the  justification  for  asking  extra:
 premium?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Does  not  arise.
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 (a)  This  colony  had  been  provided
 with  all  modern  amenities.  A  plot
 ‘has  been  allotted  to  the  Government
 ‘Servants  Cooperative  House  Building
 Society  Ltd.  for  a  club,  This  Society
 thas  not  yet  constructed  it.  There  is
 ‘No  site  reserveg  for  a  community  cen-
 tre  in  Shanti  Niketan,  but  there  is
 one  at  Vasant  Vihar  which  is  nearby
 ‘and  which  also  has  been  developed
 ‘by  this  Society.

 (e)  There  has  been  enhancement  in
 the  cost  of  acquisition  of  land,

 Production  and  Export  of  Sugar

 2948.  SHRI  F.  P.  GAEKWAD:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  sugarcane  production
 for  th:  last  three  years,
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 (by  the  tetel  production  of  sugar
 during  the  last  three  years;

 (c)  the  total  quantity  and  value  of
 sugar  exported  during  these  years

 against  its  production  year-wise,  leav-
 ing  a  balance  for  domestic  consump-
 tion;  and

 (8)  the  total  earnings  from  export
 of  sugar  during  the  last  three  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  to  (d).  The  figures
 of  total  sugarcane  production,  sugar
 production,  sugar  exports  and  do-
 mestic  consumption  during  the  last
 three  sugar  years  (October-—Septem-
 ber)  are  as  under:—

 (Lakh  tonnes)

 5  cane  Sugar  Sugar  Domestic
 Sugar  year  Prosuc uction  Production  exports  consumption

 '974°75  1442  9  47  97  9  94  34  57

 1975-78  3406  ०  47  64  10  दा  g6  9

 1976-77  3540  @  48  43  8  79  87  53

 2.  ‘The  export  of  sugar  has  been
 canalfaed  through  the  State  Trading
 Corpcration  from  9th  April,  ‘1974,  The
 wale  Walue  of  sugar  exported  and  the

 earnings  therefrom  are  available  on
 financial  year  basis  and  are  given  be-
 low  for  the  last  three  financial  years—

 —

 Qty.  of
 =P  rc

 ae  value  —_  (+)
 rc  crores Financial  year

 (Lakh  tonnes)
 )

 (he  pe

 1975-76  188  408-  48  (+)  १5०  56

 1976-77  5°80  3592  oF  (—)  97°80

 1977-78
 oO  69  16°  43  (—)  2-72

 (Provisional)
 -



 57  Written  Answers  SRAVANA  I6,  000  (SAKA)  Written  Answers  56

 चिहार  में  खेल  द  के  लिए  स्कूलों  ह... &
 बोजा  जाना

 2949.  oft  शुरैशा  ।  चुनन  :  कया  शिक्षा,
 समाज  कल्माज  और  संस्कृति  मत्ती  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  बिहार  सरकार  ने  बिहार
 के  प्रत्येक  जिले  भे  चुनींदे  स्थानों  में  खेल-कूद
 के  लिए  स्कूल  छोलने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से
 विसीय  सहायता  मांगी  है  ,  भर

 (ख)  यदि हा,  ता  उस  पर  किन्द्रीय  सर
 कार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  शोर  संस्कृति
 मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (भी  धम्म  सिह
 गुलशन)  :  (क)  जी,  नही  !

 (@)  प्रश्न  नदी  उठता  ।

 Appearing  Privately  in  University
 Exantination

 2950  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIANWALA  Will  the  Minister  of
 EDUCATION,  SOCIAL  WELFARE
 AND  CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  UGC  has  decided  to  get
 up  committee  to  consider  the  question
 of  allowing  students  to  appear  private-
 ly  in  University  examinations,  and

 (b)  the  number  of  universities  und
 also  the  number  of  students  so  involv-
 ed  for  consideration?

 w
 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  The  University
 Grants  Commission  has  appointed  a
 Committee  to  consider  the  question  of
 allowing  students  to  appear  privately
 in  University  examinations  on  a  selec-
 tive  basis.  The  number  of  universi-
 ties  which  will  provide  this  facility
 will  depend  upon  the  criteria  to  be
 recommended  by  the  Committee  Since
 the  facility  is  to  be  availed  of  by
 private  students,  their  number  cannot
 be  estimated

 Removal  of  Debtis  from  D.LE.  Area,
 Sew  Dethi

 2951.  SHRI  द  G.  HANDE:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA.-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  huge  mass  of  construc.
 tion  debris  is  lying  and  condition  of
 roads,  lanes  and  by-lanes  ig  very  un-
 satisfactory  in  the  newly  constructed
 Government  Quarters  in  DIZ  Area:

 (b)  whether  Government  have  re
 ceived  any  representation  forwarded
 by  a  member  of  Parliament  regarding
 the  facilities  and  difficulties  of  Type  I
 Quarters  in  K-Block,  R  K.  Ashram
 Marg,  New  Delhi,  and

 (c)  what  remedial  steps  Government
 propose  to  take  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  No,  Sir  Roads  and
 by-lanes  have  been  constructed  with
 water  bound  macadam  New  Delhi
 Municipal  Committee  is  currently  lay-
 ing  services  hke  sewerage,  water  sup-
 ply  ang  electricity  This  activity  da-
 mages  the  road  surface,  which  wil!
 be  repaired  and  bitumen  carpet  pro~-
 vided  after  the  work  of  New  Delhi
 Muncipal  Committee  around  these
 quarters  is  over.  Building  material
 and  construction  debris  Ww  lying  only
 in  the  area  where  construction  work
 is  still  going  on

 (b)  Yes,  Sir

 (c)  Remedial  steps,  where  necessary,
 are  being  taken.

 National  Agricultural  Research  Fund

 2952  SHRI  CHHITUBHAI  GAMIT:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state;

 (a)  whether  there  is  any  propossl
 under  Government’s  consideration  to
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 insti  ee
 Nation,

 te

 ricultural  क.
 wena  ‘br  fd search  cing  research

 awork  in  agricultural  Universities;  and

 (bd)  i¢  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 ‘TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  A  Project  entitled  “National
 Agricultural  Research  Project’  has
 been  prepared  with  the  main  objective
 of  strengthening  the  regional  research
 capabilities  of  agricultural  universities
 as  an  important  means  of  finding
 solutions  to  location-specific  problems.
 The  efforts  under  this  project  would
 tbe  concentrated  on  foodgrains
 (cereals,  pulses  and  oilseeds)  in  each
 agro-ecological  zone.  Particular  atten-
 tion  woulg  be  paid  to  foodgrains
 grown  under  rainfed  conditions  and
 mixed-farming  systems  involving

 erop  livestock  and  crop  fish  produc-
 tion  systems.

 In  furtherence  of  this  objective,
 regional  stations  would  be  developed/
 strengthened  in  selected  agro-climatic
 ‘zones  and  will  be  provided  with  re-
 sources  like  staff,  equipment  and  in-
 frastructure.

 The  total
 outlay

 involved  in  this
 project  during  the  Sixth  Five  Year
 Plan  (1978-79,  to  1982-83)  would  be
 Rs  4230  crores.  The  project  is  ex-
 pected  to  receive  assistance  from  In-
 ternational  Development  Association
 (IDA),  an  affiliate  of  the  International

 Bank  for  Deconsruction  and  Develop-
 ment  which  has  recently  appraised
 this  project.  Negotiations  for  finalis-
 ing  the  agreement  are  being  currently
 hela  with  the  IBRD.  A  sum  of
 Rs.  22.80  crores  ($27  million)  fs  ex-
 pected  to  be  received  as  ००११६  from
 IDA  for  this  project.  The  amount
 vtequired  for  this  project  would  be
 made  available  to  ICAR  through
 annua]  budgetary  allocations.
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 Demolition  of  Shops  in

 peers
 Shab

 tits  habe"  Nee
 Dass

 2953,  SHRI  P.  K.  KODIYAN;  Will
 the  Minister

 ace
 0  AND  HOUS-

 ING  AND  y  AND  REHABI-
 LITATION  be  pieased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 stalls  on  either  side  of  the  Bahadur

 hah  Zafar  Marg,  were  demolished  by
 DDA  without  serving  any  prior  notice;
 and

 (b)  if  so,  the  details  and  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT(:  (a):  Yes,  Sir.

 (b)  Delhi  Devepoyment  Authority
 removed  10  Khokhas  and  3  Rehri
 Wallas  which  were  obstructing  pedes-
 train  traffic  on  Bahadur  Shah  Zafar
 Marg.  These  unauthorised  structures
 were  of  recent  origin  and  notices  in
 this  case  were  not  served

 Reauest  from  Kerala  for  Assistance
 for  Irrigation  Projects

 2954.  SHRI  VAYALAR  RAVI;  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Kerala  Government
 has  requested  for  financial  assistance
 for  the  completion  of  Irrigation  Pro-
 jects;  and

 (b)  if  so,  which  projects  needed
 assistance  and  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  and
 (b).  A  request  has  recently  been  re-
 ceived  from  the  Government  of  Kerala
 for  an  additional  financial  assistance
 of  Rs.  6.5  crores  during  the  current
 financial  year  for  expediting  works  on
 seven  irrigation  projects  in  the  State,
 namely,  Kallada,  Kuttiadi,  Pashassi,
 Periyar  Valley,  Muvattupuzha,
 Chimoni  and  Karapuzha.
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 There  is  at  present  no  proposal  te:  »
 give  advance  plan  assistance  for  irriga-
 tion  projects  to  the  States  during  the
 current  financial  year  However,  the
 needs  of  the  States  are  being  exarmmned
 and  if  any  advance  Plan  assistance  is
 avilable  for  the  purpose,  the  require-
 mets  of  Korala  would  be  kept  in  view

 Setting  up  of  Community  Hall,  Public
 Library,  Swimming  Pool  and  Stadium

 in  Delhi

 2955  SHRI  CHATURBHU!  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABI-
 LITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  ai  fact  that
 there  is  no  means  of  entertainment
 and  recreation  in  Punjabi  Bagh  Ex-
 tension  Paschimpuri  and  its  adjoining
 areas,

 (0)  77  so  whether  Government  are
 taking  any  steps  in  setting  up  Com.
 munity  Halls  Public  Library  Swim
 ming  Pool  and  Stadium  in  these  areas
 and

 (c)  if  not  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise

 (c)  Does  not  arise

 Soil  Testing  Facility  in  States

 2986  SHRI  AHMED  HUSAIN  wWill
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 TRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  present  position  of  Soil  Testing
 fecflity  provided  by  the  Centre  and

 States  and  available  in  States,  parti.
 cularly  in  Assam  and  other  parts  of
 North  Eastern  Region,

 (b)  amount  of  grants/assistance
 provided  by  the  Centre  to  each  State
 and  names  of  the  Scheme  during  the
 last  three  years  ending  3lst  March,
 978  (year  wise),  and

 (९)  present  position  of  Mobile  Sou)
 Testing  facilities  available  in  the  coun.
 try  and  proposed  to  be  made  available
 in  the  State  of  Assam  during  the  next
 three  years,  and  if  so,  the  details  of
 Soil  Testing  facility  available  or  to  he
 made  available  and  fees  charged  if
 any  for  the  country  and  North  Eas-
 tern  Region?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  (a)
 At  present  there  are  239  static  and
 55  mobile  so;]  testing  laboratories  in
 the  country  having  an  annual  capacity
 of  analysing  41,20,500  soil  samptes
 Assam  and  other  parts  of  North
 Eastern  Region  have  5  Soil  Testing
 Laboratories  The  State-wise  details
 are  given  ain  the  attached  statement  I

 (b)  The  Government  of  India  pro-
 vides  grant  to  the  State  Governments
 ‘for  organising  training  courses  for
 their  soil  testing  staff  under  a  Central
 Sector  Scheme  This  scheme  was
 approved  for  implementation  during
 ‘1976-77  Upto  the  Slst  March,  ‘1978,
 total  assistance  provided  to  each  State
 Government  is  given  in  the  attached
 statement  II

 (c)  Presently,  there  are  55  Mobile
 Soil  Testing  Laboratories  including
 three  in  Assam  The  question  of
 strengthening  these  facilities  in  the
 Sixth  Plan  is  under  consideration  of
 the  Government  In  regard  to  charge
 of  fee  for  soil  testing,  the  Government
 of  India  Ras  not  issued  any  instructions
 to  the  State  Governments
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 Statement  I
 Statement  showing  the  number  of  Seil  Testing  Labs.  including  mobiles  ह]  ा  cach  id

 annua  |  capacity  enalyse  Soil  pds  by  esting  lading
 fan  working  State  and  their

 Capacity  to
 8.  No.  Name  of  State  Number  of  Soil  Testing  Samples

 Labs.  per  annum

 Static  Nobile  Total
 Te  Delhi  .  ‘i  7  #  1.  !  3,000

 a2.  Himacha)  Pradesh  नि  हे  8  |  9  65,000
 3  Jammu  &  Kashmir  =  नि  नि  5  ड़  5  59,000
 4  Haryana  a7  I  98  /9,06,000
 5.  Punjab  +  बढ  2  75  1,80,000

 6.  Uttar  Pradesh  40  et  i  655,100
 पृ.  Andhra  Pradesh  @  23  2  95  2,18,000
 8.  Karnataka  24  4  28  5,06,000
 9.  Kerala  :  6  3  9  3  ‘14000,

 t0,  Pondicherry  +  मु  a  1  2  21,500,
 1.  Tamil  Nadu  6  2  8  735,  000
 t@  Assam  .  +  4  3  7  95,000
 ig  Nagaland.  है  I  '  10,000
 ay  Mizoram  हि  डे  ड़  |  10,000,
 t5.  Meghalaya  नि  '  8,000
 36  Manipur  ’  2  15,000
 77  Arunachal  Pradesh  कि  हे  है|  1  ‘1,000:
 i8  Tripura  t  |  2  §,000
 t9  Orissa  +  7  +  5  2  7  1,00,000°
 20  Bihar  .  +  3  6  4  20  2,67,000
 at.  West  Bengal  s  3  नि  8  3  ir  87,000
 22  Andaman  Nicobar  नि  वि  ॥।  है|  75200,
 23.  Gujarat  +  +  i  2  9)47,000
 24  Madhya  Pradesh  2  4  144 NH00,
 25  Maharashtra  a.  0  4  %  73990०
 26  Rajasthan.  ‘  4  1  $  80,000
 27  Goa.  .  @  !  @  10,000

 Toran  888  55  m4  43,820,900
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 Statement  IT

 Funds  sanctioned  to  the  Stats  Go  for  a  short  trawnyng  courses  भा  sosl  testing

 Money  approved  Monty
 Name  of  the  State  spprored

 t975-76  1976-97  =  1977-78

 Karnataka  Nil  4,000  3,768

 2  Kerala  Nil  4,000  8,000

 3  Himachal  Pradesh  Nal  4,000  6,800

 4  Uttar  Pradesh  Nal  392  000  ‘12,000

 5  Gwarat  Nail  8,0000  7,808

 6  Rajasthan  Nil  4,000  8,000

 7  Orissa  oo.  .  ०  Nil  co  00  9,642

 8  Tamil  Nadu  .  e  .  न  °  न  Nal  12,000,  12,000,

 9  Madhya  Pradesh  Nail  8,000  12,000

 to  Maharashtra  Nal  ‘9540

 is  West  Bengal  Nai  9,992

 ta  Haryana  Nai  8  00०

 tg  Andhra  Pradesh  Nil  [4000

 4  Asam  Nal  [8,000

 Totat  60  000  7,03,49t

 *Funds  ay  proved  by  Government  of  India  for  conducting  courses  in  Assam  The  Officer
 from  Nagaland  Arcnachal  Pradesh  Mi  oram  Manipur  bl

 and  Meghalaya  were  also  to
 be  invited  in  this  traming  Hc  wever,  the  State  Goverrmert
 has  been  incurred  as  no  tramsng  was  conducted

 Affiliation  of  College  to  North-East
 Hill  University

 2957  SHRI  BAKIN  PERTIN:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state.

 (a)  whether  it  78  a  fact  that  the
 atudents  of  Arunachal  Pradesh
 through  their  duly  elected  representa
 tives  had  been  urging  the  authorities
 to  facilitate  affilation  of  the  only  col-
 lege  in  Arunachal  Pradesh,  namely,
 Jawahar  Lal  Nehru  College  at  Pasi-
 ghat,  with  North  East  Hill  University
 at  Shillong,
 447  LS—3

 as  intimated  that  nc  expenditure

 (b)  the  reasons  for  not  getting  the
 college  affiliated  with  North-East  Hull
 University,  and

 (c)  whether  the  Government  have
 any  plans  to  set  up  a  University  i
 Arunachal  Pradesh?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER)  (a)  and  (b)  According  to  the
 information  received  from  the  Gov-
 ernment  of  Arunachal  Pradesh,  there
 were  representations  from  students
 of  the  Jawhar  Lal  Nehru  College  with
 North-Eastern  Hill  University  for  the
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 reason  that  the  Gauhati  University,  fo
 which  the  college  is  presently  affiliat-
 ed,  proposed  to  discontinue  English
 as  medium  of  instruction.  As  the
 Gauhati  University  subsequently
 decided  to  retain  English  as  medium
 of  instruction  for  next  0  years  and
 the  Government  of  Arunachal  Pradesh
 as  well  ag  the  Pradesh  Council  consi-
 dered  the  continued  affiliation  of  the
 college  with  the  Gauhati  University
 as  administratively  convenient,  the
 affiliation  of  the  college  with  the
 North-Eastern  Hill  University  was  pot
 sought,

 (c)  The  Government  of  ‘Arunachal
 Pradesh  have  a  proposal  un@er  cof-
 sideration  to  establish  a  university
 in  Arunacha]  Pradesh.

 Vacancies  of  Draftsmen  Grade  HI  in
 CP.W.D.

 2958.  SHRI  T.  8,  NEGI:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  approximately  200
 vacancies  of  D/Man  Grade  III  in
 P.W.D.  have  occurred  due  to  oper
 ing  of  new  offices  and  promotions  etc:

 (b)  if  so,  how  many  vacancies  have
 been  filled  up  so  far  ang  what  is  the
 policy  to  fill  up  the  remaining  posts;

 (c)  whether  it  ig  also  a  fact  that
 department  has  withdrawn  the  post
 of  D/Man  Grade  III  (Civiy  ang  Elect.)
 from  Sub-Division;  and

 (d)  if  so,  what  are  the  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT);  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  39  posts  have  been  filled  up
 in  the  new  units.  Further  action  is

 a
 taken  to  fill  up  the  vacancies  in
 new  units  recently  sanctioned,
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 where  ban  is  not  attracted.  In  case
 of  vacancies  in  the  existing  units,
 there  is  a  ban  on  filling  up  the  poste,
 On  account  of  thig  ban,  it  has  not  been
 possible  to  fill  up  these  posts.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 Development  of  Fish  Port  at  Kasarveli,
 Maharashtra

 2959.  SHRI  BAPUSAHED  PAR-
 ULEKAR:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Maharashtra  Gov-
 ernment  has  submitted  a  scheme  and
 an  estimate  of  Rs.  149,470,  to  the  Cen-
 tral  Government  for  development  of
 fish  port  at  Kasarveli  in  Ratnagiri
 Taluka  in  Maharashtra  and  so  far  no
 action  has  been  taken  on  the  same;  and

 (b)  what  Government  propose  to  do
 io  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 A  proposal  was  received  from  the
 Government  of  Maharashtra  in  July,
 973  for  providing  (a)  Drying  plat-
 forms  (l  &  2),  (b)  Ramp,  (c)  Sheds
 (2  Nos.)  and  (b)  Urinal  block  (2

 Nos.)  at  a  total  cost  of  Rs.  1,49,470,
 Out  of  the  five  items  of  work  proposed
 in  the  estimate,  only  two  jtems,  vie.,
 Ramp  and  Sheq  were  admissible  for
 Central  assistance  in  accordance  with
 the  aproved  pattern  of  Central  assis-
 tance  for  the  Fifth  Five  Year  Plan,
 communicated  to  all  the  State  Govern:
 ments  in  February,  1975.  Since  the
 cost  of  the  two  eligible  items  was  only
 Rs,  12,883,  it  was  felt  thet  the  Cenfral
 Government  should  not  take  upan
 itself  to  undertake  such  miftr  works
 which  could  easily  be  accommodate
 in  state  plan  scheme.
 the  Scheme  was  not  sanctioned,
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 Land  in  the  Outer  Periphery  of
 Subhash  Nagar,  New  Delhi

 2960  SHR]  RAM  VIRAS  PASWAN
 Will  the  Minster  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  a  piece  of  land  in  the  outer  peri-
 phery  of  DDA  (MIG)  Flats  near
 Subhash  Nagar  crossing  which  is  7०
 looked  after  either  by  the  civil  or
 horticulture  department  of  DDA

 (b)  whether  it  25  also  a  fact  that
 it  has  become  a  dumping  ground  for
 debris  ang  thus  a  breeding  ground
 for  mosquitoes  and  flies,  and

 (e)  2f  so  the  action  Government
 propose  to  take  m  the  matter  and  :m-
 prove  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (ay  to  (ce)  The  informa-
 tion  js  being  collected  and  will  be
 Jaid  on  the  Table  of  the  Sabha

 Vocational  Education  Courses  m
 H  §  Schools,  Delhi

 296]  SHRI  MAHI  LAL  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas
 ed  to  state

 (a)  total  number  and  names  of
 Higher  Secondary  Schools  and  Plus
 two  stage  schools  in  Delh  separately,

 (b)  the  number  and  names  of  those
 schools,  out  of  them,  which  have  intro-
 duced  vocational  educational  courses
 with  names  thereof  in  each  school,

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  some
 o¢  the  Higher  Secondary  schools  like
 A  ्  Sanatan  Dharam  Higher  Secon-
 dary  School  and  Bansal  Higher  Secon.
 dary  School  etc  situated  in  the  Hariyao
 and  ecoriomeally  backward  areas  and
 rehabilitatian  colonies  have  not  intro-
 duced  vocational  courses  like  typing

 and  short  hand  and  instead  have  in
 troduced  much  costly  courses  such  a8
 photography  and  fine  arts  which  the
 poor  and  Harijan  people  cannot  afford
 to  take,  and

 (d)  3f  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI-
 MATI  RENUKA  DEVI  BARAKA-
 TAKI)  (a)  to  (d)  The  imfor-
 mation  38  being  collected  from  Delbi
 Administration  and  will  be  placed  on
 the  Table  of  the  House  as  soon  as
 possible,

 Irrigation  Projects  in  West  Bengal  and
 North  Eastern  Region  States

 2962  SHRI  SACHINDRALAL
 SINGHA  Will  the  Mhnister  of
 AGRICULTURE  AND  YRRIGATION
 be  pleased  to  sfate,

 (a)  the  irmgation  projects  completed
 and  continuing  in  West  Bengal  and
 North  Eastern  Region  States,  State-
 wise  and  the  area  of  land  benefited  or
 going  to  be  benefited,  State-wise,

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 cultivable  land  under  irrigation  in
 these  States  is  much  less  than  the
 average  in  the  country,

 (c)  if  so  details  of  the  steps  taken
 by  the  State  Governments  and  the
 Centre  respectively  in  this  regard,
 up-to  date,  State  wise  and

 (d)  the  result  achieved  State-wise?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA).  (a)  A
 statement  38  enclosed

 (b)  Percentage  of  irrigation  poten-
 tial  created  to  the  end  of  1977-78  to
 gross  cropped  area  is  less  than  the  all
 India  @verage  in  all  these  States  ex-
 cept  West  Bengal

 (०)  ang  (a)  During  the  Mid-Term
 Plan  978—83,  various  steps  taken  for
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 accelerating  the  pace  of  development
 of  irrigation  are  as  under:—

 (i)  Higher  outlays  for  early  com-
 pletion  of  major/medium  and  minor
 irrigation  sector;

 (ii)  Taking  up  of  new  scHemes
 under  the  major/medium  on-going
 schemes;

 (il)  Maximum  priority  in  the
 allocation  of  funds  within  the  State
 Governments’  resources,  mobilising
 institutional  investment  from  banks
 with  the  support  of  the  ARDC  and
 the  World  Bank  to  the  maximum
 extent  possible;

 (iv)  Systematic  renovation  end
 modernisation  of  existing  #rigation
 systems;

 (v)  Conjuctive  use  of  surface  and
 ground  waters  and  accelerated
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 irrigation  development  in  drought
 areas;  and

 (vi)  Setting  up  of  Command  Arce
 Development  Authorities  and  Moni-
 toring  Organisations.

 Special  emphasis  ig  being  paid  on
 implementation  of  irrigation  projects
 in  the  drought  prone,  tribal  and  back-
 ward  areas  nd  funds  would  be
 earmarked  separately  for  these  areas
 both  for  investigation  and  execution
 of  the  projects,

 Survey  and  investigation  work  will
 be  stepped  up,  es

 spectelly
 in  the  North

 Eastern  Region  Airiig  the  next  few
 years  go  that  projects  are  formulated
 for  implementation  immediately.  These
 investigations  would  also  help  the

 States  to  put  ground  water  exploita-
 tion  on  a  more  systematic  and  rational
 basis.

 Statement

 Major  and  Medium  Irngaticn  Sc]  emes  Miner  Ipngatien

 States
 Number  Ultimate  Number  of  Ulumate  Net  Total  Target  for

 of  benefits  continuing  benefits  irrigation  addite  nal
 complet-  (in  achemes  (in  potential  _  irrigation

 ed  thousa:  ousand  created  potential  tc
 Schemes  ha.)  ga  4:  ha.)  upto  be  created

 ug
 07778

 (in  durign
 usand  1978-06
 ha.  =  (gross)79

 Tentative)

 West  Bengal  3  19°27  20  3490°  79  3g00  89

 Asam  +  3  99°40  33  253°84  950  39

 Manipur  *  Nil  i  5  60:00  20  oz

 Meghalaya.  Nil  oe  Nil

 Nagaland  Nil  Aa  Nil  35

 Tripura  Nil  oe  Nil  32  3

 Arunachal  Pradesh®  Nil?  .  Nil  (Unicn  tersitcrics  era
 whole*®

 Mizoram®  *  Nil  Nil  |  85  t0

 ®Union  Territories.  **The  figures  for  Arune-
 chal  Pradesh  and  Miso-
 ram  are  included  in  the
 Uuion  Territories.
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 Food  for  Work  Scheme  in  Andaman

 and  Nicobar  Islands

 2968.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pl@hsetl
 te  state,

 (a)  whether  Government  received
 demand  for  taking  up  schemes  under
 Food  for  work  scheme  in  the  Union
 Territory  of  Andaman  and  Nicobar
 Islands;  and

 (b)  whether  the  Government  feel  it
 necessary  to  start  food  for  work  for
 gainful  employment  and  rural  deve-
 lopment  in  the  Union  Territory  of
 Andaman  and  Nicobar  Islands?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  No,  Sir.

 (9)  Yes.  Although  the  Union  Terri-
 tory  Administration  had  shown  its
 inability  to  implement  the  Food  for
 Work  Programme,  the  Union  Terri-
 tory  Administration  is  being  persuad-
 ed  to  take  advantage  of  the  scheme  to
 fenerate  additional  employment  oppor-
 tunities  and  create  qurable  community
 assets.

 Land  for  Educational,  Religious  and
 Social  Institutions

 2964.  SHRr  SHANKERSINHJI
 VAGHELA:

 SHRI  FAQUIR  ALI  ANSARI:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND

 HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  land
 had  been  allotted  in  Delhi/New  Delhi
 to  some  educational,  religious  and
 social  organisations  for  construction
 of  buildings  in  ‘1976-77  and  ‘1977-783,
 and

 (b)  the  details  thereof  and  the
 criteria  adopted  for  such  allotment?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  Ri-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  details  of  allotment  are
 furnished  in  the  Statement  attached.

 The  criteria  is:

 (i)  It  should  be  a  organization
 registered  under  the  Societies  Re-
 gistration  Act,  1860.

 (ii)  It  should  be  of  a  non-profit
 making  character.

 (iii)  Its  case  should  have  been
 sponsored  by  the  concerned  Minis-
 try  or  the  Department  concerned  of
 Delhi  Administration;  and

 (iv)  Financial  position  of  the
 society  should  be  sound,

 Statement

 List  of  Educational  Religious  and
 Social  Institutions/Organisations  to
 whom  land  has  been  allotteq  during
 the  year  1976-77  and  1977-78.

 Si.  Name  of  the  Institutions/
 No,  Organisations

 l.  Indian  Mountaineering  Founda-
 tion.

 2.  Central  Social  Welfare  Board.
 3.  Bharti  Vidya  Bhawan.
 4K.  G.  Junior  School,  Moti
 Bagh-lIl.
 5.  Delhi  Distt.  Cricket  Association.
 6.  Parent-Teachers  Association,
 S-IlI,  R.  K.  Puram,  New  Delhi.
 7.  National  Association  for  Blinds.
 8.  Delhi  Public  School,  R.  K,  Puram.
 9.  National  Academy  of  Medical
 Sciences.
 10.  Convent  Jesus  and  Marry  School,
 ll.  Secy.  Children  Education  Trust

 of  India.
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 S.No.  Name  of  the  Institutions/
 Organisations

 12,  Secy.  Bhartiya  Adamjati  Sevak
 Sangh.
 13.  Delhi  Library  Board.

 4  Kendriya  Vidyalaya.

 15.  Dr.  Zakir  Hussain  Trust.

 16.  South  Delhi  Educational  Society.

 7.  Andhra  Education  Society.

 18.  Vedic  Cultural  Centre.

 19.  South  Delhi  Welfare  Association.

 20.  Indo  German  Social  Service
 Society.
 2l.  Institute  of  Company  Secre-

 taries.

 22,  Centre  for  Policy  Research.
 23.  Rashib  Jain  Sabha.

 24.  Jain  Trust,  Lawrence  Road.

 25.  Asthma  and  Bronchistic  Hospi-
 tal  between  Gautam  Nagar  and  Ring
 Road.  7

 26,  War  Widow  Association.

 27,  New  Green  Field  Edu.  Society.

 28.  Modern  Public  School  Edu.
 Society.

 29.  Tagore
 Society.

 30.  Gyan  Mandir  Education  Society.

 3i,  Council]  of  Child  Welfare.

 32.  Hill  Grove  Edu.  Society.

 33.  Skin  Institute.

 34.  Bhartiya  Gramin  Sangh.

 35  Suraj  Mal  Memoria]  Edu.
 Society.

 36.  Raj  Rajeshwari  Devi  Temple.
 37.  Blue  Bell  Edu.  Society.
 38.  National  Book  Trust  of  India,

 International  School

 SL  Name  of  the  Institutions/
 No.  Organisations

 39,  P.  C.  Rajaratnam  Institute.
 40.  Indian  Federation  of  United

 National  Association.
 4l.  Gurdwara  Pishori.

 42.  Cambridge  Foundation  Educa-

 43.  Shri  Guru  Singh  Sabha.

 44.  New  Era  Education  Society.
 45  Arya  Samaj  Vivek  Vihar.
 46.  Aggarwal  Welfare  Society.

 47.  8.  8,  Mota  Singh  (Nila)  Chari-
 table  Trust.

 48  Shr  Guru  Singh  Sabha.
 49.  Shri  Sanatan  Dharama  Sabha.

 50.  Arya  Samaj,  Pankha  Road.
 5l  Janakpuri  Res,  Dharmic  Sangh.
 52.  Gurudwara  Shri  Guru  Singh

 Sabha,  Krishna  Nagar.
 53.  Arya  Samaj,  Lawrence  Road.
 54.  Adarsh  Dharmarth  Trust.
 55  Sri  Sanatan  Dharam  Sabha.
 56.  Ashok  Vihar  II,  Panchayati

 Dharmarth  Trust.
 57.  Sant  Nirankarj  Mandal.

 58.  Shri  Guru  Singh  Sabha,  Central
 Zone.

 59,  Sri  Guru  Singh  Sabha,  ‘A’  Block.

 60.  Sri  Sanatan  Dharma  Sabha.
 6l.  Oberoi  Education  Society.
 62.  Guru  Nanak  Darbar  Satsang:

 Sabha.

 63,  Federation  of  Indian  Publishers...

 4.  Shri  Sanatan  Dharma  Sabha.

 65.  Delhi  Franshilian  Society.
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 Sl,  Name  of  the  Institutions/
 No,  Organisations

 66.  st  Marks  Christan  Edu.
 Society

 67  Shri  Guru  Singh  Sabha  Ashok
 Vihar

 68  Radha  Swam:  Satsang  Sabha
 r  Kunda-Kund  Bharti.
 70  Arvachin  Siksha  Samit;
 ग्रा  Sri  Ram  Mandir  Samiti
 72  Archbishop  Angelo  Fernandes

 (Delhi  Catholic  Archidocese)
 78.  Archbishop  Angelo  Fernandes

 (Delhi  Catholic  Archidocese)
 74  Aggarwa}  Dharmshala  Chanta-

 ble  Trust,  Bast:  Regar,  Karo]  Bagh,
 New  Delhi

 75  Archan  Welfare  Society
 76  Arya  Sama}  Vasant  Vihar
 77  Arya  Samaj  Vasant  Vihar
 78  Guru  Nanak  Satsang  Sabha
 79  Panchshila  Coop  House  Bu:ld-

 ing  Society.
 80  Gujranwala  Coop  House  Build-

 ing  Society

 Alotment  of  Land  for  Schools  in
 DZ.  Area,  New  Delhi

 3968  SHRI  DALPAT  SINGH
 PARASTBE  Will  the  Minster  of
 WORKS  AND  HOUSING  AND  SUP-
 PLY  AND  REHABILITATION  be
 pleased  to  state’

 (a)  the  names  of  schools  (private
 and  recognised)  which  were  earlier
 allotted  land  in  DIZ  Area,  New  Delhi
 and  have  so  far  not  been  given  pesses-
 sion  thereof;

 (b)  the  particulars  of  land  so  allotted
 and  why  the  possession  of  land  was
 ह...  given  to  them;  and

 (c)  when  they  are  to  be  allotted  the
 alternative  site  and  the  particulars  of
 the  site  to  be  allotted  to  them  and
 when  they  are  likely  to  be  given
 possession  of  the  land  definitely?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT).  (a)  Jain  Happy  School
 and  R  M  Arya  Girls  Primary  School
 (Private  recognised  Schools).

 (b)  Jain  Happy  School  and  R.M.
 Arya  Girls  School  were  allotted  363
 acres  and  249  acres  of  land  respec-
 tively,  un  Edward  Square  The  sites
 were  affected  by  the  re-alignment  of
 Peshwa  Road  Hence  possession  could
 not  be  given

 (c)  A  site  measuring  about  25
 acres  in  the  area  between  Lawrence
 Square  and  Havlock  Square  i8  pro-
 posed  for  Jain  Happy  School  A  large
 number  of  built-up  structures  exist  on
 the  site  The  allotment  of  the  site
 depends  on  vacation  of  these  struc-
 tures  As  vacation  takes  time,  it  is
 difficult  to  indicate  the  time  by  which
 the  new  site  will  be  allotted  and  pos-
 session  given

 Allotment  of  land  to  RM  Arya
 Girls  School  wes  cancelled  in  July,
 976  The  School  hag  not  applied  for
 allotment  of  another  site

 Qustees  from  Turkman  Gate,  Delhi

 2966  SHRI  PRADYUMNA  BAL’
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  oustees  of
 Turkman  Gate  Area,  Delhi  who  have
 been  allowed  to  occupy  Government
 Quarters  located  at  Thompson  ‘Road,
 New  Delhi,

 (b)  the  reasons  for  which  non-en-
 titled  persons  have  been  allowed  to
 occupy  Government  quarters  after  de-

 priving
 entitled  government  servants,

 an
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 २०)  the  palicy  of  the  Government  in
 this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (c).  Government
 fecided  to  place  certain  Government
 quarters  mm  Minto  Road  area  at  the
 disposal  of  Delhi  Development  Autho-
 tity  to  rehabilitate  Turkman  Gate
 evictees  on  temporary  basis.  Most  of
 these  quarters  are  intended  for  demo-
 lition  in  connection  with  the  re-
 development  of  the  Minto  Road  area.
 84  houses  in  Minto  Road  area  have
 been  placed  at  the  disposal  of  the
 Delhi  Development  Authority,  99
 families  have  been  provided  accom-
 medation  in  these  houses.

 Manufacture  of  Casein

 2967.  SHRI  SHIV  SAMPATI  RAM‘:
 Wilj  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 e)  whether  Bombay  Casein  Manu-
 jacturing  Company  is  the  sole  manu-
 facturers  of  casein  in  the  country,

 (b)  the  total  quantity  of  casein  being
 manufactured  by  M/s.  Bombay  Casein
 Manufacturing  Company,  Bombay;

 (c)  the  cost  of  production  of  casein
 and  the  rates  at  which  the  casein  is
 sold  by  them;

 (d)  whether  in  view  of  shortcge  of
 milk  in  the  country,  Government
 ‘would  consider  to  impose  some  restric-
 tiong  on  the  production  of  casein  by
 this  firm;  and

 (e)  if  so,  the  particulars  thereof?

 THE  MINISTER  FOR  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 No  Sir.

 (b)  and  (c).  The  Company  is  not
 borne  en  the  books  of  the  Govern-
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 ment  and  the  Government  is  not
 aware  of  its  activities.

 (d)  and  (०).  No  Sir;  case  in  is
 usually  produced  from  sour  milk,

 सरकारी  बयार्डरों  का  श्राध टन

 2968.  भरी  दया  राम  शाक्य :  क्या
 निर्माण  शौर  ह्रावास  तथा  पति  नौर  पुनर्वास
 मंत्री  हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  977~78 के  दौधन  दिल्ली
 शौर  नई  दिल्‍ली  में  टाईप  एक,  दो झोर  तीन
 के  कितने  क्वार्टर  केन्द्रीय  सरकार  अर  दिल्ली
 प्रशासन  के  कर्मचारियों  को,  श्रेणीवार,
 झाबटित  किये  गये  तथा  इन  कर्मचारियों  की
 नियुक्तित  की  तिथिया  क्‍या  हैं  ,

 (ख)  वर्ष  1977-78  के  दौरान  कुल
 कितने  क्वार्टर  झ्राबंटित  किये  गये  शौर
 प्रत्येक  a  भी  में  किस  किस  अवधि  के  कर्म चा  रियो
 की  बारी  भाई  है  भोर  दिसम्बर,  978,  तक
 किस  झवधि  के  कर्मचारियों  की  बारी  झाने
 की  संभावना  है  ;  धौर

 (ग)  क्या  यह सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन
 के  कर्मचारियों  को  भी  केन्द्रीय  सरकार  के
 जनरल  पूल  में  रखा  गया  हैं  परन्तु  संपदा
 कार्यालय  1) उ  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  बनाये  गये
 क्योर्टरों  को  धपने  भ्रधिकार  में  नहीं  लिया  है
 झोर  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्म  जारियों  को  दोनों

 पूल  से  क्वार्टर  प्राबंटित  किये  जा  रहे  हैं  भौर
 यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ध्रौर  सरकार
 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  कट  रही  है  ?

 निर्माण  शौर  झायास  तथा  चति  शौर

 बुनरबाल  मंत्री  (भी  सिकनदर  अक्त)  :  (क)
 भौर  (जल).  एक  जनवरी,  977  से  3
 जुलाई,  i978  तक  केन्द्रीय  सरकारी  कर्ण॑-
 जारियों  शौर  दिल्ली  प्रशासन  के  कर्म  बारियों
 को  विभिन्न  टाइपों  में  सामान्य  पूल  से  कई
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 क्याटेर  प्रावटित  किये  गये  हैं,  जो इस  प्रकार

 हैं।-

 टाइप  भावटित  किये  झप्रता  की  तारीखें  जहा
 गये  क्वाटरों  तक  क्वाटर  दे  दिये  गय  हैं
 को  सब्या

 I  i866  18-12-62

 I  Li55  25-1-57

 If]  457  7-0—55

 IVs  W112  6—8-54

 Vv  552  5-11-68

 VI  85  5-11-69

 VII  81  11-8-73

 vil  9  12-8-75

 हास्टन  398  डबल  सैट  7-I-69
 सिंगल  सैट  =  9-64

 जोड  6797

 टाइप  L,  IL  ate  ILL  के  लिए  उपर्युक्त
 दो  गई  वता  की  तारीख  प्रधिकारियों  को

 नियुक्ति  की  तारीखों  को  श्वकित  करती  है

 ag  बताना  समव  नहीं  है  कि  दिसम्बर,  978

 तक  परग्नता  की  कौन  सो  तारीखें  पूरी  कर  लिए
 जाने  की  सभावना  है  |

 (ग)  दिल्ली  प्रशासन  के  झन्तगंत  झाने

 बाले  रिहायशी  मकानों  की  सख्या  उन  के  कर्म-

 अ(रियों  की  सद्षा  की  तुलना  में  बहुत  कम  है  1

 इसीलिए,  दिल्ली  प्रशासन  के  उन  कुछ  कर्म-

 आारियों  को,  जिन  के  कार्यालय  पादता  के

 जोत  के  भीतर  स्थित  हैं,  सामान्य  पूल  से

 बास  दिये  जाते  हैं  ।

 Applicationg  receivea  for  Exemptions
 under  the  Urban  Land  (Ceiling  and

 Regulation)  Act,  2976

 2969  SHRI  PIUS  TIRKEY  Will
 the  Mimster  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABI-
 LITATION  be  pleased  to  state.

 (a)  the  total  number  of  applica-
 tions  received  by  the  Competent
 Authority  of  Delhi  Administration  for
 grant  of  exemptions  under  the  Urban
 Land  (Ceiling  and  Regulation)  Act,
 1976,  in  ,espect  of  plots  of  Jand/resi-
 dential  houses  overlapping  the  ceiling
 limit  prescribed  under  the  Act,

 (b)  how  many  of  them  have  been
 disposed  of  so  far,  and

 (c)  reasons  for  delay  in  their  dis-
 posal  and  what  steps  Government  has
 taken  to  ensure  their  speedy  disposal?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  4779

 (b)  3807

 (ce)  Generally,  the  reasons  are—

 a)  in  some  cases  the  documents
 have  not  been  filed  by  the
 applicants

 (a)  applicant  does  not  hold  valid
 title  to  the  land.

 Out  of  the  remaining  $412  applica-
 tions,  2463  are  being  processed  The
 Delhi  Administration  has  been  in-
 structed  to  clear  all  the  pending
 applications  expeditiously

 Development  of  Triloky  Puri  by  9  DA.

 2970  SHRI  G.  5  REDDI;  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  by  the  D.D.A,
 for  (i)  the  development  of  the  vacant
 acquired  area  of  Triloky  Colony
 (Bepu  Park)  and  (ii)  the  utilisation
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 of  the  said  area  for  community  facili-
 ties,  and  if  no  progress  is  made  the
 reasons  therefor;

 (b)  the  approximate  time  by  which
 the  development  work  is  likely  to  be
 completed;

 (९)  when  the  D.D.A.  is  likely  to
 attempt  further  development  of  the
 residential  released  area  of  the  said
 colony;

 (d)  whether  the  D.D.A,  would  con-
 sider  the  house  building  plans  from
 the  individual  plot/house  owners  of
 the  released  area  in  the  present  con-
 dition  of  the  partially  developed  co-
 lony  especially  in  the  interest  of  re-
 gulating  the  construction  alterations
 of  houses  according  to  the  bye-laws;
 and

 (e)  when  it  is  likely  to  hand  over
 the  area  to  the  Municipal  Corporation
 of  Delhi  for  maintenance  of  the  pre-
 sent  civic  amenities  available  in  the
 colony?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  The  Delhi  Develop-
 ment  Authority  have  reported  that  as
 the  details  of  development  of  Triloky
 Colony  have  not  yet  been  finalised,
 No  progress  hag  been  made  for  deve-
 Jopment/utilisation  of  the  area.

 (b)  and  (c).  It  is  not  possible  to
 indicate  a  time  limit.

 (d)  No,  Sir.

 (e)  Ag  against  parts  (b)  and  (c)
 above.

 Application  for  House  Building  Advan-
 ces  Pending  in  Education  Directorate,

 Dethi

 2071,  SHRI  RAMANAND  TIWARY:
 ‘Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  concerned  Depart-
 ments  of  Delhi  Administration  have
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 been  delegated  powers  to  sanction
 House  Building  Advances  to  the  em-
 ployees  working  under  them;

 (b)  if  so,  total  number  of  applica-
 tions  pending  in  the  Directorate  of
 Education,  Delhi  Administration,  Delhi
 at  the  end  of  last  financial  year  i.e.
 as  on  3lst  March,  978  and  the  total
 number  of  applications  for  H,B,A.
 pending  in  Directorate  of  Education
 as  on  Slst  July,  ‘1978;

 (c)  the  date  of  the  longest  pend-
 ing  application;

 (d)  the  steps  taken  or  proposed  to
 be  taken  to  clear  the  pending  cases,
 especially  those  applications  which
 are  pending  for  more  than  six
 months;

 (e)  the  time  likely  to  be  taken  to
 clear  all  the  cases  which  were  pend-
 ing  at  the  end  of  the  year  ‘1977-78;
 and

 (f)  the  reasons  for  not  clearing  all
 the  applications?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATIL  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  Delhi  Administration  the
 powers  to  the  Head  of  the  Depart-
 ment  had  been  delegated  for  the  sanc-
 tion  of  House  Building  Advance  only
 in  June,  1978.  As  such  no  case  was
 pending  on  38  March,  978  in  the
 Education  Department.  Ag  on  3ist
 July,  978  262  cases  are  pending  in
 the  Education  Directorate.

 (c)  ist  June  1977.

 (d)  A  separate  Cell  under  one  Ac-
 counts  Officer  has  been  set  up  to  deal
 with  these  cases,

 (6)  Three  months  subject  to  the
 availability  of  funds.

 (f)  The  work  for  the  grant  of
 House  Building  Advance  was  previ-
 ously  centraliseq  with  the  Assistant
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 Housing  Commissioner  (Loans)  under
 the  Secretary  (Local  Self-Govern-
 ment)  Delhi  Administration.

 In  June  978  this  was  decentralised
 and  entrusted  to  Departmental  Heads.
 The  applications  filed  with  the  Assis-
 tant  Housing  Commussioner  (Loans)
 were  thereafter  transferred  to  the
 Departmental  Heads  including  Direc~
 tor  of  Education.

 Delhi  Rent  Control  Act

 2972  SHRI  KACHARULAL  HEM-
 RAJ  JAIN:  Will  the  Munster  of
 WORKS  AND  HOUSING  AND  SUP-
 PLY  AND  REHABILITATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  question  of  amend-
 ing  the  Delhi  Rent  Control  Act  com-
 prehensively  has  been  engaging  the
 attention  of  the  Government;

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof;
 and

 (९)  when  a  comprehensive  amend-
 ment  bill  is  likely  to  be  brought  be-
 fore  Parliament  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPLLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir

 (b)  Some  proposals  are  under  con-
 sideration  to  make  the  Delhi  Rent
 Contro]  Act,  1958,  more  effective.

 (c)  As  and  when  the  Bill  is
 finalised,  it  will  be  brought  before
 the  Parliament.

 Complaints  against  the  maintenance  ef
 Grand  Hotel,  Simia

 2973  SHRI  VIJAYKUMAR  ए.
 PATIL:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  number  of  com-
 plaints  regarding  the  bad  maintenance
 of  the  Grand  Hotel  at  Simla  is  on  the
 increase:  and
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 ib)  if  so,  what  steps  Government
 propose  to  take  against  the  irresponsi-
 ble  officers  in-charge  of  the  hotel?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  No,  Sir.  As  and  when
 any  complaint  is  received,  the  Assis
 tant  Estate  Manager,  in-charge  of  the
 Grand  Hotel,  looks  into  it  and  take
 remedial]  measures.

 (b)  The  question  does  not  arise.

 “Bangladesh  Breaks  off  talks  on
 Ganga  Waters

 2974,  SHRI  VASANT  SATHE,  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  the  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  the  news
 report  appearing  in  the  Times  of
 India  dated  12-7-78  under  the  caption
 “Bangladesh  Breaks  off  talks  on
 Ganga  Waters”;

 (b)  if  so,  what  is  the  reaction  of
 the  Government  to  the  various  ob-
 servations  made  therein;

 (c)  details  regarding  facts  of  the
 matter;  and

 (d)  further  action  proposed  in  the
 matter?

 THD  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  to  (d).  On  the  same  day  (12th
 July,  978)  the  official  spokesman  of
 the  Ministry  of  External  Affairs
 denieq  that  the  Indo-Bangladesh
 talks  had  broken  off  as  reported  by
 a  section  of  the  press.

 At  the  fifteenth  meeting  of  the
 Joint  Rivers  Commission,  which  con-
 cluded  on  lith  July,  1978,  a  prelimin-
 ary  review  was  made  and  clarifica-
 tiohs  sought  on  each  other’s  proposals
 for  augmentation  of  the  Ganga  flows.
 The  Commission  decided  to  hold  its
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 next  meeting  in  Dacca  in  September
 at  a  date  mutually  convenient  to
 both,  when  the  discussions  on  the
 Indian  and  Bangladesh  proposals  will
 be  continued.

 Terminations  of  Services  in  N.B.C.C.
 Ltd,  New  Delhi

 2975,  DR.  SARADISH  ROY:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  National  Building  Construc-
 tion  Corporation  Ltd.,  New  Delhi  had
 called  interview  in  a  circular  No,
 Estt./L.I/77  dated  3rq  February,  977
 which  wes  mainly  meant  for  depart-
 mental  candidates  in  which  according
 to  rules  age  is  relaxable  upto  28
 years;

 (b)  if  so,  why  the  authorities  of
 N.B.C.C,  terminated  the  services  of
 a  number  of  temporary  departmental
 employees  with  the  plea  that  their
 ages  are  over  25  years;  and

 (c)  whether  Government  are  also
 aware  of  the  fact  that  some  of  them
 who  were  regularised  had  crossed  50
 years  of  age?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Circular  dated  370
 February  1977  issued  by  the  Corpora-
 tion  related  to  the  recruitment  for  5
 posts  of  Office  Assistant  Grade  ITI,
 out  of  which  |  post  each  wag  reserved
 for  Scheduled  Caste,  Scheduled  Tribe
 and  Ex-Serviceman.  Besides  this
 circular  which  was  meant  for  depart-
 mental  candidates,  a  requisition  was
 also  placed  on  the  Employment  Ex-
 change  and  Ex-Servicemen  Cel]  for
 the  said  posts,  since  the  intention  was
 to  consider  both  direct  and  depart-
 mental  candidates.  The  normal  age
 limit  viz.  25  years  was  relaxable  up
 to  35  years  in  case  of  departmental
 candidates.

 AUGUST  7,  978  Written  Answers  88

 (b)  Termination  of  temporary  em-
 ployees  was  entirely  q  different  mat-
 ter.  The  services  of  certain  Tem-
 porary  Works  Establishment  em-
 ployees  from  different  units  were
 dispensed  with  because  of  reduction
 of  work  and  as  per  terms  and  condi-
 tions  of  their  appointment  and  not
 because  they  were  over  25  years  of
 age.

 (c)  The  Circular  No,  Estt/i./77
 dated  8rd  February,  977  did  not  in-
 volve  any  question  of  regularisatien
 of  temporary  employees  as  it  was
 meant  for  fresh  recruitment.  No  can-
 didate  who  was  over  25  years  of  age
 on  a  specified  date  was  included  in
 the  select  panel.

 Withdrawal  of  Text  Book  “Ancient
 India”  from  Syllabus  ०  Central

 Schools

 2976  PROF.  7.  6.  MAVALANKAR:
 Will  =the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 text  book  “Ancient  India”  by  Dr.  R,
 S,  Sharma  has  been  withdrawn  from
 the  syllabus  of  Central  Schools  under
 political  pressure;

 (b)  if  so,  who  decided  upon  such
 withdrawal  and  why;

 (c)  whether  any  other  books  are
 so  withdrawn:  and

 (d)  what  are  the  books  which  are
 replaced  and  on  what  grounds  and
 with  what  criteria?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  to  (d).  A  statement
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library,  see  No,  LT-~
 2592/78).
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 Admission  ip  Kendriyg  Vidyalayas
 2977.  DR.  VASANT  KUMAR  PAN.

 DIT;  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 ‘ION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  thet  Ken-
 driya  Vidyalayas  are  primarily  meant
 te  provide  uninterrupted  education  to
 the  children  of  transferable  Govern-
 ment  employees  including  the  children
 af  Para  Military  personnel;

 {b)  whether  it  is  a  fact  that  Ken-
 driya  Vidyalaya  Sansthan  has  formu-
 lated  certain  guidelines  ang  priorities
 in  the  matter  of  admissions;

 (९)  whether  it  is  a  fact  that  in
 many  of  the  Kandriya  Vidyalaya
 Sansthan  students  not  belonging  to
 the  above  category  have  been  given
 admissions  at  the  cost  of  admissible
 children  of  the  Government  servants

 ‘and  the  Para  Military  personnel;  and
 (d)  whether  Government  propose

 to  carry  on  the  survey  on  the  wrong
 admissions  given  and  issue  instruc-
 tiens  to  correct  the  procedure?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 WHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.  The  guidelines  and
 the  order  of  priorities  for  admission
 &re  given  below:

 (i)  Children  of  transferable  Cen-
 tral  Government  employees  includ-
 ing  defence  and  para-military  per-
 sonnel.

 Gi)  Chiidren  of  officers  of  the
 all-India__—  services,  |  autonomous
 bodies/projects  and  public  under-

 takings,  corporations,  etc.  (fully
 financed  by  the  Government  of
 India)  whose  services  may  be
 transferable.

 (ili)  Children  of  non-transferable
 Central  Government  employees;  and

 (iv)  Other  floating  population
 which  includes  civilian  population

 desirous  of  joining  the  pattern  of  the
 studies  adopted  in  the  Kendriya Vidyalayas,
 (c)  The  admissions  in  Kendriya

 Vidyalayas  are  made  strictly  in  the
 order  of  priorities  mentioned  above.
 During  the  lust  several  years  admis-
 sions  have  been  made  to  Class-I,  par-
 ticularly  in  the  schoolg  of  Delhi  from
 first  category  only.  In  Delhi  and
 several  other  stations  only  such  chil-
 dren  could  be  admitted  this  year
 whose  parents  have  had  at  least  3
 transfers  during  the  last  seven  years
 except  in  case  of  Scheduled  Caste
 candidates  who  were  admitted  even
 if  their  parents  had  only  one  transfer
 during  the  last  seven  years.  In  case
 of  Scheduled  Tribe  candidates  even
 those  children  were  admitted  whose
 parents  had  no  transfers.  These  excep-
 tions  had  to  be  made  in  case  of  SC./
 S.T.  candidates  to  fil]  their  respective
 quota  of  5  per  cent  and  7}  per  cent
 of  the  reserved  seats.

 (d)  The  question  does  not  arise  in
 view  of  what  has  been  stated  above.

 Fereign  Scholarship  to  Students
 belonging  to  SC  and  ST

 2978.  SHR]  D.  AMAT:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be
 pleased  to  state  the  number  of  per-
 song  belonging  to  Scheduled  Tribes
 and  Scheduleq  Castes  giver  gscholar-
 ship  and  sent  abroad  for  higher  study
 during  the  current  year?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  Under  the  National  Overseas
 Scholarships  to  Scheduled  Castes,
 Scheduled  Tribes  etc.  Students,
 operated  by  the  Ministry  of  Home
 Affairs,  three  students  belonging  to
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  were  sent  wbroad  for  higher
 study  during  the  current  year.  Under
 this  Ministry's  Schemes  of  Scholar-
 ships  and  Fellowships.  offered  by
 Foreign  Governments,  four  students
 belonging  to  Scheduled  Castes  and
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 Scheduled  Tribes  have  been  nomi-
 nated  during  the  current  year  for
 consideration  by  foreign  Govern-
 ments,  but  their  final  acceptance  by
 the  donor  countries  is  still  awaited.

 रासायनिक  उरकों  के  मूल्यों  %  कमी

 2979.  श्यो  गंगानक्त  सिह:  क्‍या
 क्ष  और  सिबाई  मंत्रो  यह  बाते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सटकार  का  विचार  से वाय-
 चिक  जपफों के  £ ५  कम  करके  कियानों  को
 लाम  पहुंवाते  का  है,  शोर

 ख)  दि  हा,  तो  किसातों  को  यह
 लान  कब  तक  मिल  सकेगा  ?

 कृषि  जौर  सियाई  संत्री  (चो  सुरजीत
 सिह  बरनाला )  (क)  और  (ख)  +

 जताई,  975  से  उर्वरकों  के  पूल्याँ  में
 पहले  ही  6  आर  कमी  को  जा  चुकी  है  ।
 उनतक  के  मूल्यों  में  शीर  कमी  करने  का  इस
 समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रासायनिक  उर्बरकों  के  निर्माताशों  को
 झपुवान

 2980.  Bo  लक्ष्मीनारावग  पाण्डेय  :
 क्या  कृषि  और  सिचाई  मो  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्य'  सतर  का  विवा"  रासाय-
 निक  उपाकों  के  वि्रतिओं  को  अनुदान
 के  रूप  नें  वितीप  संठा4ता  देने  का  है  जिस  से
 किपातों  116  पायक  उर्वरक  सस्तो  दरों
 पर  उनपनब्य  हो  सके;  शोर

 (व)  यदि  हू,  तो  तत्संबंरों  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  (भो  चुरबोत  सिह
 बरनाला)  :  (#)  शीर  ि)
 सरकार  पहले  से  gr  फास्फेटपुक्त  उपरकों
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 के  निर्माताझों  को  ie  art,  i976  हे
 पी,  भो,  के  लिये  i250  रुपये  प्रति  मौटरी
 टन  की  दर  से  राज  सहायता  दे  रही  है  ।
 इस  र,ज  सहायता  को  खुदरा  मूल्यों  में  कमी
 करके  कृषकों  तक  पहुंचाना  था  ।  इसी
 उद्देश्य  के  लिए  भौर  राजसहू,यता  मंजुर  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  बहरहाल
 उर्वरक  मूल्य  समिति  की  सिफारिश  पर

 l  नवम्बर,  977  से  नाइट्रोजनयूकत
 उर्बर्कों  के  लिए  एक  मूल्य  प्रवरोध्षक  [रिन
 टेन्शन)  योजना  शडू  की  गई  है,  जो  विनिर्मा&
 ताभों  को  उत्पादन  की  लागत  की  कतिपू्ति
 करने  झोर  उनको  उनके  विनिषोजन  पर  उचित
 लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  बनाई  गई  है,
 बशतें  कि  खती  समय  कृषकों  के  लिए  जर्बरकों
 के  मलयों  में  वृद्धि  किए  बिना  उपभोग  तथा
 क्षमता  के  सनुपयोजन  से  सम्बन्धित  कुछ
 मानवण्डों  की  पूति  को  जा  सके  ।

 Import  of  Trawlers
 2982  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state;

 (a)  whether,  as  reported  in  Eco-
 nomic  Times,  New  Delhi  dated  4th
 May,  978  a  powerful  trawler  lobby
 had  gone  up  to  Delhi  and  the  major
 mari-time  centres  following  the  Gov-
 ernment’s  decision  to  go  in  for  im-
 ports  of  deep  sea  fishing  vessels;

 (b)  whether  it  has  been  alleged  that
 Private  Parties  have  entered  into  a
 secret  understanding  with  the  agents
 of  some  of  the  foreign  companies  to
 utilise  the  loan  for  import  of  trawlers
 with  advantages  to  themselves;  and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof  and
 Government's  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (c).  The  Government  are  not  aware

 of  any  trawler  lobby  or  of  any  under-
 standing  between  the  private  parties,
 who  have  been  authorised  to  import
 Trawlers,  and  the  agents  of  the  con-
 cerned  foréign  shipyards.
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 Move  t  avold  Glut  of  Bice

 2083,  SHRI  8,  R,  REDDY;
 SHRI  K.  MALLANNA:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE

 ao
 IRRIGATION  be  pleased  to

 State:

 (a)  whether  the  Union  Government
 have  conveneg  any  Conference  of  re-
 bresentatives  of  ali  the  States  to  work
 out  a  plan  of  action  to  avoid  glut  of
 rice  in  some  pockets  and  shortage  and
 consequent  high  prices  in  others;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 some  of  the  rice  producing  _  States
 like  Andhra  Pradesh  and  Karnataka
 had  been  complaining  about  rice  glut
 and  lack  of  storage  space  while  in
 northern  States  the  price  of  rice  is
 shooting  up;  and

 (c)  if  so,  the  decision  taken  99
 Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH)  (a)  No,  Sir

 (b)  ang  (c)  No  such  complaint  has
 been  received  from  the  States  of
 Andhra  Pradesh  and  Karnataka.  Ade-
 quate  storage  capacity  ig  available  in
 both  the  States  for  storing  the  pro-
 cured  grain.  tn  the  Northern  States,
 by  and  large,  the  prices  of  only  fine
 and  super-fine  rice  have  been  ghow-
 ing  a  rising  trend.  It  is  not  Govern-
 ment’s  policy  to  bring  down  the  prices
 of  these  varieties  of  rice  because  a
 consumer  who  chooses  to  purchase
 these  varieties  of  rice  must  be  pre-
 pared  to  pay  the  open  market  price
 dictated  by  laws  of  demang  and
 supply.  Movement  of  rice  and  paddy
 is  now  free  throughout  the  country and  Government  expect  that  laws  of
 demand  and  supply  woulg  even  out
 any  significant  gaps  in  the  prices  and
 availability  of  ‘rice  in  different  parts of  the  country,

 Stock  Position  of  Susar

 2984.  SHRI  DAJIBA  DESAI:  will
 the  Minster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 stocks  of  sugar  are  larger,  if  so,  the
 stock  position  of  Sugar;

 (b)  if  so,  what  is  the  proposal  te
 sell  the  sugar  at  home  and  in  foreign
 markets;  and

 (c)  whether  there  is  proposal  to
 give  subsidy  to  Sugar  Mills?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  The  stocks  of
 sugar  with  the  factories,  as  on  22nd,
 July  during  the  current  season  1977-78,
 878  estimated  at  433  lakh  tonnes  as
 against  2270  lakh  tonnes  on  the  same
 date  in  1976-77,

 (b)  The  internal  consumption  of
 sugar  in  ‘1977-78  season  is  estimated  at
 about  455  lakh  tonnes  as  against  37.5
 lakh  tonnes  in  ‘1976-77,  It  has  also
 been  decided  to  export  65  lakh  tonnes
 of  sugar,  which  is  India’s  quota  in
 effect  under  the  International  Sugar
 Agreement,  during  the  calendar  year ‘1978,

 (c)  The  surplug  availabilty  of
 Sugar  and  the  holding  cost  thereof,
 along  with  other  relevant  considera-
 tions,  wil]  be  kept  in  view  while
 deciding  the  policy  for  the  next  sugar
 year  1978-79,

 मद्यनिषेध  से  अ्रभुमानित  हानि

 2985.  चौधरों  बलबीर  सिह  :

 श्री  पी०  शाजगोपास  माय  :
 ओ  गंग।भक्त  सिह  :

 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संल्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  मशनिवेध  लागू  करने  के  कारण
 1978-79  के  दौरान  सरकारी  राजस्व  में

 भनुमानित  हानि  क्‍या  है;  ौर
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 (a)  wa  जोतों  से  इस  चाटे  को

 शुरा  करने  के  लिये  क्‍या  का्यंबाही  की  जा
 रही  है  तया  उस  घाटे  के  कहां  तक  पूरा  होने
 की  सम्भावना  है  t

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति
 भंजालय  में  राज्य  मंत्रों  थी  धन्ना  सिह
 गुलशन) :  (क)  मद्यनिषेध  लागू  करने  के

 का  रण  केन्द्रीय  सरकार  को  राजस्व  भें  कोई
 हानि  नहीं  हुई  है  क्योंकि  सविधान  की  भनुसूची
 7  की  प्रविष्टि  5  के  प्रन्तगत  एल्कोहल  वाले
 पेयों  पर  भ्राबकारी  कर  राज्यों  का  झ्ावंटित
 विषय  है  t

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Chain  of  Tiger  Reserve

 2986.  SHRI  K.  MALLANNA;  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 under  the  consideration  of  Govern-
 ment  to  form  a  continuous  chain  of
 tiger  reserves  to  enable  the  tigers  to
 migrate  freely  from  one  reserve  to
 anothe:;

 (b)  if  so,  whether  the  World  Wild
 Life  Fund  has  helped  India  in  this
 regard;  and

 (c)  the  details  regarding  the  sug-
 gestions  and  progress  of  Government
 in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  ant  (०).  Question  do  not  arisé.
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 Qualification  of  Mnisic/Dance  Teachers.
 im  Delhi  Schoolg

 2987,  SHRI  AGHAN  SINGH
 THAKUR:

 SHRI  HALIMUDDIN
 AHMED:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Dance  is  a  part  of
 Music  (As  per  Indian  Music  theory);

 (b)  what  are  the  branches  of  music
 subject;

 (c)  whether  Vocal,  Instrumental  and
 Dance  are  covered  under  the  music;
 and

 (d)  what  are  the  minimum  quali-
 fications  for  a  post  graduate/trained
 graduate  teacher  in  Delhi  Administra-
 tion  Schools  for  Vocal,  Instrumental
 and  Dance  subject?

 YHE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION.
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  Dance  was  @  part  of
 Sangeeta  in  our  ancient  theory.  Music
 is  an  inadequate  translation  of  the
 word  ‘Sangeet’.

 (b)  and  (c).  The  brancheg  of  Music
 subject  from  classes  IX  to  XII  are
 as  under:—

 For  डा  and  Xil For  IX  and  X

 t.  Music  (Vocal)  t.  Music  Hindustani
 (Vocal)

 a  Music  Hindusta-
 ni  Instrumentat
 (Percussion)

 3.  Music  (Percussion)  s  Music  Hindu-
 Instrument  stani  Instrumen-

 tal  (Melodic)

 2.  Music  (Melodic
 Instrumental)

 ro  Music  Karna-
 tika  (Vocal)

 5.  Music  Karna-
 tika  Instrumen-
 tal  (Percussion)

 6.  Music  Karna-
 tika  Instrumen-
 tal  (M~lodic)
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 ri)
 The  qualifications  prescnbed  fi {

 {TGT  Music  teacher.  n  Delhi Administration  schools  are  as  under
 PGT  (MUSIC)  MA  (Music)  or  M

 (Music)  from  re-
 cognised  =Univer-
 so

 Music  (Instrument  pgee  Music  from &  Vecal)  a  recognised  Uni-
 versity  with  4  years
 course  in  Music  ,
 OR

 Diploma  in  Music
 from  a  recognised institution  with  5
 years  courte  subject
 to  its  having  been
 declired  cquivalent to  degree  course

 Dance  (Senior  Degree  in  Dance
 Teacher)  from  a  recognised

 University  (4  years
 course)

 Diploma  in  Dance
 from  3  recognised
 Insutution  icy  years
 course)

 Dance  (Funwor  Degree  with  Dance
 Teacher)  as  anelective  sub-

 ject  OR

 q)  Matriculation  or
 equivalent  fiom  a
 recognised  Unt-
 Versity/Board

 (u)  Diploma/  Certifi
 cate  in  Dance  with
 3  years  course

 गांव  स्‍तर  पर  खेतों  के  बिकास  को
 योजना

 2988,  चौ  विजय  कुभौर  मलहोत्रा  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  झोर  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  गाव  स्तर  तक  खेलों  के
 विकास  के  लिए  कोई  नई  योजना  बनाई  गईं
 है,

 (=)  मदि  हा,  तो  उस  पर  कितना
 व्यय  भागेगा,

 (मं)  इस  ग्रोजना  के  अन्तर्गत  किले
 बेलों  को  प्रोत्साहन  दिषा  जायेगा;  भौर

 (घ)  क्या  भावों  से  इस  यौजना  के
 प्रन्तगत  नये  स्टेडियम  भ्रादि  भी  बनाये
 जायेंगे  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 संत्रालय  में  राज्य  मत्री  भी  धक्लासिह
 गुलशन)  .  (क)  जी,  नहीं  ।

 (ख)  से  (छ),  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जमाखोरी  के  कारण  चावल  के  मूल्य  में  द्धि

 2989  शो  रामलाल  राही :  ब्या
 कृषि  शौर  सिचाई  मत्ती  यह  बताने  की  ष्पा
 करेगे  कि

 (क)  कया  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्न
 भागों  मे  व्यापाश्यों  दवा  चावल  की  जमा-
 खोरी  कि  जान  के  परिणामस्वरूप  चावल
 के  मूल्या  म  वृद्धि  हुई  है  शौर  यदि  हा,  तो
 सरकार  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिये  क्धा
 कार्यवाही  कर  रही  है  और

 (ख)  क्या  सरकार  का  विचार  जमों-
 छोरों  के  विदद्ध  अभ्रसियान  भारम्भ  करने
 का  है?

 कृषि  झौर  सिचाई  मत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  (लो  भाग  प्रताप  सिंह)  :  (क)
 सप्लाई  में  मौसमी  घट-बढ़  के  कारण  श्रश्नेल,
 978  से  विशेषकर  बढ़िया  झौर  बहुत  बढिया

 किस्म  के  चावल  वे'  खुले  बाजार  के  मूल्यो
 | “ड  वद्धि  की  प्रवृत्ति  श्रायी  दिखयी  देती

 है  1

 (ख)  झावश्यक  वस्तु  भ्रधिनियम  के
 प्रन्तगंत  जारी  किए  गए  जमाखोरी  निरोधक
 प्रादेश  भ्रधिकांश  राज्यों  में  लायू  है,  जिनके
 प्रधीत  जमाखोरी  के  विरुत्ध  राज्य  सरकारों
 द्वाय  उचित  कार्मवाही  की  जा  सकती  है
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 Governmest  Accommodation  to  Per-
 sons  working  ip  Private  Firms  in

 Delhi

 2990.  DR.  BAPU  KALDATE:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  pro-
 vided  accommodation  to  private  per-
 sons  working  in  the  private  firms  in
 Delhi;

 (b)  whether  they  are  being  charg-
 ed  commercial  rents;

 (९)  if  not,  how  the  rent  is  charg-
 ed;  and

 (d)  whether  there  are  any  private
 persons  living  in  the  Vithalbhai  Patel
 House?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (c).  Normally,
 private  persons  are  not  eligible  for
 allotment  of  Government  accommoda-
 tion.  However,  in  accordance  with
 the  existing  policy,  Accredited  Press
 Correspondents  and  Eminent  Artists
 are  considered  for  allotment  of  Gov-
 ernment  accommodation  on  certain
 prescribed  conditions.  All  other  cases
 of  allotment  to  private  individuals
 are  considered  on  merits  of  each  case
 Various  rates  of  licence  fee  are
 chargeable  on  the  basis  of  circumstan-
 ces  of  each  case.

 (da)  A  number  of  suites  in  Vithal-
 bhai  Patel  House  have  been  allotted
 to  political  parties  in  Parliament  for
 use  of  their  staff  in  accordance  with
 the  existing  policy  of  the  Govern-
 ment.

 Export  of  Groundnut  Meal

 2901.  ‘SHRI  C.  R.  MAHATA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 TRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  export  groundnut  meal;  and
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 (0७)  if  so,  the  terms  and  conditions
 of  the  export?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  A  further  quota  of  3  lakh  ton-
 nes  of  groundnut  meal  has  been  re-
 leased  for  export  through  Groundnut
 Extractions  Export  Development  Asso-
 ciation,  Bombay,  on  the  condition  that
 out  of  this  quantity,  54,000  tonnes
 will  be  reserved  for  new  units  and
 30,000  tonnes  for  Nationa]  Agricultural
 Cooperative  Marketing  Federation
 (NAFED)  for  export  by  cooperative
 units,  Further,  GEEDA  has  to  en-
 sure  supply  20,000  tonnes  of  ground-
 nut  meal  per  month  to  domestic  con-
 sumers  at  the  rate  of  Rs.  1,000  per
 tonne.

 Mismanagement  of  F.C.I,

 2992.  SHRI  K.  KUNHAMBU:
 SHRI  VAYALAR  RAVI:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many
 complaints  are  being  made  against  the
 mismanagement  of  the  Food  Corpora-
 tion  of  India;

 (b)  if  so,  has  any  enquiry  been
 made  on  these  complaints  and  the
 findings  of  the  enquiry;  and

 (c)  the  measures  taken  to  improve
 the  functioning  of  the  F.C.L?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  to  (०.  Look-
 ing  to  the  magnitude  of  FCI’s  opera-
 tions  and  the  size  of  its  infrastructure
 it  is  but  natural  that  numerous  griev-
 ances  and  =  suggestions  are  received
 from  several  quarters  from  time  to
 time  in  regard  to  its  functioning.
 Whenever  complaints  or  representa-
 tions  are  received,  the  matter  is  Jaok-
 ed  into  and  necessary  remedial  ac«
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 tion  is  taken.  The.  general  superin-
 tendence,  direction  and  management
 of  the  affairs  and  the  business  of  the
 Corporation  vests  in  its  Board  of  Dir-
 ectors  but  its  overall  functioning  is
 also  kept  by  the  Government  under
 constant  watch.  Presently,  a  high-
 level  Committee  consisting  of  a  group
 of  Cabinet  Ministers  is  also  looking
 into  its  handling  cost  with  a  view  to
 bringing  about  possible  reductions.  Ef-
 fecting  improvements  in  the  function-
 ing  of  the  Corporation  is  a  continuous
 Process  and  numerous  measures  have
 been  taken  to  optimise  its  efficiency
 and  bring  about  all-round  economy.

 River  Pollution  in  India

 2993.  SHRI  EDUARDO  FALEIRO:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  three  man  team
 going  around  the  country  on  behalf
 of  the  United  Nations  Environmental
 programme  has  found  that  our  major
 rivers  and  cities  are  among  the  most
 polluted  in  the  world;  and

 (b)  what  immediate  steps  do  Gov-
 ernment  contemplate  to  tackle  the
 problem  of  environmental  pollution  in
 India?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  The  team  was  on  a  mis-
 sion  to  raise  the  environmental  aware-
 ness  among  lay  citizens.  It  did  not
 make  any  detailed  study  of  pollution.

 (9)  As  a  first  step  to  tackle  the  en-
 vironmental  pollution  the  Parliament
 enacted  the  Water  (Prevention  and
 Cotrol  of  Pollution)  Act,  ‘1974.  The
 Centra]  Board  and  the  State  Boards
 for  Prevention  and  Control  of  Water
 Pollution  set  up  under  this  Act  are  tak-
 ing  various  steps  to  prevent  and  control
 water  pollution,  Another  Bill,  namely,
 the  Air  (Prevention  and  Control  cf
 Pollution)  Bill.  978  hag  also  heen  in-

 troduced  in  the  Lok  Sabha  which  is
 now  before  a  Joint  Committee  of  the
 Houses  of  Parliament.  This  Bill
 when  enacted  will  provide  adequate
 legal  and  administrative  machinery
 to  combat  air  pollution.

 A  National  Committee  on  Environ-
 mental  Planning  and  Coordination
 haz  also  been  set  up  to  advise  the
 Gcvernment  on  matters  relating  to
 environment.  State  Environment
 Ccmmittees  have  also  been  set  up  in
 various  States  to  aid  and  advise  the
 State  Governments,

 झधिक  पेड़  लगाओों  भ्रभियान

 2994.  ओर  लालओ  भाई  :  क्या  कृषि
 झोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  समूचे  देश  में  “प्रधिक  पेड़  लगाझो”  प्रभ्ति-
 यन  में  तेजी  लाने  के  लिये  सरकार  का  कया
 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  शौर  तत्स-
 म्पन्धी  पूर्ण  विवरण  क्‍या  है  ?

 कृषि  शोर  सिचाई  मंत्री  (भी  सुरणोत  सिह
 बरनाला)  :  वर्ष  के  दौरान  वन  महोत्सव/
 बु्ारोपण  कां्मत्रमों  के  भ्रन्तगूत़॒  सारे  देश  में
 24  करोड़  से  भी  अधिक  पौद  की  रोपाई
 बरने  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  1
 शृषि  भोर  सिंचाई  मंत्री  ने  सभी  राज्यों/धंघ-
 शासित  क्षेत्रों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  एक  पत्र
 भेजा  है,  जिसमें  देश  में  वनस्पति  के  विस्तार
 म  सुधार  लाने  की  प्रावश्वकता  पर  जोर  दिया
 गया  है।  वन  महानिरीक्षक  ने  भी  सभी
 राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  के  वन  सचिवों
 शौर  महावनपालों  को  भेजे  गये  एक  पत्र  में
 उनसे  भनुरोध  किया  है  कि  वे  चालू  रोपाई
 के;  मौसन  के  दोरान  उपयुक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त
 बरने  के  लिये  वृक्षारोपण  के  लिए  विशेष  प्रभास
 बारें  in  मंत्री  महोदय  (कृषि  भीर  'लिचाई)  ने
 दिनांक  10-2-1978  को  सभी  राज्यों/
 सघशासित  क्षेत्रों  के  महावनपालों  की  एक
 बैठक  को  सम्बोधित  किया  और  उतसे  इस



 १03  Written  Answers

 दिशा  में  विशेष  प्रयास  करने  के  लिए  कहा,
 जिससे  कि  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जाए  और  वन
 रोपण  कार्यक्रम  एक  सार्वजनिक  कार्यक्रम
 बन  जाये  ।  प्रधान  मंत्री  भौर  कृषि  एवं  सिंचाई
 मंत्री  ने  12-7~1978  को  राज्य  के  बन
 मंत्रियों  भर  जनजातीय  कल्याण  मंत्रियों
 की  एक  दूसरी  बैठक  को  भी  सम्बोधित  किया,
 जिसमें  स्थानीय  लोगों  द्वारा  वृक्ष  उगाने  की
 आवश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  गया  शौर  राज्य
 सरकारों  से  इस  कार्यक्रम  को  इस  तरह  से
 कार्यान्वित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  कि
 इस  तरह  के  कार्यक्रमों  मे  भाग  लेने  वाले
 लोग  ऐसे  वृक्षारोपण  के  लाभों  का  उपयोग
 कर  सके  |

 परती  भूमि,  पचायती  भूमि  श्रादि  पर
 मिश्रित  रोपण  सम्बन्धी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 सामाजिक  वानिकी  योजना के  शन्‍्तगंत  हस
 वर्ष  के  दौरान  इस  उद्देश्य  के  लिए  व्यक्तियों,
 पंचायतों  शौर  संस्थानों  को  वितरित  करने
 के  लिए  राज्य  वन  विभागों  द्वारा  पौदशालाओों
 में पौद  लगाने  के  लिए  झ्राबटन  के  20  प्रतिशत
 भाग  के  उपयोग  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 Procurement of  Foodgrains  during
 Rabi  Season

 2996.  SHRI  9.  0.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND  IR-
 RIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  procurement  of  food-
 grains  during  this  rabi  season  has  in-
 creased  or  decreaseq  compared  to  the
 previous  year’s  results;  and

 (0०)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  Ac-
 cording  to  latest  information  avail-
 able,  a  total  quantity  of  54.35  lakh
 tonnes  of  wheat  has  been  procured
 in  the  current  rabi  marketing  season
 of  ‘1978-79,  against  50.62  lakh  tonnes
 procuréd  in  the  corresponding  period
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 of  the  last  season.  No  barley  or  gram
 hag  been  procured  under  price  suy-
 port  scheme  in  the  current  or  last  rabi
 season  as  the  open  market  prices
 have  been  higher  than  the  procure-
 ment  prices.

 Food  Inventory

 2997.  SHRI  BALASAHEB  VIKHE
 PATIL:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fuct  that  there
 has  been  shortfall  in  food  inventory,
 as  brought  out  by  certain  sections  of
 the  Press,  from  achieving  target  of
 39.5  million  tonnes  of  foodgrains  at
 the  beginning  of  July,  ‘1978;

 (b)  if  so,  what  are  the  reasons
 thereof;  and

 (c)  what  were  the  stocks  of  food-
 grains  held  by  various  official  agencies
 at  the  end  of  June,  978  as  compared
 to  those  held  at  the  corresponding
 period  in  1977?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  to  (c).  Accor-
 ding  to  the  buffer  stocking  policy  of
 the  Government,  the  target  of  buffer
 and  operational  stocks  as  on  Ist  July,
 978  should  range  between  20.2  to
 20.8  million  tonnes.  However,  the
 stocks  of  foodgrains  held  by  the  pub-
 lic  agencies  ag  on  Ist  July,  978  were
 of  the  order  of  about  9  million
 tonnes  as  against  20.6  million  tonnes
 on  the  corresponding  date  last  year.
 Keeping  in  view  the  constraint  re-
 garding  availability  of  scientific  sto-
 rage  capacity,  steps  were  taken  to  re-
 duce  the  overall  foodgrains  stocks  to
 some  extent  by  expansion  of  public
 distribution  system,  supply  of  wheat
 for  the  ‘Food  for  Work’  programme
 and  return  of  balance  quantity  of
 Soviet  wheat  loan  in  the  form  of
 wheat  and  supply  of  foodgrains  to
 some  friendly  countries,  which  are
 faced  with  scarcity  conditions.
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 California  Technology  for  Agricultu-
 ral  Growth

 2998.  SHRI  A.  BALA  PAJANOR:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state;  +

 (a)  whether  Government  have
 made  an  in-depth  study  of  the  Cali-
 fornia  Technology  for  agricultural
 growth  as  reporteg  in  Economic  Times
 (Delhi)  dated  the  5th  July,  1978,
 and  a

 (b)  the  salient  features  of  the  tech-
 nology  and  possibilities  of  large  scale
 application  throughout  India?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  The  news
 item  =  which  ppeared  in  E  we
 Times  dated  i5th  July,  ‘1978,  has  been
 noted  by  the  Government.

 (b)  The  salient  feature  of  the  new
 Califorina  Technology  for  agricul-
 tural  growth  is  that  the  entire  coun-
 try-side  producing  fruits,  vegetables
 and  foodgrain  ts  studded  with  pack-
 ing  and  processing  houses,  besides
 the  establishment  of  large  scale  can-
 neries  and  dryers.  Most  of  the  fruits
 and  vegetables  produced  there  are
 processed  at  site  and  exported  to  dis-
 tant  markets.  This  brings  additional
 income  to  the  farmers  and  diversifi-
 cation  in  agriculture  is  brought  about.
 Additional  employment  opportuni-
 ties  are  also  created  in  the  country-
 side.

 Similar  conditions  as  in  California
 are  not  obtained  throughout  India
 and  as  such  there  appears  to  be  re-
 mote  possibility  of  large  scale  appli-
 cation  of  this  Technology  in  all  the
 States  and  Union  Territories.  How-
 ever,  this  Technology  might  be  ex-
 amined  jn  detail  and  then  if  neces-
 sary  in  States  like  Punjab,  Himachal
 Pradesh,  Uttar  Pradesh  and  Jammu
 and  Kashmir  which  produce  large
 quantity  of  fruits  and  vegetables,  etc.
 along  with  foodgrains.

 Reduction  in  Rate  ef  Interest  on
 Agricultural  Credit

 2999.  SHRI  SARAT  KAR:
 SHRI  VIJAY  KUMAR

 MALHOTRA;
 Will  the  Minister  of  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  is  any  preposal
 under  the  consideration  of  Govern-
 ment  to  reduce  the  rate  of  interest  on
 the  Co-operative  Agricultural  Credit;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).  With
 effect  from  Ist  March,  1978,  the  pri-
 mary  cooperative  agricultural  credit
 socities  have  reduced  the  rates  of  in-
 terest  on  short-term  loans  for  agri-
 cultural  production  and  on  medium-
 term  loans  by  about  percent  to  l4  per
 cent  on  the  average.  This  has  been
 possible  due  to  the  withdrawal  of  the
 tax  on  interest  by  the  Government
 of  India  and  the  reduction  in  the  rate
 of  interest  on  refinance  from  the  Re-
 serve  Bank  of  India.  The  Reserve
 Bank  of  India  has  also  reduced  the
 refinance  rates  from  marketing  adva-
 ces  and  fertilizer  distribution  by  3
 per  cent  and  2  per  cent  respectively
 with  effect  from  Ist  June,  ‘1978.  Con-
 sequently,  the  leading  rates  for  these
 purposes  will  also  be  reduced  by  the
 cooperatives,

 The  Reserve  Bank  of  India  had  set
 up  a  Study  Group  on  Interest  Rates
 in  the  Cooperative  short  and  medium-
 term  credit  structure.  The  Report  of
 the  Study  Group  has  been  presented
 to  the  Reserve  Bank  of  India  recently.
 Its  recommendations  are  under  consi-
 deration  of  the  Reserve  Bank  of  India.
 Another  Committee  has  also  been  set
 up  by  the  Agricultural  Refinance  and
 Development  Corporation  (ARDC)  to
 go  into  the  interest  margins  ang  rates  of
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 interest  in  the  land  development
 banks,  This  Committee  has  just
 started  its  work.

 शाज्यों  में  मात्स्यकी  के  विकास  के  लिये  13.  48
 करोड़  रुपये  को  परियोजना

 3000.  गमी  छ्थि  राम  प्र्गल  :  क्या
 कृषि  और  सिच्चाई  मंत्री  यह  बताने  की  $पा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  विश्व  बेंक  से  सहायता  लेने

 हेतु  राज्य  में  मात्सय्यकी  के  समग्र  विकास  के
 लिये  3.48  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली
 एक  महत्वाकांक्षी  परियोजना  भारत  सरकार
 को  प्रस्तुत  की  गई  थी  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  देश  के  सभी
 राज्यों  में  मुख्य  रूप  से  मछलियों  के  विकास  के
 लिये  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  राष्ट्रीय  स्तर
 पर  एक  परियोजना  तैयार  की  जा  रही  है  ;

 (ग)  क्या  जून,  976  में  भध्य  प्रदेश
 सरकार  द्वारा  किये  गये  निर्णय  के  भ्रनुसार
 महू  प्रस्ताव  क्रिया  गया  था  कि  राज्य  के  बड़
 जलाशयों  में  मात्स्यकी  के  विक्रास  के  लिये
 मात्सयकी  विकास  निगम  की  स्थापना  की
 जाये  और  वर्ष  978-79  के  बजट  में  इस
 ब्रयोजनार्थ  20  लाख  रुपये  की  राशि  निर्धारित
 की  गई  थी  ;  और

 (ध)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार
 इस  निगम  की  स्थापना  के  लिये  पर्याप्त
 घनराशि  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 कृषि  शौर  सियाई  मंत्री  भी  सुरणीत  सिह
 बरमाला)  :  (क)  जी  हां।  राज्य  में
 मात्स्यकी  के  समग्र  विकास  के  लिए  i3.48
 करोड़  रुपए  की  कुल  लागत से  भश्रन्तर्देशीण
 मात्स्यकी  के  विकास  से  संबंधित  मध्य  प्रदेश
 सरकार  की  परियोजना  विश्व  बैंक  के  दल  को,
 जिस  ने  भारत  का  दौरा  किया  था,  प्रस्तुत  की
 मई  भी  ।
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 (@)  जनवरी,  978  में  ऐसी  उपर्युक्त
 झन्तर्देशीय.  मात्स्यकी  परियोजनाभों  का
 पता  लगाने  के  लिए,  जो  कि  विश्व  बैंक  द्वारा
 सहायता  के  लिए  भझाथिक  दृष्टि  से  संभाव्य
 हों,  एक  विश्व  बैंक  प्रभिशान  मिशन  ने  भारत
 का  दौरा  किया।  प्रारम्भिक  संकेतों  से  पता
 चलता  है  कि  देश  सें  डिमपोना  के  उत्पादन  के
 लिए  विश्व  बैंक  बहुराज्यीय  परियोजना  की
 बात  सोच  सकता  है।  प्रभिज्ञान  मिशन  की
 रिपोर्ट  ग्रभी  प्राप्त  होनी  है  ।

 (ग)  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  978—
 79  के  दौरान  राज्य  मात्स्यकी  विकास  निगम

 की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  श्रौर
 राज्य  के  वर्ष  978-79  बजट  में  मात्स्यकी
 विकास  निगम  की  स्थापना  के  लिए,  जो  कि
 मध्य  प्रदेश  सरकार  के  विचाराधीन  है,  0
 लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  1,

 (घ)  राज्य  मात्स्यकयी  निगम  की
 स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मुहैया
 करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है।  ऐसी  गति-
 विधियों  के  लिए  राज्य  योजना  &  निधि  की
 व्यवस्था  की  जाती  है  1

 राष्ट्रपति  भवन,  राज  भवनों  और  मन्त्रियों
 के  झावासों  श्रादि  पर  व्यय

 3001.  थी  अर्जुन  सिंह  भवदोरिया  :
 क्या  निर्माण  दौर  झावास  तथा  पूति  शोर

 धुनर्बास  मंत्री  यह  बताने  की  क्व्पा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  7  जून,  977  को  प्रधान
 मंत्री  श्री  मोरारजी  देसाई  द्वारा  दिये  गये
 वक्तव्य  के  ग्रनुसार  राष्ट्रपति  भवन,  राज
 भवनों  शौर  मंत्रियों  के  निवास-स्थानों  भादि
 पर  होने  वाले  भ्रपव्यय  को  रोकने  के  लिए  कोई

 'कार्यवाही  की  गई  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  7  जून,  977  से
 7  जून,  1978  की  अवधि  के  दौरान  इस

 व्यय  में  कितनी  कमी  की  गई  ?
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 निर्माण,  और  श्राधास  तथा  क्ति  शौर
 बुनर्बास  मंत्री  (भी  सिकन्दर  अस्त)  :  (क)
 और  (ख)  :  संभवत:  माननीय  सदस्य  का
 संदर्भ  7  जून  977  के  टाइम्स पाएं  इंडिया
 के  संस्करण  में  छपे  (जनता  गवर्नमेंट  डिसाइड्स
 दू  एण्ड  पोम्प  एण्ड  शो”  शीष॑क  के  प्रन्तगंत
 छपे  प्रधान  मंत्री  के  वक्‍तव्य  से  है।  यह  रिपोर्ट
 समाचार  पत्र  के  भपने  ही  संवाददाता  की  थी
 भौर  उसमें  राष्ट्रपति  से  संबंधित  सुरक्षा

 |मौर  प्रौपचारिक  प्रबन्धों  को  कम  किये  जाने

 द््की  भावश्यकता  से  संबंधित  प्रधान  मंत्री  के
 झधिकांश  विचार  दिये  गये  थे  ।  इन  सेवाझों
 का  खर्च  मकानों  के  भ्रनुरक्षण  के  नामे  नहीं
 डाला  जाता  ।

 Review  of  Tribal  Ferest  Pelicy

 3002.  SHRI  KACHARU  LAL  HEM-
 RAJ  JAIN:

 SHRI  UGRASEN:
 SHRI  9.  AMAT;

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  a  meeting  of  State
 Ministers  for  forests  and  tribal  deve-
 lopment  was  held  on  July  12,  1978  in
 New  Delhi  to  review  the  tribals  and
 forest  policy;

 (b)  if  g0,  the  conclusions  of  the
 meeting;  and

 (c)  the  reaction  of  Government
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 A  conference  on  role  on  forests  in
 tribal  economy  was  held  on  July
 12,  978  in  New  Delhi.  The  confer-
 ence  was  inaugrated  by  the  Prime
 Minister  and  wag  attended  by  the
 Ministers  for  Forest  and  Tribal  Aff-
 airs  of  the  States  of  Andhra  Pradesh,
 Bihar,  Gujarat,  Madhya  Pradesh,
 Maharashtra,  Rajasthan,  Orissa  and
 West  Bengal.

 (b).  Conclusiong  of  the  meeting  are
 given  in  the  attached  ‘state  ment.

 (c),  The  Central  Government  is  in
 favour  of  implementation  of  the  con-
 clusion,

 Statement

 l.  Full  rights  of  tribals  to  minor
 forest  produce  should  be  recognised
 wherever  this  has  not  been  done.  In-~
 stead  of  considering  the  tribals  as
 were  wage  earners  or  contract  labour,
 a  rasonable  price  based  on  market
 price  of  the  minor  forest  produce  col-
 lected  by  the  tribals  should  be  fixed.

 2.  Marketing  of  the  minor  forest
 produce  should  be  organised  exclusi-
 vely  through  cooperatives  such  as
 Large  sized  Multi-purpose  Cooperative
 Socities.  A  time  bound  programme
 should  be  envolved  by  the  States  in
 this  regard.  Forest  Departments
 should  commence  or  continue  direct
 purchase  in  areag  where  formation  of
 such  cooperatives  may  be  lagging.

 3.  Regionwise  plan  for  the  dev-
 lopment,  processing  and  marketing  of
 lac  and  tassar  in  tribal  areas  should
 be  taken  up,  and  for  this  purpose  di-
 verse  uses  of  lac  should  be  found  out
 and  planting  of  tassar  host  trees
 should  be  taken  up.

 4  Tribal  Welfare  Departments  of
 the  State,  in  consultation  with  For-
 est  Departments,  should  organise  ac-
 tive  and  conscious  forest  labour  co-
 operative  societies  within  a  time-
 bound  programmes  to  undertake  all
 forestry  programme  in  tribal  areas  re
 placing  the  contractors  and  interme-
 diaries,

 §.  The  institution  of  forest  wile
 lages  should  be  abolished  and  steps
 be  taken  to  convert  them  to  reve-
 nue  villages.

 6.  Till  such  time  the  forest  vil-
 lages  are  converted  to  revenue  vil-
 lages  the  obilgation  of  forest  vil-
 lagers  to  provide  compulsory  labour
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 dy  each  family  for  forestry  works
 should  be  replaced  by  specific  cons
 tractual  obligations,

 7.  Development  of  forests  in  tribal
 areas,  instead  of  being  planned  in
 wlation,  should  form  an  integral
 part  of  the  comprehensive  plans  of
 the  integrated  tribal  development
 areas.  The  need  of  the  local  econo-
 my  should  get  the  highest  priority
 ap  such  forestry  programmes.

 है,  in  the  plantation  of  species  for
 industrial  and  commercial  use,  a
 mixture  of  species  which  may  yield
 fodder,  fruit  or  minor  forest  pro-
 duce  should  be  introduced.

 9.  A  cadre  of  forest  officers,  pro-
 perly  trained  and  wedded  to  the
 principle  of  tribal  development,
 should  be  huilt  up  in  the  Forest
 Departments  and  deployed  in  tribal
 aréas.

 10.  Selected  forest  officers  should
 oe  appointed  as  Project  Administra-
 tors  in  selected  Integrated  Tribal
 Development  Projects,  where  it  38
 envisaged  to  plan  for  forestry  ori-
 ented  economy.

 l,  Specific  organisation  should
 be  created  in  the  Department  of
 Ag:  ‘ulture  at  the  Centre  and  De-
 ps'’-ient  of  Forests  in  the  States
 to  ॥  an  and  monitor  forestry  deve-
 lopment  projects  in  line  with  deci-
 sions  indicated  earlier  and  to  keep
 close  and  constant  liaison  with  other
 Central  Ministers  and  State  Depart-
 ments

 Krishng  Waters  to  Rayalaseema
 3003.  SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAI-

 Du:
 SHRI  P.

 RATAH:
 Will  the  Minister  of  |  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  preéposal  has  been
 seit  by  the  Government  of  Andhra

 VEKATASUB-
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 Pradesh  regarding  giving  Mrishna
 Waters  to  Rayalaseema;  and

 (b)  if  30,  the  action  taken  by  the
 Government?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  No
 project  report  for  utilising  Krishna
 Waters  to  irrigate  areas  in  the  Raya-
 laseema  area  has  so  far  been  received
 in  the  Central  Water  Commission
 from  the  Government  of  Andhra  Pra~
 desh

 (b)  Does  not  arise.

 खरीफ  फसल  के  लिये  उबरकों  की  सप्लाई

 3004.  शी  सुभाव  झाहुजा  :
 श्री  यनवस  शर्मा:

 क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  किसानों
 को  खरीफ  फसल  के  लिये  उर्बरकों  की
 सप्ज।ई  करने  में  कठिनाइयां  हो  सकती  हैं  ;  भर

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  बारे  में  क्‍या
 कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  शौर  सिंचाई  मंत्री  (भी  सुरणीत  सिह
 बरनाला)  :  (क)  जी  नहीं।

 ख)  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 Aided  Schools  in  ‘Delhi

 3005  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Aided  Schools  in
 Delhi  would  change  their  status  i¢  the
 Statehood  is  granted  to  Delhi;

 (b)  whether  the  teachers  employed
 in  the  aideg  schools  would  be  treated
 on  par  with  those  engaged  in  the  Gov-
 ernment  schoola;  and

 {ey  if  not,  what  woulg  be  thelr
 status?
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 THE'  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA.
 KATAKI):  (a)  No,  Sir.  The  Aided
 Schools  in  Delhi  are  governeg  by
 Delhi  Schaol  Education!  Act/Rules
 ‘1973.

 (b).  According  to  Section  0  of  the
 Delhi  School  Education  Act,  the  em-
 employees  of  the  Aided  schools  are  at
 par  with  those  of  the  Government
 Schools  in  the  matter  of  the  scale  of
 pay  and  allowances,  medical  facilities,
 gratuity,  provident  fund  and  other
 prescribed  benefits,

 (c)  Question  00९७  not  arise,

 Supply  of  Fertilizers  to  Orissa

 3006.  SHRI  GANANATH  PRA-
 DHAN:  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state.

 (a)  the  total  quantity  of  indent  made
 by  the  Government  of  Orissa  in  res-

 pect-of  fertilizers  dating  the  last  है... ह
 and  Kharif  season  (1977-78)  and  the
 quantity  of  fertilizers  supplied  to  that

 (b)  the  quantity  of  fertilizers  lifted
 by  Government  of  Orissa  and  private
 parties  and  Cooperative  Societies  of
 that  State;

 (९)  whether  Government  has  come
 across  any  complaints  of  difficulty  be-
 ing  experienced  by  farmers  for  not
 getting  the  required  quantity  of  fer-
 tilizers  at  the  time  of  need;  and

 (d)  the  steps  being  taken  by  Gov-
 ernment  to  ensure  sufficient  supply  of
 fertilizers  to  farmers  to  remove  such
 difficulty  in  the  future?

 THE  MINISTER  09  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b)  The  total  net  requirements
 of  Orissa  assessed  in  consultation  with
 the  State  Government  for  Kharif  977
 and  Rabi  ‘1977-78  were  as  follows:-

 (in  thousand  tonnes)

 N  P  K  Total

 Kharif  1977,
 Rabi  1977-78,

 27°44  बी1  O74  32°  29
 26°B7  3°25  2°92  3a"  44

 The  entire  quantity  was  allowed from  domestic  production  and  im-
 ports.  Against  the  allotment  the  off-

 agencies  of  the  State  including  the
 Cooperatives  and  private  trade  was  85
 under:- take  by  the  various  distributing

 (In  thousand  tonnes)

 N  P  K  Total

 Kharif  i977  १4०  643  355  girg8
 Rabi  1977-78  age  37  5°96  2°6r  32°  84

 (०)  No,  Sir,

 (a)  ‘Does  not  arise,
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 Now  High  Yielding  Variety  of  Paddy

 3007.  SHRI  K.  MAYATHEVAR:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  high  yielding
 varieties  of  paddy  evolved  80  far  to-
 gether  with  the  magnitude  of  utilisa-
 tion  in  the  country  so  far;

 (b)  the  varlety  which  has  assured
 maximum  yield  and  the  extent  of  its
 application  and  the  percentage  of
 additional  production  achieved  as  a
 result  of  this  variety;  ang

 (c)  the  States  which  have  made
 maximum  use  of  this  variety?

 THE  MINITER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 The  Central  Variety  Release  Commit-
 tee  have  released  about  20  high  yield-
 ing  varieties  of  rice.  In  addition,  the
 States  and  the  Union  Territories  have
 released  a  number  of  their  own  varie-
 ties,

 The  coverage  of  area  under  the
 high  yielding  varieties  of  rice  is  esti-
 mated  at  5.60  million  hectares  dur-
 ing  ‘1977-78,  The  target  for  (1978-79

 has  been  fixed  at  7.50  million  hecta-
 res,

 (b)  IR-8,  Jaya,  Pusa  2-2l,  Ratna  and
 Pankaj  are  some  of  the  varieties  which
 have  given  assured  yields  and  are
 being  extensively  grown  in  most  areas.
 However,  variety-wise  figures  of  area
 and  production  are  not  collected  sep-
 arately  by  the  States,

 (c)  Punjab,  Haryana,  Western  U.P.
 Tamil  Nadu,  Andhra  Pradesh,  Karna-
 taka.  West  Bengal,  Assam  and  Kerala
 are  some  of  the  important  States
 where  the  above  varieties  have  given
 better  performance  and  are  being  cul-
 tivated  over  longer  areas.
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 Adoption  of  Devnagri  Script
 3008.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  made
 efforts  for  the  adoption  of  Devnagri
 script  all  over  the  country  for  unifor-
 mity  and  economy;  and

 (b)  whether  in  some  foreign  coun-
 tries  also  Hindi  is  being  spoken  and
 has  become  State  language  and  if  80,
 the  names  of  such  countries?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  The  Government  have
 asisted  some  organisations  who  have
 the  objective  of  adoption  of  Devnagri
 script  for  different  languages.

 (b)  Hindi  is  spoken  by  a  large  num
 ber  of  people  in  the  countries  like
 Mauritius,  Fi,  Surinam,  Trinidad,
 Guyana,  Burma,  Nepal,  etc.  No  fore-
 ign  country  has  adopted  it  as
 her  state  language.  However,  in  Fiji
 the  use  of  Hindi  or  Hindustani  is  per-
 mitted  in  their  Parliament.

 उत्तर  प्ररदेश,  बिहार,  राजस्थान  झोर  शासाम[
 में  बाड़  के  कारण  हुई  क्षति

 3009.  शी  कज  भूषण  तिवारी  7
 शी  झ्नन्‍्त  राम  जायसवाल  :

 क्या  कृषि  ध्ोर  सिच्चाई'  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मई  से  32  जुलाई,  978  तक
 उत्तर  प्रदेश,  बिहार,  राजस्थान  भ्रौर  भ्रासाम
 में  बाढ़  क ेकारण  कितने  ब्यक्ति  शौर  ढोर  मारे
 गए,  कितने  मूल्य  की  फतल  बरबाद  हुई  तथा
 कितने  मकान  धराशायी  हुए  ;

 (ख)  राहत  भौर  पुनर्वास  कार्यों  के
 लिए  राज्यों  को  कितनी  केन्द्रीय  सहामता
 दी  गई  तथा  किस  रूप  में  दी  गई  ;

 (ग)  ब्या  किसी  केन्द्रीय  समिति  का
 गठन  किया  गया  है  जो  बाढ़  पीड़ित  क्षेत्रों  का
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 दौरा  करेगी  सथा  क्‍या  इस  समिति  में  संसद
 सदस्य  को  नामजद  किया  जायेगा  और  यदि
 नही, तो  इसके क्या  कारण  हैं  ,  भौर

 (ब)  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे
 स्थायी  बाढ  नियत्रण  उपायो  का  ब्यौरा

 कृषि  शौर  सिचई  मंत्री  ी  सुरजोत  सिह
 अरनाला)  :  (क)  राज्य  सरकारों  से
 प्राप्त  प्रारम्भिक  रिपोर्टों  के  श्रनुसार,  बाढ़ो
 के  कारण  प्रत्पेक  राज्य  के  नाम  के  सामने
 दिवाई  गई  तारीख  तक  निम्नलिखित  रूप

 क्‍या  है?  से  क्षति  हुई  है

 राज्य  मौते  हुईं  बरबाद  हुई  फसल  का  क्षतिग्रस्त/  ध्वस्त
 मनुष्य  मवेशी  मूल्य  हुए  मकानों  की

 (करोड़  कन्  संख्या

 उत्तर  प्रदेश  39  287  50  00  63  76
 (3-8-78  तक)

 बिहार  30  4  8  5  26  000
 (3-8-78  तक)

 राजस्थान  72  592  I0  00  94  425
 (4-8-78  तक )

 भ्रसम  2  5  सूचता  नहीं  दी  गई  है।.  सूचना  नही  दी  गई
 (31-7-78  तक)  है।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्रभी  तक  बाढ़ो
 के  कारण  किसी  क्षति  की  सूचना  नही  दी  है  ।

 (ख)  छठे  वित्त  भायोग  की  सिफारिशो
 के  भ्रनुसार,  प्राकृतिक  भ्रापदाओो  से  3त्पन्‍न  स्थिति
 का  सामना  करने  के  लिए  राज्यों  को  सामान्य
 रूप  से  गैर-योजना  के  स्वरूप  की  केन्द्रीय
 सहायता  नही  दी  जाती  है।  उन्हें  श्रपने  निजी
 ससाधनों  से  तथा  राहत  के  प्रयोजन  वे  लिए
 प्रति  वर्ष  दी  ज।ने  वाली  बड़ी  हुई  मे  जिन  घन-
 राशि  से  राहत  सबधी  खर्च  करना  पडता
 है।  इस  वर्ष  के  दौरान  इन  राज्यो  के  पास
 उपलब्ध  माजिन  धनराशि  (करोड  रु०)
 उत्तर  प्रदेश  के पास  2.18,  बिहार  के  पास
 4.6l,  राजस्थान  के  पास  i0  19,  भ्रसम
 के  पास  .  25  तथा  मध्य  प्रदेश  के  पास
 3.  4]  है  जब  राज्य  सरकारें  झपने  निजी
 खसाधनों  से  स्थिति  का  सामना  नही  कर  पाती

 तो,  वे  अग्रिम  योजना  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  सम्पर्क  करती  हैं  ।  स्थिति  का
 मौके  पर  जायजा  लेने  वा  लिए  प्रभावित
 राज्यों  का  दौरा  करे  वाले  केन्द्रीय  दलो  की
 रिपोर्टों  पर  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफा-
 रिशो  के  प्राधार  पर  अप्िम  योजना  सहायता
 दी  जाती  है।  एक  केन्द्रीय  दल  ने  उत्तर  प्रदेश
 का  पहले  ही  दौरा  किया  है।  राज्य  सरकार
 से  एक  सशाधित  ज्ञापन  प्राप्त  नहोने  क ैकारण
 केन्द्रीय  दल  अपनी  रिपार्ट  नही  दे  सका  है  ।
 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  उपयुक्त
 कारेवाई  की  जाएगी  ।  इस  दौरान,  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  को,  निशुल्क  राहत  के  तौर
 पर  वितरण  करने  के  लिए,  भप्नुदान  के  रूप  से
 5000  मीटरी  टन  गेहू  दिया  गया  है  1  किसी

 झन्य  प्रभावित  राज्य  से  झग्नमिम  याजना  सहायता
 के  लिए  कोई  भ्रनुरोध  प्राप्त  नही  हुआ  है।
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 (+)  जी  नहीं  ।  किए  गए  बाढ़  मिमंत्रण  के  उपायों  की  सभीक्षा
 करने  और  देश  में  बाढ़  समस्‍या  के  लिए  एक

 (घ)  बाढ़  नियंत्रण  राज्यों  का  विषय
 है  ।  भ्रतः  बाढ़  नियंत्रण  की  योजनायें  तैयार
 करना  तथा  उन्हें  क्रियान्वित  करना  संबंधित
 राज्यों  का  उत्तरदायित्व  है  |  वर्ष  954  में
 देशव्यापी  भ्राधार  पर  बाढ़  नियंत्रण  के  उपाय

 शुरू  किए  गए  थे  शोर  भी  तक  (3/78
 तक)  बाढ़  नियंत्रण  के  विभिन्‍न  निर्माण  कार्यों
 पर  लगभग  633  करोड़  रु०  खर्च  किए  गए
 है  t  बाढ़  नियंत्रण  के  क्षेत्र  के  तहत  योजना
 प्रावधानों  भे  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हुई  है  प्रथम
 योजना  में  तत्संबंधी  प्रावधान  23.2  करोड़
 था,  जिसे  बढ़ाकर  पांज्बी  योजना  में  345
 करोड़  सु०  तथा  मध्यावधि  योजना  (978—
 83)  में  680  करोड़  रु०  कर  दिया  गया  है  t

 3/77  तक  लगभग  10,370  किलोमीटर
 तटबंध,  17,850  किलोमीटर  जलनिकास
 की  नालियां,  250  नगर  रक्षण  योजनायें
 भ्रौर  4700  गांवों  की  सतह  ऊंचा  करने  का
 काम  पूरा  किया  गया  ।  इसके  ध्रलावा,  बाढ़
 नियंत्रण  संबंधी  लाभ  पहुंचाने  वाली  अनेक

 बहुद्देश्यीय.  परियोजनायें  शौर  अपक्षारण
 निरोधी  योजनायें  भी  क्रियान्वित  की  गई  हैं  ।
 इन  उपायों  से  देश  में  बाढ़ों  से  प्रभावित  होने
 वाले  लगभग  95  लाख  हैक्टार  क्षेत्र  को  उचित
 संरक्षण  प्रदान  करना  सम्भव  हुआ  है  ।  बाढ़ों
 से  राहत  देने  के  लिए  प्रमुख  नदियों  १र  अनेक
 जलाशय  भी  निर्मित  किए  गए  हैं  ।  राज्य
 सरकारें  विभिन्‍न  राज्यों  के  बाढ़  से  प्रभावित
 होने  वाले  क्षेत्रों  &  व्यापक  योजनायें  भी
 बना  रही  हैं  t  बाढ़  से  प्रभावित  हूं।ने  वाली
 झधिक  नदियों  के  बेसिनों  के  लिए,  व्यापक
 यॉजनायें  तैयार  करने  भौर  एक  स्मान्‍्वत
 व  कारगर  तरीके  से  उनका  क्रियान्वयन  करने

 हैतु  विशेष  संगठन  स्थापित  किए  गए  हैं  ।
 ये  संगठन  भ्रसम  में  ब्रह्मपुत्न  बाढ़  नियंत्रण
 आयोग  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  उत्तरी  बंगाल
 बाढ़  नियंत्रण  भ्ायोग  हैं  ।  केन्द्र  ने  गंगा  की
 बेसिन  में  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  भायोग  स्थापित
 किया  है  भारत  सरकार  ने  भी  भ्रभी  तक

 समन्बित,  एकीकृत  तथा  वैज्ञानिक  दृष्टिकोण
 का  विकास  करने  के  लिए  'राष्ट्रीय  बाढ़
 झायोग  भी  स्थापित  किया  है।  इस  झआामोग
 की  रिपोर्ट  दो  वर्षों  की  भ्रवधि  में  उपलब्ध  हो
 जाने  की  आशा  है  t

 Allotment  of  Government  Accommo-
 dation  on  the  basig  of  Reclassification

 of  Accomomdation

 3010.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 6279  on  the  400  April,  978  regard-
 ing  Type  V  and  Type  VI  Government
 Accommodation  and  State:

 (a)  whether  the  accommodation  ir
 V  and  VI  types  have  been  reclassified
 in  Delhi;

 (b)  whether  type  IV  has  also
 been  reclassified;

 (c)  if  so,  what  are  the  details
 thereof;

 (d)  the  number  of  quarters  reclassi-
 fied  under  type  IV,  V  and  VI  respec-
 tively;  and

 (e)  the  number  of  Government  ser-
 vants  whg  are  entitled  to  type  V  and
 VI  quarters  and  who  are  on  waiting
 list  and  are  proposed  to  be  allotted
 accommodation  as  a  result  of  re-
 classification  and  what  ig  the  year  of
 priority  proposed  to  be  covered  under
 each  year?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  to  (e).  The  existing
 residences  ere  in  the  process  of  reclas-
 sification.  It  ig  not  possible  to  indicate
 at  this  stage  the  priority  date  likely
 to  be  covered  as  a  result  of  reclassifi-
 cation.
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 Resettlement.  of  Gate

 30il.  SHRI  YAGYA  DATT  SHAR-
 MA:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  ba  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  persong  who  were
 residing  or  running  shops  in  Turkman
 Gate,  Delhi  and  whose  houses  and
 shops  were  demolished  have  been  re-
 settled;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (९)  the  number  of  complaints  pend-

 ing  in  thig  regard  so  far  and  the  ac-
 tion  proposed  to  be  taken  on  them?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b).  Yes  Sir.  The
 details  are  as  under:—

 Residential  Units  :

 (a)  Slum  Tenements  367
 (b)  LIG  houses  .  3
 (c)  MIG  houses  3
 (d)  C.P-W.D.Qrs.  99

 ase  yds  poe)  336
 G08

 Commercial  Units  (Shops/Commercial
 /Industrial  Plots).

 (a)  G.T.  Road  Shahdara.  3
 (b)  J.J.  Colonies  १69

 (९)  Shahzadabagh  नि  ६
 गा

 468  dwelling  units  are  being  cons-
 tructed  in  Turkman  Gate  area  for  re-
 habilitating  the  families  which  are
 orginally  settled  in  Tirlokpuri  and
 Nand  Negri.

 (c)  Municipal  Corporation  of  Delhi
 has  informed  that  89  applications  for
 alternative  accommodation  are  pending
 before  its  Allotment  Committee  and
 will  be  decided  on  merits.

 Separate  U.G.C.  for  South

 3012.  SHRI  P.  VENKATASUBBA~
 IAH:.  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND  CUL-
 TURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’,  attention
 has  been  drawn  to  the  statement  of  the
 Education  Minister  of  Andhra  Pra-
 desh  suggesting  to  set-up  a  separate
 University  Grants  Commission  for  the
 South;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 ernment  thereto?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER)
 (a)  and  (b)  Acoording  to  the  informa-
 tion  received  from  the  Government  of
 Andhra  Pradesh,  representations  were
 made  to  the  State  Education  Minister
 that  a  University  Grants  Commission
 for  the  four  Southern  States  would
 more  effectively  serve  those  areas.
 The  State  Education  Minister  suggest-
 ed  that  the  request  deserved  considera.
 tion  and  necessary  examination.  The
 State  Government  has,  however,  not
 taken  any  action  in  the  matter  so  far.

 As  the  Government  have  not  received
 any  proposa]  from  the  Andhra  Pradesh
 Government,  the  question  of  its  reac-
 tion  does  not  arise.

 Provision  of  Basie  Facilities  in
 Unauthorised  Colonies,  Dethi-

 3013.  SHRI  0.  K.  JAFFER  SHARI-
 EF:  Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  taken
 a  fresh  decision  to  provide  electricity
 and  sanitation  in  the  unauthorised  co-
 lonies  in  Delhi;

 (b)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of  and  by  when  these  facilities  are
 likely  to  be  provided;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  there
 are  some  unauthorised  colonies  in
 Delhi  which  are  yet  to  be  regularised?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  and  (b)  No,  Sir.  How-
 ever,  in  February,  977  Government
 issued  orders  that  immediate  steps  es
 pecially  to  provide  electric  connections
 in  all  the  unauthorised  colonies  should
 be  taken  by  the  Municipal  Corporation
 of  Delhi.  Those  who  had  already  de
 posited  the  money  would  be  given  pre-
 ference.  The  Municipal  Corporation  of
 Dethi  has  provided  sanitation  arrange-
 ments  in  the  unauthorised  colonies  in
 DeYhi  and  about  500  safaikarmacharies
 are  employed  for  thig  purpose.

 (c)  Yes,  Sir.

 Pilferage  of  Sugar  and  Wheat  frem
 F.C.I,  Depot,  Calcutta

 3014.  SHRI  M  RAM  GOPAL  RED.
 DY:  Will  the  Minister  of  AGRICUL
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in
 January-February,  1978,  sugar  and
 wheat  worth  about  Rs  3  crores  were
 Pilferaged  from  tbe  FCI’s  depot  in
 the  port  area  of  Calcutta;  and

 (b)  if  so,  the  persons  involved  and
 the  arrests,  if  any,  made  in  this  con-
 nection?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH)  (a)  and  (b)  The  Food  Corpo-
 ration  of  India  have  reported  that  pil-
 ferage  of  sugar  of  Rs.  6.2]  lakhs  and
 wheat  of  Rs  25  lakhs  wag  detected
 during  January-February,  978  at  the
 time  of  unloading  of  wagons  placed  at
 FCT  depot  sidings  in  Calcutta  port  area
 Claims  have  been  lodged  with  the  Rail-
 ways  0  persons  have  been  arrested
 and  criminal  cases  have  also  been  filed before  th»  Sentor  Judicial  Magistrate. Sealdah.
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 LLG.  FPiats  at  Kalkaji,  New  Dethi
 3015.  SHRI  SHIVNARAIN

 SARSONIA:

 SHRI  MADAN  TIWARY:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND

 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 price  of  LIG  Flats  built  in  Kalkaji
 was  declared  at  Rs.  29,000  at  the  time
 of  draw  held  on  the  Ist  September,
 976  and  subsequently  raised  to
 Rs.  32,000  at  the  time  of  payment  by
 the  allottees;

 (b)  if  so,  the  reasong  therefor;  and
 (c)  whether  there  is  any  proposal

 to  refund  the  amount  charged  in  ex-
 cess  from  the  allottees?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  Specific  draw  was  held  on
 lst  September,  976  by  the  Delhi  Deve-
 lopment  Authority.  It  was  not  the
 practice  to  announce  the  price  of  flats
 at  that  stage  and  the  Delhi  Devclop-
 ment  Authority  does  not  have  any  re-
 cord  to  show  that  any  price  was  ane
 nounced  at  this  draw

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  No,  Sir.

 Sale  of  Tenements  on  Hire-Purchase
 Basis  by  Private  Housing  Agencies  in

 Delhi

 3016.  SHRI  S.  G.  MURUGAIYAN:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA
 BILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  rea-
 ched  an  agreement  with  the  private
 house  builders  in  Delhi  for  the  im-
 plementation  of  a  scheme  to  build
 tenements  and  houses  for  sale  on
 hire-purchase  basis;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  agree-
 ments?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-

 (SHRI  SIKANDAR BILITATION
 BAKHT)  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise

 अध्य  प्रदेश  में  रथी  को  फसल  को  क्षति  पहुंचने
 के  कारण  किसानों  को  रा६८  दिया  जाना

 307  भरी  शरद  यादव :  क्‍या  कृषि
 शौर  सिंचाई  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि

 (क)  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश
 के  उन  32  जिलो  मे,  जहा  भारी  वर्षा  के कारण
 रबी  की  फसल  को  क्षति  पहुची  है,  प्रत्येक
 किसान  को  क्‍या  राहत  दी  है,

 (ख)  यदि  कोई  राहत  नहीं  दी  गई
 है,  तो  इसके  क्या  कारण  है,  और

 (ग)  उक्त  32  जिलो  में  कितनी  हानि
 होने  का  अनुमान  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  भज्जी  (शो  सुरजोत
 सिह  बरनाला)  (क)  झौर  (ल)
 सरकार  द्वारा  छठे  वित्त  प्रायोग  की  सिफारिशो
 को  स्वीकार  कर  लेने  के  फलस्वरूप  -  4-74
 से  प्राकृतिक  भ्रापदाभ्ो  से  प्रभावित  व्यक्तियों
 को  राहत  पहुचाने  के  लिए,  कोई  केन्द्रीय
 झनुदान  सामान्यतः  उपलब्ध  नहीं  होता  ।
 राज्य  सरकारो  से  राशा  की  जाती  है  कि
 बे  ऐसे  व्यय  भ्रपने  ससाधनो  से  ही  करे  और
 इस  उद्देश्य  &  लिए  उनको  वर्धित  माजिन
 राशि  उपलब्ध  कराई  जाती  है  जब  कभी
 राज्य  सरकारे  अपने  ससाधनों  से  ऐसी  स्थिति
 का  सामना  करने  मे  प्रक्षम  होती  है  तो  उनको
 झम्िम  योजना  सहायता  भावटित  की  जाती
 है  |  ये  सहायता  प्राक्रतिक  भ्रापदाशों  क ेकारण
 पैदा  हुई  स्थिति  का  मौके  पर  जायजा
 लेने  के  लिए  भेजे  गये  केन्द्रीय  दलो  की  रिपोर्ट
 पर  राहुत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की
 सिफारिशों  के  भ्राधार  पर  दी  जाती  है  ।

 सूला  तथा  भोलावृष्दि  के  कारण  पैदा  हुई

 स्थिति  के  सम्बन्ध  में  केल्दीय  बल  हारा  लगाए
 गुमान  के  झाधार  पर  सिम्नांकित  योज-
 नाभो  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  6  45
 करोड़  रुपए  की  अप्रिम  योजना  सहायता
 झावंटित  की  गई  है

 (करोड  रुपयो  म े)

 l  कृषि  श्रादानों  के  लिए
 राज  सहायता  ]  20

 2  लघु  सिचाई  ]  55

 3  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  सम्पर्क  सड़कें.  2  40

 4  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  l  00

 5  क्षतिग्रस्त  झोपडियो  का

 पुननिर्माण  0  30

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  निशुल्क
 राहत  के  रूप  मे  वितरण  हेतु  राज्य  सरकार
 को  5000  मीटरी  टन  गेहू  निर्मुक्त  करने
 के  लिए  कहा  गया  है  ।

 (ग)  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की
 गई  जानकारी  के  झ्रनुसार  गत  वर्ष  3  जिलो
 में  37  AZ  करोड  रुपये  मूल्य  की  खरीफ/रबी
 की  फसल  नष्ट  हुई  ।

 Pay  Scales  of  Draughtemen  in
 cCPwD

 30l8  SHRI  K  RAMAMURTHY
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  why  there  is  a  delay  in  the
 matter  of  removing  the  anomaly  in
 the  fixation  of  Pay  Scales  of  the
 draughtenen  in  the  Central  PWD  un-
 der  the  Third  Pay  Commission  Report
 when  the  Third  Pay  Commission
 report  had  come  to  aM  end  on  3ist
 March,  ‘1978,  and

 (b)  action  being  taken  to  expedite
 redressal  of  grievance?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b).  There  are  three
 grades  of  Draftsmen  in  C.P.W.D.  The
 Pay  scales  of  these  three  categories  of
 Draftsmen  were  revised  as  under  in
 accordance  with  tha  recommendation
 of  the  Third  Pay  Commission:—

 Pre-revised  Revised
 Name  of  the  Post  scale  scale

 Re.  Rs.
 Draftsmen  Grade  IIT  ri90—200  260—430
 Draftsmen  Grade  II  50-a40  330—560
 Draftsmen  Grade  |  :80—380  425—700

 2.  The  Third  Pay  Commission  also
 made  some  specific  recommendations
 saying  that  “in  the  Posts  and  Tele-
 graphs  Department  (outside  its  Civil
 Engineering  Wing)  where  the  prescribed
 qualification  for  the  grade  of  Rs,  110-
 200  is  Matriculation  with  a  Diploma  in
 Draftsmanship,  the  duties  in  these  posts
 should  be  examined  to  see  if  any  of  the
 posts  would  deserve  to  be  placed  in
 the  next  higher  grade  We  The
 Commission  did  not  make  any  othe
 specific  recommendation  for  the  upgra-
 dation  of  the  scales  of  three  cate-
 gories  of  Draftsmen  of  the  C.P.W.D.

 3.  As  the  qualification  for  recruit-
 ment  to  the  post  of  Draftsmen  Grade
 III  in  the  C.P.W.D.  is  a  2  years  Diploma
 in  Draftsmanship,  the  Staff  Side  made
 a  demand  in  the  Departmenta)  Council
 (JCM)  of  the  Ministry  of  Works  and
 Housing  for  upward  revision  of  the
 existing  scale  of  pay  of  this  post  and
 also  the  consequential  revision  of  the
 scales  of  pay  of  the  Draftsman  Grade
 II  and  Draftsman  Grade  I.  The  de-
 mand  was  not  agreed  to  because, on  analysis  it  wag  observed  that
 Draftsmen  Grade  III  in  the
 C.P.W.D.  perform  routine  duties
 like  tracing  and  drawing  whereas
 Draftsmen  in  the  scale  of  Rs.  330-560
 in  the  Railways  and  Milittary  Engine~ ering  Service  have  higher  duties  and
 responsibilities.  The  Ministry,  there-
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 fore,  is  of  the  view  that  the  duties  of
 Draftsmen  Grade  III  in  the  C.P.W.D.
 are  not  comparable  with  the  duties
 performed  by  similar  categories  in
 other  Ministries  and  Departments  of
 the  Government  of  India

 4.  However,  the  question  was  refer-
 red  to  a  Committee  set  up  by  the  De-
 partmental  Council  of  the  Ministry  and
 it  will  again  come  up  for  discussion  in
 the  next  meeting  of  the  Departmental
 Council  (JCM)  of  the  Ministry

 Take-over  of  Irrigation  Project,

 3019.  SHRI  DRONAM  RAJU
 SATYANARAYANA,;

 SHRI  B.  P.  KADAM,;
 SHRI  G.  8,  REDDI:

 Will  the  Ministry  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  take  over  big  projects  of  irrigation
 in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Doeg  not  arise

 The  Plantation  under  5-Point
 Programme

 3020.  SHRI  8.  P.  KADAM;
 SHRI  DRONAM  RAJU

 SATYANARAYANA:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  accept  the
 idea  of  tree  plantation  given  under
 the  6-Point  Programme  during  ‘1975-
 16;  and

 (b)  if  the  reply  to  (a)  above  ig  in
 the  negative,  the  reasong  thereof?
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 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SH@I  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  No  new
 idea  was  given  under  the  5-point
 programme.  Such  programmes  were
 already  being  implemented  under
 ‘Vanamahotsava’,  Mass  tree  planting,
 Social  Forestry  and  similar  other
 schemes  for  tree  plantation.

 (b)  Question  does  not  arise.

 बिल्ली  नगर  निनन  द्वारा  भ्रनुसूचित  जातियों
 तथा  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  प्रध्यापकों

 को  चयन  प्रेड

 3021.  श्री  भगत  राम:  क्‍या  शिक्षा,
 समाज  कल्याण  ब्ौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दिल्ली  नगर  निगम  में  भ्रनुसूचित
 जातियों  और  प्रनुसूचित  जनजातियों  के
 अध्यापकों  को  5  सितम्बर,  971  से  चयन
 ग्रेड  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं;  और

 (ख)  भ्रतुसूचित  जातियों  के  लिये
 झारक्षित  चयन  ग्रेड  के  i4i+9  पदों के
 विरुद्ध  अनुसूचित  जातीय  अध्यापकों  को  चयन
 ग्रेड  न  देने  के  क्या  कारण  हैं,  जबकि  उक्त  परि-
 बर्तन  संबंधी  तिथि  5  सितम्बर,  974  को
 समाप्त  हो  गई  थी  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  शझौर  संस्कृति
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भोमती  रेणुका  बेबी

 जअरकटको)  :  (क)  भौर  (@).  इस  मंत्रालय
 द्वारा  26—!-97]  को  जारी  किए  गए
 श्रादेशों  में  पहले  भ्रनुसूचित  जातियों/भनुसूचित
 जनजातियों  से  संबंधित  शिक्षकों  के  लिए
 अयन  ब्रेड  पदों  को  प्रारक्षित  करने  की  कोई
 व्यवस्था  नहीं  थी।  तथापि  बाद  में  मंत्रिमण्डल
 सचिवालय  (कामिक  विभाग)  द्वारा  जारी

 किए  गए  झादेश  संख्या  71 2/7 1-स्थापना
 (एस०सी०टी०)  दिनांक  27-11-72  के
 झाधार  पर  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  अनुसूचित
 जातियों  शौर  भनुसूनित  जनजातियों  के
 लिए  पदों  के  प्रारक्षण  के  संबंध  में  निर्देश  दिये
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 गए  शौर  चयन  ग्रेड  के  लिये  पात्र  शिक्षकों  को
 इन  आदेशों  के  जारी  होने  की  तारीख  से
 अपेक्षित  लाभ  प्रदान  कर  दिए  गए  ।  इसके
 बाद  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  और
 अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  शिक्षकों
 को  5-9-1971  से  चयन  ग्रेडों  में  झारक्षण
 प्रदान  करने  का  निर्णय  किया  ।  इस  प्रकार
 दिल्‍ली  नगर  निगम  जिन्होंने पहले  1-1-1973,
 से  चयन  ग्रेडों  से  लाभ  प्रदान  किए  थे,
 5-9-1971  से  3:—2-972  की  बीच

 की  भ्रवधि  के  लिए  भ्रनुसूचित  जातियों  शौर
 प्रनूसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  शिक्षकों
 के  लिए  पदों  को  चयन  ग्रेड  पदों  में  परिवर्तित
 करने  के  संबंध  में  भी  कार्यवाही  कर  रहा  है

 Revision  of  Pay  Scales  of  Research/
 Technical  Staff  of  J.N.  University

 3022.  SHRI  RAMJI  LAL  SUMAN:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 University  Grants  Commission  has
 recommended  revision  of  pay  scale  of
 Research/Technical  staff  of  Jawahar-
 lal  Nehru  University  vide  their  letter
 No,  Fl-7/76(D-5c)  dated  the  5th
 October,  1976;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 these  recommendations  have  not  yet
 been  implemented;  and

 (c)  reasons  for  non-implementation
 of  the  UGC  recommendations  refer-
 red  to  above?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  to  (c).  The  question  of
 categorisation  of  posts  of  research
 workers  in  Central  Universities  and
 fixation  of  their  pay  scales  had  been
 under  consideration  of  the  University
 Grants  Commission  and  the  decision
 taken  thereon  was  communicated  to
 the  Central  Universities,  vide  Com-
 mission’s  letter  No.  F.l-7/76(D-5c)
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 dated  i5th  October,  1976.  The  Com-
 mission  decideg  that  there  should  be
 only  two  categories  of  research  work-
 ers,  namely,  Research  Fellows
 (Junior/Senior)  and  Research  Asso-
 ciates,  in  Central  Universities.  Where-
 ever  the  posts  of  research  assistants
 existed,  they  should  be  phased  out
 accordingly,

 The  technical  staff,  who  do  not  come
 under  the  above  categories,  have  al-
 ready  been  allowed  replacement  scal-
 es  in  terms  of  the  recommendations  of
 the  Third  Pay  Commission.

 According  to  the  information  fur-
 nished  by  the  Jawaharlal  Nehru  Uni-
 versity,  action  on  the  recommendations
 of  the  University  Grants  Cummission
 regarding  the  posts  of  reSearch  assis-
 tants  has  already  been  initiated  and
 the  posts  are  being  phased  out.

 Government  Accommodation  for  Lok
 Sabha  Secretariat  Staff

 3023.  SHRI  NATVERLAL  B.  PAR-
 MAR:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  refer
 to  reply  given  to  Unstarred  question
 No,  880  dated  6th  March,  978  re-
 garding  Residential  Government  Ac-
 commodation  for  the  staff  of  Parlia-
 ment  Secretariats  and  state-

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  posi-
 tion  of  allottees  of  type  IV  quarters
 out  of  the  Lok  Sabha  Secretariat  Poo)
 are  at  a  great  dis-advantage  than
 other  Central  Government  employees;
 ang

 (b)  the  reasons  for  not  allotting
 type  IV  quarters  to  Lok  Sabha  Secre-
 tarlat  from  the  Genera]  Pool  during
 the  current  year?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  The  percentage  of
 satisfaction  in  type  IV  in  the  Lok
 Sabha  S:rretariat  Pool  is  higher  than
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 the  percentage  of  satistacilon  in  the
 General  Pool.

 (b)  It  is  for  the  Lok  Satha  Secreta-
 riat  to  construct  more  quarters  in  their
 pool.

 Time  lag  between  Collection  of  Data
 of  Cost  of  Production  ang  Utilisation

 by  A.P.C

 3024.  SHRI  L.  K.  KAFOOR:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstaired  Question
 No.  78  dated  17  July,  978  regarding
 “Time  Lag  between  collection  of  data
 of  cost  of  production  and  utilisation  by
 APC”  and  state

 (a)  the  specific  meaning  of  expres-
 sion  “a  past  year”  in  part  (a)  of  the
 reply  with  reference  to  fixation  of
 statutory  price  of  raw  jute  for  each
 of  the  years  from  ‘1978-74  to  1978-79;

 (b)  how  the  APC  updates  data
 50  collecteg  for  purposes  of  fixation
 of  price;

 (c)  detailed  break-up  of  the  “allow-
 ances”  made  in  the  cost  of  produc-
 tion  of  raw  jute  and  sugarcane  while
 fixing  statutory  prices  of  these  com-
 modities  for  each  of  the  year  ‘1973-74,
 to  ‘1978-79;  and

 (d)  Details  of  the  methods  used  by
 the  APC  for  compilation  of  data  on
 the  cost  of  cultivation  of  raw  jute  and
 sugarcane  for  the  year  1977-787

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHR!  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  Estimates  of
 cost  of  production  of  raw  jute  gene-
 rated  under  the  Comprehensive
 Scheme  for  Studying  the  Cost  of  Cul-
 tivation  of  Principal  Crops  were  avail-
 able  to  the  Commission  for  the  first
 time  while  making  recommendations
 on  price  policy  for  raw  jute  for  the,
 ‘1976-77  season;  a  statement  showing
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 the  latest  periog  for  which  data  on
 On  cost  of  production  were  available
 for  the  Commussion’s  Reports  for  raw

 jute  for  1976-77,  1977-78  and  1978-79
 ig  given  below  to  clarify  the  expres-
 sion  ‘a  past  year’

 Crop  year  tu  which  Re  port of  thie  Commission  for
 States  for  which  cost  of  preducticn  data  were
 availible  to  the  Comm  sion  from  the  Scheme

 Late  t  year  te
 which  the

 raw  jute  related  Coat  of
 Producion

 data  related

 ot
 7  74

 976  77  Onssa  7473  74
 West  Bengal  973  74

 :977  4  Asim  974  75
 W  st  Benga  3974  75

 978  7)  Assart  975  76
 ४  ३  Ben  J  3975  76
 Bho  7974  75
 Or  st  974  75

 (छ)  and  (ce)  Composite  indices  of
 price  of  important  input,  for  indi  ting
 the  possib'e  changes  hkely  to  hive
 taken  place  subsequently  in  the  past
 estimatcs  available  fiom  the  Scheme
 are  worked  out,  a  Statenicnt  showmg
 the  percentage  change  in  these  indices
 tor  jute  and  sugarcane  for  ‘he  relevant
 years  i8  laid  on  the  Taole  of  the  House
 [Placed  in  Libiary  See  No  LT  2593/
 78]  The  report  on  the  price  policy  for
 suarcane  for  the  978  79  season  is  yet
 to  be  submitted  by  the  Commission

 (d)  The  Agricultural  Prices  Com
 mission  38  not  a  primary  data  collect
 ing  agency  The  cost  estimates  are
 made  available  by  the  Directorate  of
 Economics  &  Statistics  from  the  Com-
 prehensive  Scheme  for  Studying  the
 Cost  of  Cultivation  of  Principal  Crops
 The  methods  of  compilation  of  data  on
 cost  of  production  are  based  on  differ-
 ent  concepts  of  cost  of  production  A
 A  ,  Band  0)  the  details  of  which  may
 be  seen  from  the  relevant  extracts  of
 the  brochure  on  Comprehensive
 Scheme  for  Studying  the  Cost  of  Cul-
 tivation  of  Principal  Crops  are  laid
 on  the  Table  of  the  House  [Placed  in
 Library  See  No  LT-2593/78]

 Foog  Corporation  of  India  Godowng  ip
 States

 3025  SHRI  AHSAN  JAFRI  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IhRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  State  wise  hst  of  godowns
 kept  by  the  Food  Corporation  of  India,
 and

 (b)  how  many  of  them  are  kept  on
 hite  by  the  Food  Corporation  of  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISThY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BITANU  PRATAP
 SINGH)  (a)  A  atatement  is  attached

 (by  800  godowns

 Statement

 Staten  ert  Indicating tle  State  Wise!  stofeccucrs
 k  pt  by  *¢  Prod  Corteratien  of  Lee

 West  Bengal  278

 Assam  14h

 Bihar  97

 Orisva3  oe  .  65
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 NEF.  Region...  35  THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 Haryana  98  AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT

 SINGH  BARNALA):  (a)  During  the
 Punjab.  54  recent  tour  of  Minister  for  Agriculture

 and  Irrigation  the  Iraqi  side  evinced Hasschsl  Bracesty,  9  interest  fon  collaboration  with  India
 jJ&K.  .  7  inter.alia  in  the  fields  of  improvement

 of  Tobacco  Cultivation  ang  c  operation
 Delhi.  7  in  marine  and  inland  fisheries.
 Rayathan  45  (०)  The  concrete  proposals  are
 Uttar  Pradech,  .  37  awaited  from  the  Government  of  Iraq.

 Karnataka.  .  .  67
 सहकारी  ऋण  नोधि

 Andhra  Pradesh.  307
 ‘Tamil  ,

 3027.  शो  गढाधर  साहा  :  क्या  कृषि 2
 करेंगे झोर  'सिबाई  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 Kerala.  .  74  fr:
 Maharashira  4)

 (क)  निम्न  स्तर  पर,  मुख्यतया  कमजोर
 Cheat  90  वर्गों  के  लोगों  को  सहकारी  ऋण  सम्बन्धी
 Madhya  Pralesh  306  सुविधाएं  देने  औौर  ऋण  मे  उनके  अंश  को

 बढाने  सम्बन्धी  नीति  कहां  तक  बनाई  गई  है, Torai  211

 Collaboration  with  Iraq  on  Tobacce,
 Inland  Fishery  etc.

 3026,  SHRI  SUBHASH  CHANDRA
 BOSE  ALLURI:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION
 ye  pleased  to  state:

 (a)  whether  Iraq  Government  have
 tvinced  interest  in  collaboration  with
 India  for  setting  up  Agro  Engineer-
 ing  industries,  improvement  of  Toba-
 cco  cultivation  and  development  of
 inland  fisheries;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-

 तथा  क़ियान्वित  की  गई  है,  और ”

 (ख)  उक्त  नीति  की  क्षियान्विति  के
 लिए  किस  तत्र  का  उपयोग  किया  जायेगा
 और  निदेशों  झौर  नीति  के  भ्रनुसार  कार्य
 ने  करने  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव
 है  ?

 कज  शौर  विबाई  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (६ 3  झानु  प्रताप  सिह  :  (क)
 सहकारी  ऋण  सोसायटियों  की  सदस्यता  में
 झाघार  स्तर  पर  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  तथा
 कमज़ोर  वर्गों  को  दिए  गए  ऋण  निम्न  प्रांकड़ों

 ernment  in  the  matter?  में  दर्शाए  गए  हैं  _—

 we  प्राथमिक  ऋण  दिए  गए  लघु  तथा  मध्यकालीन  ऋण

 सोसायटियों  (करोड  रुपयों  में)
 की  सदस्यता  योग  इसमें  से  कमजोर

 (लाख  में)  बगों  को

 1973-74  .  .  350  762  214.  50
 1974-75  364  901  285.0
 1975-76  वि  395  023  344.0
 976-—77  हे  446  203  अध्राप्प

 _(भनंतिम)
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 कमजोर  वर्गों  की  सदस्यता  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  हैं
 जिनमें  सर्वे  व्यापक  सदस्यता  तथा  कमज़ोर

 गों  से  सम्बस्धित  सभी  पात्र  आवेदनकर्साभो
 को  स्थत  प्रवेश  सुलभ  करने  के  लिए  सहकारी
 सोसायट्ीज  अ्रधिनियम  में  संशोधन  शामिल

 है  ।  लघु  कृषक  विकास  एजेंसिया  पहचाने
 गए  सधु/सीमान्त  किसानों  भौर  कृषि  श्रमिको

 को  प्राथमिक  सोसायटियों  के  शेयर  खरीदने

 तथा  सदस्य  बनने  के  लिए  ब्याज-मुक्त  ऋण

 सुलभ  करती  हैं  ।  इसी  तरह  कुछेके  राज्य

 सरकारे  भी  इसी  प्रकार  की  सहायता  सुलभ
 कर  रही  है।

 कमजोर  वर्गों  को  कम  प्रश  पूजी,  किश्तो

 में  झदायगी  कम  माजिन  तथा  दीर्घ  भ्रवधि

 में  वापसी-प्रदायगी  जैसी  विशेष  शर्तें  भी

 उपलब्ध  हैं।  भारतीय  रिजर्व  बैक  ने  निर्धारित
 किया  है  कि  प्राथमिक  सोसायटियों  को  केन्द्रीय

 सहकारी  बैंको  से  मिलने  वाले  झ्ात्म  अल्प

 कालीन  प्रग्रिमों  का  एक  विशिष्ट  प्रतिशत

 (सामान्यतः  20  प्रतिशत)  कमजोर  बर्गों

 के  लिए  होता  चाहिए  1  लघु  कषिक  विकास

 एजेंसी  योजना  के  झन्तर्गत  झब  तक  62  8

 लाख  पहचाने  गए  लु  /सीमान्त  किसानो

 तथा  कृषि  श्रमिकों  को  प्राथमिक  |... ड  ऋण
 सोसायटियों  के  सदस्यो  के  रूप  में  नामाकित
 किया  गया  है

 (a)  सहकारी  कानून  के  अन्तर्गत,
 राज्य  सरकारे  सोसायटियों  के  विरुद्ध  उनके

 द्वारा  की  गई  झनियमितताशो  के  लिए

 कार्यवाही  कर  सकती  है  ।  भारतीय  रिजर्व

 बैक  भी  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  ऋण
 सीमाझो  को  सस्वीक्षत  करते  समय  इसकी
 शर्तों  का  पालन  किया  जाता  है  i  इसके
 झलावा,  सहकारी  ऋण  सस्थाप्रो  के  निष्पादन

 की  इस  उद्देश्य  से  समय-समय  पर  पुनरीक्षा
 की  जाती  है  कि  सदस्यता,  विशेषकर  कमजोर
 ग  के  कार्येदीत्त  को  बढ़ाने  तथा  ऋण  के

 श  मे  बृद्धि  करने  की  तीति  को  कार्यान्वित
 किया  जाता  है  ।

 छठी  पंचथर्थोय  योजना  झषधि  में  स  निषेष

 3028  भी  रास  सेवक  हजारी:  क्‍या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति  मत्ती
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  मद्यनिषेध  कार्यक्रम  को
 छठी  पचवर्षीय  मोजना  में  सम्मिलित  करने
 का  सुझाव  दिया  गया  है,

 (ख)  क्या  राज्य  सरकारे  इसके  गैर-
 आयोजना  मद  होने  के  नाते  इस  पर  होने  वाले
 व्यय  के  बारे  मे  कठिनाई  अनुभव  कर  रही
 है,  भौर

 (ग)  यदि  हा,  तो  सरकार  का  इस
 बारे  में  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति
 राज्य  मंत्री  धी  धन्ना  सिह  गुलशन):
 (क)  भौर  (ख)  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य
 सरकार  से  एक  पत्र  प्राप्त  ह्भा  है,  जिस  में

 उन्होंने  मद्चनिषेध  को  लागू  करने  से  सम्बन्धित
 उपबन्ध  को  योजना  मद  के  रूप  में  शामिल
 किए  जाने  का  अनुरोध  किया  है

 (ग)  इस  मामले  की  जाच  की  जा

 रही  है  ।

 Vacation  of  Premises  in  Arambagh,
 New  Delhi

 3029  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK

 SHRI  BHANU  KUMAR
 SHASTRI

 Will  the  Minister  of  WORKs  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state?

 (a)  whether  residents  of  Govern.
 ment  quarters  in  Arambagh  (DIZ
 Area)  New  Delhi  have  been  erved
 with  a  notice  to  vacate  their  premises
 wmmediately  without  prior  noflce  of
 “readiness”  +
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 (b)  whether  the  residents  association
 of  Arambagh  have  represented  to  him
 against  these  arbitrary  orders;  and

 (c)  if  so,  the  decision  taken  on  their
 representation?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  The  C.P.W.D.  gave
 notices  in  September,  977  (०  the  resi-
 dents  of  some  of  these  quarters  to  co-
 operate  in  vacating  the  same  as  they
 were  not  safe.  Alternative  accommo-
 dation  was  also  allotted  to  ther  im-
 mediately.

 (b)  and  (०).  When  the  Arambagh
 Place  Residents’  Welfare  Associztion
 represented,  shifting  was  held  in  abey-
 ance  pending  re-examination.  As  these
 quarters  are  required  'o  be  demulished
 for  redevelopment  purposes,  it  was  ulti-
 mately  decided  to  get  tham  vacated  and
 alternative  accommodatio.  was  _allot-
 ted  to  the  residents.

 Production  of  Gur  ang  Khandsart

 3030.  SHRI  TARUN  GOGOI:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  was  the  total  produc-
 tion  of  Gur  ang  Khandsari  in  the  year
 upto  3lst  May,  978  in  the  country;  and

 (b)  what  was  the  corresponding
 price  of  Guy  and  Khandsari  this  year
 during  January,  February,  March  and
 April  as  compared  to  previous  years
 ‘1975-76  and  1976-777

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRATAP
 SINGH):  (a)  A  statement  showing  the
 estimated  production  of  gur  (including
 khandsari)  in  various  States  of  the
 country  during  ‘1976-77,  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Li-
 brary.  See  No.  LT-2594/78].  No  esti-
 mates  have,  so  far,  been  prepared  for
 semilar  production  during  1977-78.

 (b¥  Two  statements  showing  the
 wholesale  month-end  vrices  of  gur  and
 khandsari  in  selected  centres  during
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 ‘1976-77  and  4978  in  the  months  of
 January,  February,  March  and  April
 are  laid  on  the  Table  of  the  House,
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2504/
 78]

 House  Building  Loan  Applications
 3031.  SHRI  PADMACIIARAN  SAM-

 ANTASINHERA;  Will  the  Minister
 of  WORKS  AND  HOUSING  AND
 SUPPLY  AND  REHABILITATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  are
 aware  that  thousands  of  house  build-
 ing  loan  applications  are  pending  for
 sonstion;

 (b)  af  so,  the  total  number  of  appli-
 cations  and  amount  involved  are  pend-
 ing  upto  date;  i

 (c)  what  is  the  year-wise  pending  of
 applications  and  when  Government
 will  dispose  of  all  applications;

 (d)  whether  before  the  disposal  of
 pending  applications,  new  applications
 are  entertained;

 (e)  what  is  the  total  number  of  new
 buildings  and  remodelling  required  in
 the  country?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT);  (a)  to  (c).  No  House-buil-
 ding  advance  application  is  pending
 for  disposal  with  the  Works  and  Hous-
 ing  Ministry.  In  order  to  avoid  delay,
 the  procedure  to  sanction  House
 Building  Advance  has  been  simplified
 and  powers  delegated  to  Ministeries/
 Departments  to  sanction  the  advance
 with  effect  from  Ist  April,  978  It  is,
 however,  not  possible  to  indicate  the
 number  of  applications  now  pending
 with  various  Ministeries/Departments
 throughout  the  country  or  the  amount
 of  advance  involved.  With  the  de-
 centralisation,  it  is  expected  that  there
 will  be  no  delays  and  the  advance  ap-
 plied  for  will  be  sanctioned  subject
 to  the  availability  of  funds.

 (da)  There  is  no  ban  on  making  new
 applications.
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 (e)  Perhaps  the  information  desired
 ig  in  regard  to  the  number  of  applica-
 tions  for  new  construction  and  for  en
 larging  the  existing  accommodation  for
 which  House  Building  Advance  is  ad-
 missible.  With  the  decentralisation  of
 this  work  it  ig  not  possible  to  give
 this  information  as  the  applications  are
 now  entertained  by  Ministries  and
 Heads  of  Departments  throughout  the
 country.

 Use  of  Alcoholic  drinks  in  Univer-
 sity  Campus

 3032.  SHRI  SHYAM  SUNDAR
 GUPTA:  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  has  come  to  the
 notice  of  the  Government  that  alco-
 holic  drinks  are  freely  used  in  the
 University  Campus;

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  issue  ally  directives  to  all  the
 Universities  not  to  permit  use  of
 alcoholic  drinks  in  University  Cam-
 pus;  ang

 (c)  what  action  Government  propose
 to  take  to  check  the  use  of  alcoholic
 drinks  in  the  University  Campus?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRI  DHANNA  SINGH  GUL-
 SHAN):  (a)  No  complaints  have
 come  to  the  Department.

 (b)  and  (c).  Instructions  were  is-
 sued  to  the  Vice-Chancellors  of  Cent
 yal  Universities  on  May  12,  977  to
 take  effective  steps  to  prevent  the
 consumption  of  liquor  in  University
 hostels  and  generally  to  discourage
 the  students  from  any  tendency  to-
 wards  consumption  of  alcoholic  be-
 verages.  The  State  Education  Depart.
 ments  were  also  requested  on  8  June
 977  to  persuade  the  Universities  to
 take  similar  action.  Since  there  is  a
 need  for  continued  caution  and  vigi-
 lance  they  have  again  been  addressed
 on  8rq  August  978  alsv.
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 Rehabilitation  Camps  in  Orises

 3038.  SHRI  KRISHNA  CHANDRA
 HALDER:  Will  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  &  SUPPLY
 AND  REHABILITATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  he  has  received  repre-
 sentation  from  Udbasta  Yuba  Sangha,
 Umerkote,  Koraput,  Orissa;  and

 (b)  if  s0,  steps  so  far  taken  to  re-
 dress  their  grievances?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Government  are  taking  appro-
 priate  action  as  feasible  and  the  Ud-
 basta  Yuba  Sangha  have  also  been
 informeg  of  it.

 Central  Housing  Assistance  to
 aharashtra

 3034.  SHRI  0.  B.  PATIL:  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 AND  SUPPLY  AND  REHABILITA-
 TION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  assistance  by  way  of  loan
 and  grant  hag  been  asked  for  by  Gov-
 ernment  of  Maharashtra  from  Go-
 vernment  of  India  for  New  Bombay
 Project;

 (b)  what  assistant  the  Central  Gov-
 ernment  have  given  to  the  Govern-
 ment  of  Maharashtra  till  now  by  way
 of  loan  and  grant;  and

 (e)  whether  the  progress  of  the  New
 Bombay  Project  is  88  per  schedule  or
 lagging  behind?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b).  No  specific
 amount  of  loan  and  gtant  for  New
 Bombay  Project  exclusively  has  been
 asked  for  by  the  Maharashtra  Gov-
 ernment.  Since  1974-75,  however,
 when  the  project  was  included  for
 Central  loan  assistance  under  the
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 scheme  for  Integrated  Urban  Deve-
 lopment  Programme,  Central  loan  as-
 sistance  of  Rs.  3.80  crores  has  so  fart
 been  given  after  periodic  review  of
 the  progress.

 (c)  There  is  no  time  schedule  for
 completion  of  the  New  Bombay  Pro-
 ject.

 Low  Pressure  of  Water  in  pelhi

 3035.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHA-
 DORIA:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY.AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  there  was  shortage  ang  low  pre-
 ssure  of  water  jn  several  colonies  of
 Delhi  during  May  and  June,  ‘1978,
 and

 (b)  the  steps  taken  to  remove  the
 low  pressure  of  water?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  '(SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Various  Schemes  fo:  augment-
 ing  the  water  supply  and  pressures
 are  being  implemented  as  a  phased
 programme.

 उत्तर  प्रदेश,  राजस्थान  धौर  मध्य  प्रवेश
 में  चम्धल  के  बीहडों  को  खेती  योग्य  बनाना

 3036.  शी  राम  किशन  :  क्‍या  कृषि
 झौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्या  उत्तर  प्रदेश,  राजस्थान  भौर
 मध्य  प्रदेश  में  चम्बल  के  बीहडों  को  खेती
 शोग्य  बनाने  की  कोई  योजना  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो इस  योजना  पर  कितना
 ष्प्य  हुआ  श्रौर  झब  तक  कितने  क्षेत्र  को  खेती
 योग्य  बनाया  गया  है;  शौर
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 (ग)  इस  कार्य  के  लिये  कितनी  राशि
 झावंटित  की  गई  है  श्ौर  छठी  पंचवर्षीय
 योजना  में  कितनी  भूमि  खेती  योग्य  बनाई
 जायेगी  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  मे  राष्य  मंत्री

 (शो  ान  प्रताप  तिह)  :  (क)  उत्तर
 प्रदेश,  राजस्थान  शौर  मध्य  प्रदेश  से  पठारी

 भूमि  के  संरक्षण  तथा  ऋबड़-खाबड़  क्षेत्रों  के
 स्थिरीकरण  से  सम्बन्धित  मार्गदर्शी  परि-
 योजनाभों  की  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना

 है  ।  उत्तर  प्रदेश  मे  इसके  भ्रन्तर्गत  चम्बल
 घाटी  तथा  प्रन्य  नदी-बेसिन  पाते  हैं  ।

 (ख)  उपर्युक्त  योजना  के  अन्तरगत
 मार्च,  978  तक  384  21  लाख  रु०  की
 राशि  खर्च  की  जा  चुकी  है  18,880  है०
 के  कुल  विकसेत  क्षेत्र  में  से  कृषि  हेतु
 सुधारा  गया  क्षेत्र  3960  है०,  वनरोपित
 क्षेत्र  3360  है०  और  सरक्षित  पढठारी  क्षेत्र
 560  है०  है  ।

 (ग)  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए
 कार्यक्रम  को  अभी  भ्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया
 गया  है  ।

 Protection  and  Development  of  His-
 toric  Fort  of  Bharatpuy  and

 Sujanganga  Canal

 3037.  SHRI  NATHU  SINGH:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  a  scheme  had  been  for-
 mulated  regarding  protection  and
 development  of  historic  fort  of
 Bharatpur  and  Sujanganga  canal;

 (b)  the  action  taken  so  far  by  Gov-
 ernment  for  the  implementation  of
 the  above  scheme  and  if  not,  the
 action  proposed  to  be  taken  in  future
 in  this  regard;  and

 (c)  whether  there  is  any  proposal
 to  include  in  the  Agra-Delhi  tourism
 map  the  various  places  of  historical
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 tourist  importance  in  Bharatpur  region
 for  the  purpose  of  development?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  The  Bharatpur
 Fort  walls  including  gates  are  al-
 ready  centrally  protected  monuments
 and  are  well  maintained.  The  moat
 (called  Sujanganga  Canal)  around
 Bharatpur  Fort  is  also  being  taken
 under  central  protection  for  proper
 preservation  and  maintenance.  The
 Archaeological  Survey  of  India  has
 prepared  a  phased  programme  for  the
 repairs  to  the  fort  walls.  The  State
 Govt.  has  also  prepared  a  scheme
 which,  tnter-alta,  includes  develop-
 ment  of  area  inside  the  fort,  providing
 for  improvement  of  roads,  develop-
 ment  of  parks,  landscaping,  street
 lights,  flood  lighting  Jawahar  Bur)
 Museum  ang  Gate  etc.  Since  these
 items  primarily  concern  Urban  Deve-
 lopment,  the  State  Govt.  was  advised
 to  approach  the  Ministry  of  Works
 and  Housing  for  obtaining  loan  from
 the  SEED  Capital  Scheme  for  imple-
 menting  the  proposed  scheme.

 (c)  No,  Sir,

 Recognition  of  National  Diploma  in
 Commerce  as  Equivalent  to  B.Com.  by

 Delhi  University
 3038.  SHRI  BIRENDRA  PRASAD:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 matter  regarding  the  recognition  of
 Government  of  India  National  Diploma
 in  Commerce  as  equivalent  to  B.Com.
 Degree  for  admission  to  the  Post  Gra-
 duate  Courses,  has  not  been  settled
 permanently  by  Delhi  University  for
 the  last  so  many  years  whereas  most
 of  the  Universities  like  Meerut,  Agra,
 Aligarh,  Osmania,  Calcutta,  Himachal.
 Madras,  Madurai,  Jaipur,  Jodhpur,
 atiala,  Nepal  etc.  have  already  gran-
 ted  recognition  to  the  said  course;  and

 (b)  if  80,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  The  question  of
 recognition  of  National  Diploma  in.
 Commerce  has  repeatedly  been  consi-
 dered  by  the  University  since  958  it
 has  not  been  found  possible  to  grant
 general  recognition  to  it  and  “ecognise
 it  as  equivalent  to  the  B.Com.  Degree
 examination  of  the  University.  How-
 ever,  the  University  had  through
 temporary  ordinances  issued  in  953
 and  968  enableq  the  holders  of  the
 Diploma  to  obtain  the  B.  Com.  Degree
 of  the  University  on  their  fulfilling
 certain  conditions.
 Financia]  position  of  Sick  Sugar  Mills

 Takey  Over
 3039.  SHRI  MOHAN  LAL  PIPIL:  Will

 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  sugar  mills
 taken  over  by  the  Government  as  sick
 mulls  during  the  last  0  years,  and  the
 dates  oh  which  these  mills  were  taken
 over;

 (b)  the  total  financial  loss  of  these
 respective  sick  mills  on  the  date  of
 their  take-over,  ang  their  present
 financial  position;  and

 (c)  whether  it  is  a  facet  that  there
 has  been  marked  increase  i  the  loss
 being  sustaineg  by  thes,  concerns
 after  their  take-over  und  if  so,  the
 reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRR'GATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  and  (b).
 A  statement  showing  the  names  of  the
 Sugar  factories  whose  management
 was  taken  over  by  the  Government
 under  the  Industries  (Development  &
 Regulation)  Act,  95  during  the  pe-
 riod  April,  969  to  March,  ‘1978,  date
 of  take  over,  losses/liabilities  before
 taken  over  and  the  present  position
 is  enclosed.

 (c)  Of  the  two  mills,  Shri  Rama
 Sugar  and  Industries  (P)  Ltd,  Bob-
 bili  was  taken  over  during  the  current
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 year  and  hence  it  is  too  early  to  have
 an  idea  of  its  financial  result.  The
 other  mill,  Shri  Jank:  Sugar  Mills  and
 Company,  Dolwala,  has  furnished  the
 following  reasons  for  increased  losses:

 (i)  Low  recovery  during  the  first
 half  of  the  season  because  the  cold
 weather  sets  in  early  in  that  hilly
 area  which  hampers’  growth  of
 sugarcane  plants  as  well  as  sugar
 formation  in  it.

 (2)  In  spite  of  different  agro-
 climatic  conditions  the  factory  8s
 required  to  pay  the  same  cane  price

 AUGUST  7,  978  Written  Answers  348

 as  payable  by  others  in  West  U.P.
 Zone,

 (3)  Frequent  increase  in  Dearness
 Allowance  to  employees  resulting
 in  increased  over-heads

 (4)  Cost  of  consumable  _  stores
 such  as  gunny  bags,  lime  _  stone,
 lubricants  and  fuel  and  spares  for
 repairs  has  been  increasing  year
 after  year

 (5)  Increase  m  rate  of  interest  on
 cash  credit  account

 Statement

 Date  ot  T  asses,  he  fore  Present  financial
 S  No  Nam  of  the  tactors  take  over  take  over  position

 t  Shei  Jank:  Sugar  Mills  and  Com.  |  let97y
 pany  Dalwala,  Distt  Dehra
 Dun  (U.P  )

 2  Sre  Ram  Sugar  and  Industries  (P)  4  2-7976
 Ltd  Bobbi,  Distt:  Srikakulum
 (AP)

 Partners  capital  at)  Partrers  capital  steed
 the  begining  of  at
 1971-72,  stood  at  २६  C87,09  939°  25 ह:  2०  §0.797°82  &  the  close  of  1976- and  loss  during  the  =  77 veat  was

 Rs  201  543  60
 Rs  86  69.945  habih-  Too  carly  to  have  an
 ties  before  take-over  idea

 Note:  —Apart  fram  thy  abov  2  mulls,  Ram  Luxman  Sugar  Mills  Mohiud-dinpur  Dit  Meerut
 (U.P.)  was  also  originally  taken  over  but  was  subecquently  acquired  by  तुर  Covt  on
 4-7  7)  under  an  Act  of  State  Legislature

 Hiring  of  Combing  Harvesters  by
 State  Farms  Corporation

 3040  SHRI  K.  P  UNNIKRISHNAN:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state

 (a)  is  it  a  fact  that  the  State  Farms
 Corporation  of  India  has  been  hiring
 self  propelleg  combine  harvesters  from
 private  owners  for  their  use;

 (b)  the  reasons  for  hiring  these  com-
 bines;  and

 (९)  if  80,  the  amounts  spent  in  1976,
 977  and  9787

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJII  SINGH  BARNALA):  (a)

 Yes,  Sir  The  State  Farms  Corpora.
 tion  has  been  hiring  self  propelled
 combine  harvesters  from  outside
 parties  including  Agro  Industries
 Corporation.

 (b)  At  present  there  are  43  combine
 harvesters  with  the  State  Farms
 Corporation  of  India  Of  these,  30
 combine  harvesters  which  were  gifted
 by  the  USSR  during  969  are  of  very
 old  model  and  have  outlived  their
 utility  The  machines  in  working
 order  being  grossly  inadequate,  resort
 to  hiring  from  outside  sources  is
 inescapable  till  the  SFCI’s  own  Fleet
 is  augmented.

 (c)  The  information  is  being  collect-
 ed  and  will  thereafter  be  placed  on
 the  Table  of  the  Lok  Sabha.
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 सरगुजा  जिले  के  सन्दिरों  का  रख  रखाब

 3041.  श्री  हुकम  न्य  कछवाय  :
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  सत्हृति
 मंत्री  गुप्तकालीन  मन्दिर  के  रखरखाव  के
 बारे  में  3  अप्रैल,  o7  के  प्रताराकित  प्रश्न
 सख्या  5303  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  वर्ष  1975-76,  1976—
 77  शौर  मार्च  तक  वर्ष  1977-78  में
 सरगुजा  जिले,  मध्य  प्रदेश  के  लिये  कोई
 झावटन  नहीं  किया  गया  था  और  यदि  किया
 गया  था,  तो  क्या  इसमे  से  कोई  राशि  व्यय  नही
 की  गई,  यदि  व्यय  वी  गई,  तो  क्‍या  ठेका  देने
 से  पूर्व  निविदाये  मागी  गई  थी  शौर  विभाग
 द्वारा  भी  कोई  कार्य  क्या  गया  था,  यदि  हा,
 तो  विभिन्न  मदो  पर  कितनी  राशि  व्यय  की
 गई  और  क्या  विभिन्न  वस्तुझ  के  लिये  निविदाये
 मागी  गयी  थी,  श्रौर

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  स्थानीय
 झधिकारियो  ने  व्यय  के  भ्राकड़े  सरकार  को
 बढ़ा  चढ़ा  कर  दिये  थे  भर  यदि  हा,  तो  क्या
 सरकार  इस  बारे  मे  कोई  जाच  करायेगी,
 यदि  नही,  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  सस्कृति
 सत्री  (sto  प्रताप  अन्दर  चन्द्र):  (क)  जी
 हां  ।  मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा  जिले  मे  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  धनराशि  का
 अावटन  अझथव।  खर्चा  नहीं  किय।  गय।  ।

 (ख)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्राइड  होटल,  शिमला

 3042.  थ्री  नवाब  सिह  चोहाम :
 क्या  निर्माण  और  झावास  तथा  पूति
 झौर  पुनर्वास  मत्नी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  इस  श्राशय  की
 शिकामतें  मिली  है  कि  शिमला  स्थित  ग्राड

 होटल  का  परिचारक  (केयरटेकर)  भोजन,
 बिजली,  पानी,  कमरो  और  कपडो  की  सफाई
 पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  देता  जिसके  कारण
 उपरोक्त  होटल  की  स्थिति  खराब  है;

 (ख)  उपरोक्त  होटल  के  परिचारक
 (केयरटेकर)  की  अहताए  तथा  झनुभव  और
 उसका  वेतन  झौर  परिलब्धिया  क्‍या  है,

 (ग)  क्‍या  उपरोक्त  होटल  में  शराब
 भी  दी  जाती  है,  झौर

 (घ)  क्‍या  उसमे  यूरोपियन  टाइप  के
 शौचालय  बनाये  गए  है  और  क्या  सरकार  का
 विचार  वहा  पर  देशी  किस्म  के  शौचालय
 बनाने  का  है  ?

 निर्माण  और  झावास  तथा  पूति  जौर
 पुनर्वास  मंत्री  (श्री  सिकन्‍दर  बचत) :  क)
 ग्राड  होटल  शिमला  में  परिचारक  (केयर-
 टेकर)  का  कोई  पद  नहीं  है  ।  एक  सहायक
 सम्पदा  प्रबंधक  इस  होटल  का  इन्चाजे  है  ।
 सहायक  सम्पदा  प्रबन्धन  के  विरुद्ध  कोई
 विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है।  भोजन
 तथा  कमरो  की  सफाई  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 शिकायते  प्राप्त  हुई  थी  शौर  उन्हें  तुरन्त
 दूर  करा  दिया  गया  था  ।

 (ख)  इस  बात  का  प्रश्न  ही  नही  उठता
 क्योकि  ग्राड  होटल,  शिमला  में  परिचारक
 (केयरटेकर)  का  कोई  पद  नहीं  है  ।

 (ग)  जी,  नहीं  ।

 (घ)  फिलहाल  होटल  में  केवल  4
 ही  कमरे  हैं  जिनमे  देशी  किस्म  के  शौचालय
 है  भौर  शेष  कमरो  मे  यूरोपियन  किस्म  के
 शौचालय  हैं  ।  कुछ  कमरो  मे  देशी  किस्म  के
 शौचालयो  की  व्यवस्था  करने  का  प्रश्न  सरकार
 के  विचाराधीन  है  ।



 I§t  Written  Answers

 Contrac;,  Labour  System  for  Handling
 Fertiliser  Ship

 3043.  SHRI  K.  A.  RAJAN:
 SHRI  M.  KALYANA-

 SUNDARAM:
 SHRI  R.  K.  MHALGI;

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  _  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 introduced  contract  Jabour  syste,  for
 handling  fertilizer  ships  in  Madras,
 Kandla  and  Vishakhapatnam;

 (b)  if  80,  reasons  therefor;  ang
 (c)  whether  the  Dock  workers  have

 urgeg  Government  to  withdraw  this
 practice  ang  if  so.  action  taken  there-
 on?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL
 TURE  AND  IRRIGATION’  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 No  Sir.

 (b)  The  question  does  not  arise.

 (c)  Government  has  received  a  rep-
 resentation  that  if  handling  of  addi-
 tional  quantity  of  DAP  fertilizers  at
 Kandla  port  35  entrusted  to  an  agency
 other  than  Food  Corporation  of  India.
 this  would  amount  to  the  introduction
 of  contract  system  of  labour.  At
 present  only  Food  Corporation  of
 India  is  handling,  ag  in  the  past,  all
 non-potassic  fertilisers  at  Kandla
 Port.

 Rate  of  literacy  in  Jammu,  Srinagar
 and  Ladakh

 3044.  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  rate  of  literacy  in
 Jammu,  Srinagar  and  Ladakh;  sepa-
 rately;  and

 (b)  the  steps  to  remove  the  wide
 difference  in  the  rate  of  literacy  in
 the  State?
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 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR,  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER):
 (a)  According  to  97]  Census,  the
 percentages  of  literacy  for  the  popula-
 tion  (excluding  age-group  0-4)  in
 the  three  districts  are  as  follows: —

 Jammu  35.65

 Srinagar  24.91

 Ladakh  4.48

 (b)  In  order  to  achieve  the  goal  of
 universalisation  of  elementary  edu-
 cation,  the  Government  of  Jammu  &
 Kashmir  propose  to  enrol  6.43  lakh
 additional  unrolled  children  in  the
 age-group  6—I4  by  1982-83.  Further,
 as  a  part  of  the  National  Adult  Edu-
 cation  Programme  target  of  covering
 i0  crore  illiterate  adults  in  the  age-
 group  l5—35  by  1983-84,  the  State  of
 Jammu  and  Kashmir  have  to  cover
 about  0.l]  lakh  persons.  With  the
 implementation  of  these  programmes,
 the  literacy  position  in  all  parts  of
 the  State  is  expected  to  improve  sub-
 stantially.

 Project  Tiger  in  Wild  Life  Sanctuaries

 3045.  SHRI  AHMED  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  and  location  of  Wild
 Life  Sanctuaries  where  ‘Project
 Tigers’  is  existing;

 (b)  the  number  of  Tigers  in  each
 sanctuary;

 (c)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  ४00  more  wild  life  sanc-
 tuary  to  ‘Project  Tiger’;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 There  are  9  Tiger  Reserves  where
 Project  Tiger  is  being  implemented
 in  different  parts  of  India  viz.  Manas
 (Assam),  Palamau  (Bihar),  Similipal
 (Orissa),  Corbett  (Uttar  Pradesh),
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 Ranthambhore  (Rajasthan),  Kanha
 (Madhya  Pradesh),  Melghat  (Maha-
 rashtra),  Bandipur  (Karnataka)  and
 Sunderbans  (West  Bengal)

 (b)  According  to  information
 collected  from  the  Reserves  in  977
 the  number  of  tigers  in  each  Reserve
 may  please  be  seen  in  the  attached
 statement

 (ec)  and  (d)  The  Project  Tiger
 Scheme  has  been  recently  extended
 to  the  two  more  Reserves  viz  Pariyar
 (Kerala)  during  ‘1977-78  and  Sariska
 (Rajasthan)  during  ‘1978-79  The
 Core  area  of  the  existing  reserves
 under  the  scheme  will  be  enlarged
 where  possible  and  some  new  reserves
 will  be  added  during  the  Vith  Plan
 depending  on  the  States  willingness
 to  implement  the  scheme  and  availa-
 bihty  of  funds

 Statement

 Num  ber
 Name  of  the  Reserve

 4  on

 +  Manas  (Assam)  L05
 2  Palamau  (Bthai)  33

 3  Samulipal  (Orissa)  60

 4  Corbett  (Uttar  Pradesh)  73

 5  Ranthambhore  (Rajasthan)  22

 6  Kanha  (Madhya  Pradesh)  55
 7  Melghat  (Maharashtra)  57
 8  Bandipur  (Krnataka)  2b

 9  Snderbans  (West  Bengal)  181
 Torar  609

 झार्वियासियों  में  साक्षरता

 3046.  भी  बुबराज
 =  गया  शिक्षा,

 सभाज  कल्याण  शौर  संस्टूृति त्ति  मती  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  देश  के  निरक्षरों  मे  सबसे
 अधिक  सख्या  श्ादिबासियों  की  है,  यदि  हा,

 तो  उनमे  कितने  प्रतिशत  साक्षरता  है,  भौर
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 (ख)  क्या  सरकार  ने  4  वर्ष  की  उम्र
 तक के  प्रत्येक  आदिवासी  बच्चे  को  स्कूली  शिक्षा
 प्रदान  करने  का  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार
 किया  है  भौर  यदि  हा,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  श्लौर  इसे  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा,

 शिक्षा,  सनाज  कल्याण  और  सस्हति
 मत्र,  [डाज  प्रताप चन्द  चना)  (क)  जी,
 नही  ।  किन्तु  यह  सही  है  कि  .97  की  जन-
 गणना  के  प्ननुसार  प्रादिवासियों  मे  साक्षरता
 की  प्रतिशतता  i  30  है  भौर  यह  कुल
 जनसख्या  की  साक्षरता  की  दर  अर्थात  29  5
 प्रतिशत  स  बहुत  कम  है

 (ख)  शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण
 मत्रालय  द्वारा  गठित  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सर्वे-
 व्यापीकरण  से  सम्बन्धित  कार्य  दल  की
 सिफारिशों  के  झाधार  पर  आदिवासी  बच्चो
 सहित  4  वर्ष  की  आयु  तक  सभी  बच्चो  के
 लिए  स्कूल  शिक्षा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 एक  समयबद्ध  कार्यत्रम  को  अतिम  रूप  दिया
 जा  रहा  है  ।  कार्य  दल  ने  सुझाव  दिया है  कि
 प्रत्येक  राज्य  को  भ्रनुसूचित  जातियो/भनुसूचित
 जनजातियो  के  बच्चों  के  दाखिले  तथा  उन्हें
 स्कूल  मे  बनाए  रखने  के  लिए  विशेष  नीतिया
 तैयार  करनी  चाहिए  शौर  जहा  कही  भ्रावश्यक
 हो,  मध्याहन  भोजन,  नि  शुल्क  वर्दी  तथा
 उपस्थिति  छात्रवृत्ति  जैसे  झ्मतिरिकत  प्रोत्साहन
 प्रदान  करने  चाहियें  ।  इसका  कार्यान्वयन,
 मध्यावधि  योजना,  978-83  के  एक  भाग
 के  रूप  में  वर्तमान  वर्ष  मे  भारम्भ  किया  गया
 है

 बीज  परियोजनाझो  के  लिये  विश्व  बेक  के  ऋण

 3047  श्री  युवराज  क्या  कृषि
 झौर  सिजचाई  मती  यह  बताने  की  कृप।  करेंगे
 किः

 (क)  क्या  विश्व  बैक  की  सम्बद्ध  एजेंसी
 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सध  ने  भारत  के  लिये
 दो  ऋण  मजूर  किये  है,  भौर



 755  Written  Answers

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसकी  राशि  कितनी
 है  और  विभिन्न  राज्यो  के  बीच  परियोजनाओं
 के  विकास  के  लिये  इसका  उपयोग  कब  किया
 जायेगा  और  यदि  नही,  तो  उसके  क्‍या  कारण
 हैं?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रों  धो  सुरजोत  सिह
 बरनाला) :  (क)  शौर  (ख)  भ्रन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  संघ  ने  राष्ट्रीय  बीज  कार्यक्रम  के  प्रथम
 चरण  के  लिये  2  करोड  50  लाख  अमेरिकी
 डालर  का  एक  ऋण  तथा  उस  कारयंक्रम  के
 द्वितीय  चरण  के  लिये  एक  करोड़  60  लाख
 झमरीकी  डालर  का  एक  दूसरा  ऋण  स्वीकृत
 किया  है  ।  कार्यक्रम  के  प्रथम  चरण  के  भक्‍्न्तर्गत
 झाध  प्रदेश,  हरियाणा,  पजाब  भौर  महाराष्ट्र
 झौर  द्वितीय  चरण के  अन्तगंत  बिहार,  कर्नाटक,
 उडीसा,  राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्य
 आते  है  ।  राज्य  बीज  निगमो,  उत्तर  प्रदेश
 को  छोडकर  जहा  इसकी  शीघ्र  ही  स्थापना  की

 जाएगी,  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  शौर

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  सघ  द्वारा  स्वीकृत  ऋणों
 का  उनके  द्वारा  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  इस
 परियोजना  की  झवधि  983-84  तक  की

 हैः

 राजस्थान  के  छोटे  किसानो  को  प्नुदान

 3048.  श्री  एस०  एस०  सोसानी  :  क्या
 कृषि  और  सिलाई  मत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  इस  वर्ष  बिजली  के  लिए
 छोटे  किसानो  तथा  विशेषकर  राजस्थान  में
 भ्रादिवासी  किसानो  को  विशेष  केन्द्रीय  भ्रनुदान
 दिया  गया  है,

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  मे  योजना
 का  अ्योरा  क्‍या  है,  और

 (ग)  राजस्थान  को,  जिलाबार,  कितता
 अनुदान  दिया  गया  है  ?
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 कृषि  धौर  सिचाई  मत्री  (भी  सुरणीत  लिए
 बरनाला)  :(क)  जी  नहीं ।  राजस्थान  झथवा

 देश  के  दूसरे  स्थानों  के  किसामो  को  बिजली  के
 लिए  विशेष  केन्द्रीय  भ्रनुदान  देने  की  कोई
 योजना  नहीं  है  |

 (ख)  शौर  (ग)  उपर्युक्त  (क)  की
 दृष्टि  मे  प्रश्न  ही)!  नहीं  होता  ny

 Reorganisation  and  Expansion  of
 School  of  Buddhist  Philosophy

 3049,  SHRIMATI  PARVATI  DEVI
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Governrrent  propose  to
 reorganise  and  expand  the  schoo]  of
 Buddhist  Philosophy  at  Spitak  and
 make  it  a  Centre  of  highest  learning
 in  Budthis,  studies  go  that  young
 Lamas  of  Ladakh,  NEFA,  Bhutan,
 Sikkim  Nepal,  Kinnaur,  Lahul  and
 Spit:  may  achieve  proficiency  yn  Bud-
 hist  scripture,  and

 (b)  if  so  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER)
 (a)  No  Sir

 (b)  Does  not  arise

 Availability  and  requirement  of
 Foodgraings

 3050  SHRI  F  Pp  GAEKWAD:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  38  the  per  capita  availa-
 bility  of  foodgrains  against  the  abso-
 lute  minimum  per  capita  “equire-
 ments;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  per
 capita  availability  of  foodgrains  in
 terms  of  requirements  hag  declined
 over  the  past  two  decades;  and

 (९)  if  reasons  thereof?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH)  (a)  During  ‘1977,
 590  kgs  per  year,  as  against  the
 minimum  consumption  requirement
 of  570  kgs  (Cereals—l336  kgs  and
 Pulses—23  4  kgs)  per  year  estimated
 by  the  National  Institute  of  Nutn-
 tion

 (b)  No,  Sir  The  per  capita  availa-
 bility  of  foodgrains  during  the  last
 two  decades  has  generally  been  higher
 than  the  minmum  +  requirement  of
 570  kgs  per  year  except  in  the  yeais
 958  966  967  I973  and  975

 (c)  The  main  factor  esponsible
 for  the  fall  in  the  availability  of  food
 grains  is  primanly  due  to  the  rela
 tive  stagnation  in  the  production  of
 pulses  in  the  face  of  increasing  popu
 lation  and  the  meagre  possibilities  of
 import  Steps  are  howeve,  being
 taken  to  increase  the  production  of
 pulses  to  the  extent  possible

 Rationalisation  of  Food  Policy

 3051  SHR;  F  P  GAEKWAD  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  he  pleased  to  state

 (a)  the  rate  of  growth  of  food  pro-
 duction  in  the  country  over  the  last
 7  years,

 (b)  the  rate  of  growth  of  popula-
 tion  in  the  country  during  the  same
 period,

 (c)  does  the  growth  of  population
 show  an  increasing  trend  as  compared
 to  food  production,

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  at  the
 present  level  of  foodgrain  availabili'y,
 We  will  require  a  minimurr  of  230
 million  tonneg  of  food  at  the  end  of
 the  century  as  against  23  million
 tonnes  of  foodgrains  produ*ton  this
 year  while  population  will  rise  to
 $50  million  at  the  end  of  the  century
 as  the  growth  of  population  ४  not
 likely  to  be  abetted  to  any  apprecia-
 able  extent,  and

 (९)  if  so,  will  Government  consider
 formulating  a  National  Integration
 Plan  for  Agriculture  and  rationalisa-
 tion  of  food  policy  etc?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  (a)
 to  (c)  The  rate  of  growth  of  food-
 grain  production  in  India  during  the
 seventeen  years  ending  ‘1976-77  has
 been  228  per  cent  per  annum  and  the
 rate  of  growth  of  population  during
 96—78  has  been  28  per  cent  per
 annum

 (d)  The  projections  for  2000  AD
 have  been  made  by  the  National  Com
 mission  on  Agriculture  (NCA)  On  the
 basis  of  different  assumptions  regard
 ing  growth  in  income  and  distribution
 ot  incomes  etc  the  Commission  has
 given  a  low  estimate  of  demand  at
 205  million  tonnes  and  high’  esti
 mate  at  225  million  tonnes  As  against
 these  the  Commission’s  projection  of
 foodgrains  production  in  2000  AD  has
 been  placed  at  230  million  tonnes  and
 the  projection  of  population  at  950
 million

 (९)  The  food  and  agricultural  poli-
 cies  of  the  Government  are  broadly  n
 line  with  the  approach  recommended
 by  the  National  Commission  on  Agri-
 culture

 Increase  in  Price  of  Rice

 3052  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  ॥  38  a  fact  that  price
 of  rise  specially  good  quality  rice  such
 ag  Basmati  hag  shown  upward  trends
 throughout  the  country,

 (b)  7  so  the  percentage  of  price
 increased  after  May,  978  in  Delhi,

 (c)  whether  the  price  increase  is
 justified,  and

 (d)  ४  not,  what  steps  are  proposed
 to  check  the  price  rise  of  the  com-
 modity?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Between  end  of  May,  ana  end
 July,  ‘1978,  the  price  of  Basmati  rice
 has  risen  in  Delhi  by  Rs.  20  ver
 quintal  ie.  by  about  4  per  cent,

 (c)  The  present  rise  in  rice  prices
 is  seasonal.

 (d)  Adequate  supplies  of  rice  of
 ordinary  variety  are  being  made
 through  the  public  distribution  system
 which  the  State  Governments  have
 been  requested  to  strengthen  with  93
 view  to  keeping  the  open  market  prices
 under  control.  If,  however,  a  con.
 Sumer  chooses  not  to  take  this  rice
 but  go  in  for  a  superior  variety  like
 Basmati,  he  must  be  prepared  to  pay
 the  price  dictated  by  the  law  of  supply
 and  demand.  Government,  therefore,
 do  not  consider  it  necessary  to  take  any
 specific  steps  to  bring  down  the  prices
 of  rice  of  superior  varieties  like  Bas
 mati

 Amendment  of  Land  Ceiling  Act
 to  check  dispute  on  ownership  of  Land

 3053.  SHRI  MADHAVRAO  SCINDIA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  are  con-
 templating  to  ameng  the  Land  Ceiling
 Act  in  consultation  with  the  State
 Governments  in  order  to  check  vio-
 lent  clashes  between  land  owners  and
 landlesg  persons  of  weaker  section  of
 the  society,  specially  of  Harijan;  and

 (b)  if  not,  what  stepg  are  being
 taken  by  the  State  Governments  and
 Central  Governmen;  to  prevent  such
 clashes?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 and  (b).  The  Land  Ceiling  Acts  aim
 at  limiting  the  size  of  agricultural
 holdings  and  distributing  the  surplus
 among  the  landless.  Clashes  between
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 different  groups  on  account  of  land
 disputes  are  not  always  due  to  distri-
 bution  of  ceiling-surplus  land.  These
 clashes  have  to  be  dealt  with  under
 the  criminal  law  which  is  adminis-
 tered  by  State  Governments.  The
 Government  of  India  have  advised
 State  Governments  to  ensure  that  for-
 cible  eviction  of  allottees  of  surplus
 iand  is  not  allowed.

 Assistance  to  Maharashtra  for  Cen-
 trally  Sponsored  Schemes

 3054.  डप्तप्ता  VASANT  SATHE:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO.
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE  be
 pleased  to  state

 (a)  what  are  the  Centrally  spon-
 sored  and  Centra!  Sector  schemes  be-
 ing  executeg  by  the  Education  Minis-
 try  and  organisation  under  the  Minis-
 try,  with  important  features  of  such
 schemes  alongwith  the  latest  progress
 achieveq  under  these  schemes,  State
 wise;  and

 (b)  what  assistance  hag  been  pro-
 vided  to  the  State  of  Maharashtra
 during  ‘1977-78  and  the  provision  made
 for  ‘1978-79  under  these  schemes?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUNDER):
 (a)  and  (b).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  Sabha  as  soon  as  It  is
 ready

 Award  for  suggesting  the  name
 “Double  Seven”

 3055.  SHRI  K.  A.  RAJAN;
 SHRI  ARJUN  SINGH:

 BHADORIA:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Modern  Bakeries
 have  given  Rs,  10,000  to  Shri  H.  V.
 Kamath,  M.P.  for  suggesting  the  name
 “Double  Seven”  for  its  popular  drink;
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 (b)  if  so,  whether  Government  had
 invited  suggestions  from  the  public
 through  any  advertisement;  and

 (c)  if  go,  the  details  of  tne  hrand
 names  received  and  the  first  five
 names  selected  therefrom?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  BHANU
 PRATAP  SINGH)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  and  (c).  Government  had  not
 invited  suggestions  from  the  public
 through  any  advertisement  However,
 a  suggestion  box  had  been  placed  in
 the  Central  Hall  of  Parliament  at  the
 time  of  trial-test  of  the  drink  there  A
 number  of  suggestions  had  been  re-
 ceived  also  The  award  was  given  to
 Shn  Kamath  as  the  name  suggested
 by  him  was  considered  appropriate  and
 evocative  and  was  accepted

 बुजरात  को  उर्वरक  का  झ्रावंटन

 3056.  शी  घर्मेसिहू  भाई  पटेल:  क्या
 कृषि  और  सिथाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि:

 (क)  वर्ष  1978-79  के  दौरान

 गुजरात  को  वहा  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने
 के  लिये  विभिन्न  किस्मो  का  कितने-कितने  टन
 उर्वेरक  प्रावंटित  किया  जायेगा  तथा  भ्रब  तक
 कितना  किया  गया  है,

 (ख)  1977-78  में  गुजरात  को
 किन  किस्मों  का  कितने  टन  उर्बेरक  झाबटित
 किया  गया;

 (4)  क्‍या  गुजरात,  विशेषकर  सौराष्ट्र
 के  किसानों  मे  डी०  wo  पी०  झौर  ए०  पी०
 उबरकों  की  क्‍प्रधिक  साग  थी  तथा  उनकी
 माँग  पूरी  नही  की  गई  धौर  यदि  हां,  तो  हसके
 क्या  कारण  हैं;  भौर

 (घ)  to  go  पी०  शौर  एन०  पी०
 उर्वेरकों  के  लिये  किसानों  की  मांग  पूरी  करने
 के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विभार  है  तथा  यह  कार्यवाही  कब  की  जायेगी?

 0७7  LS—6

 कृषि  और  सिचाई  मंत्री  (भो  सुरजोत
 सिह  बरनाला):  (क)  विभिन्न  राज्यों  को
 उबरको  का  झावटत  प्रत्येक  मौसम  मे  उनकी
 झावश्यकताभो  के  निर्धारण  के  पश्चात  किया
 जाता  है  तथा  यह  भ्रावंटन  उव रको  के  प्रकार  के
 प्ाधार  पर  न  कर  मूल  पोषण  तत्वो  के  भ्राधार
 पर  किया  जाता  है  1  खरीफ  फसल,  1978
 हेतु  गुजरात  राज्य  के  प्रतिनिधियों  से विचार
 विमर्श  करने  के  पश्चात  राज्य  को  85,  26
 मीटरी  टन०  “एन”,  59040  मीटरी  टन  पी,
 झो,  तथा  9,577  मीटरी  टन  के.  झो०
 झ्रावटित  किया  गया  ।  ये  झावंटन  राज्य  की
 शस्य  सम्बन्धी  ग्रावश्यकताो  को  पूर्ण  रूप
 से  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  थे  रबी  फसल,
 1978-79  हेतु  गुजरात  सहित  सभी  राज्यो

 की  भावश्यकताझों  का  मूल्याकन  कर  लिया
 गया  है  तथा  झ्राघटनो  को  प्रन्तिम  रूप  दिया
 जा  रहा  है

 (ख)  वर्ष  i977-78  के  दौरान

 गुजरात  को  झाबंवित  उर्वेरको  की  मात्रा
 1,92,886  मीटरी  टन  /एन”,  80,467
 मीटरी टन  पी  आओ ०  तथा  25,382  मीटरी
 टन  के,  शोथा।

 (ग)  वर्ष  1977-78  के  दौरान

 गुजरात  को  भ्ावटित  80,467  मीटरी  टन
 पी,  भो,  में  से  राज्य  मे  पी,्यों;  की  वास्त-
 विक  खपत  84,130  मीटरी  टन  थी,  जिस  से
 पता  चलता  है  कि  गुजरात  मे  फास्फेट  युक्त
 उर्वरको  की  सम्पूर्ण  माग  पर्याप्त  ढंग  से  पूरी
 की  गई  |  जहा  तक  डी०  To  पी०  तथा  एन०
 पी०  उर्वरको  का  सम्बन्ध  है,  भायातित
 भण्डारों  से  प्राप्त  सप्लाई  के  प्रतिरिक्‍्त,
 गुजरात  राज्य  उर्वरक  निगम  द्वारा  उत्पादित
 60  प्रतिशत  से  भ्रधिक  डी०  ए०  पी०  गुजरात
 राज्य  को  दिया  गया  |  झाई०  एफ०  एफ०  सी ०
 जोग,  भारतीय  उर्वरक  निगम,  ट्राम्बे,  जुभारी
 (गोझा)  तथा  ई०  झ्राई०  डी०  पैरी  से  गुजरात

 को  पर्याप्त  मात्रा  म ेएन०  पी०  तथा  एन०  पी०
 के०  उर्वरक  सप्लाई  किये  गये  ।  वर्ष  977-78
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 के  दौरान  इन  उबरकों  की  कमी  का  कोई
 विशेष  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया
 गया  v

 (घ)  प्रश्न  ही  नही  होता

 Compensation  to  the  Resettlers  of
 Khichripur  Village,  Deihi

 3057,  SHRI  P.  K.  KODIYAN.  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI
 TATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  q  fact  that  the
 Farmerg  of  Khichripur  village  where
 a  resettlements  colony  was  located
 during  emergency  are  yet  to  be  paid
 compensation;  and

 (b)  if  so,  the  details  and  steps  being
 taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  The
 details  are  as  under:-—

 Rs.

 (a)  Amount  already  paid  9.89,526-91
 (ii)  Amount  —  forward:  d/

 being  forwarded  to
 Court  as  title  of  own-

 nershipynot  clear  23,4054T°  30

 (il)  Claims  no  yet
 preferred]  not  yet  due  I,02,400°  92

 Total  amount  Payable  34,26,469°23

 Regularisation  of  Unauthorised
 Colonies  in  Delhi

 3058.  SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  _  RE.
 HABILITATION  be  pleased  to  state’

 {a)  total  number  of  unauthorised
 colonies  in  Delhi  which  have  been
 regularised  go  far  and  names  of  such
 colonies  which  have  been  approved  in
 the  last  5  months;
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 (b)  is  it  a  fact  that  no  basic  ameni-
 ties  in  these  regularised  colonies  have
 so  far  been  provided;

 (c)  if  so,  steps  Government  pro-
 pose  to  take  to  provide  basic  ameni-
 ties  in  these  colonies;  and

 (ay  how  many  more  unauthorised
 colonieg  will  be  approved  in  this  year?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  ‘178,  No  unauthorised
 colony  has  been  regularised  in  the  last
 5  months.

 (b)  No,  Sir.

 (९)  Does  not  arise

 (d)  YThe  work  is  in  progress.  The
 Delhi:  Development  Authority  has  in-
 formed  that  50  unautthorised  colonies
 are  likely  to  be  approved  this  year

 उर्थरकों  का  वितरण

 3059.  श्री  भारत  सिंह  चौहान:

 द्श्नो  चतुर्भुज  :

 क्या  ufe  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  (कि:

 (=)  किसानों  को  उर्वरक  सुलभ  कराने
 के  लिये  वर्तमान  व्यवस्था  क्या  है;

 (ख)  कया  सरकार  को  ऐसी  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  हैं  कि  व्यवस्था  दोषपूर्ण  है;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  शिकायतें  दूर  करने
 के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गये  है  ?

 कृषि  और  सियाई  मंत्री  (भी  सुरणीत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  इस  समय  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  राज्यों/संध  राज्यों  क्षेत्रों।जिस
 बो्डों  को  उर्वरक  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 निम्तांकित  कार्य  किये  जाते  हैं

 (1)  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  ,केक्षों/
 जिस  बोड़ों  के  परामर्श  से  छमाही  सम्मेलनों



 165  Written  Answers  SRAVANA  २6,  7900  (SAKA)  Written  Answers  66

 के  द्वारा  प्रत्येक  मौसम  के  लिए  हर  राज्य/सघ
 राज्य  क्षेत्र।/ जस  बोर्ड  की  उर्वरक--
 झावश्यकताओो  का  अ्नमान  झप्रिम  रूप  से
 लगा  लिया  जाता  है;

 (2)  निर्माताझो,  राज्य  सरकारों  सघ
 राज्य  क्षैवो/जिस  बोर्डों  के  मामले  में  हर
 मौसम  के  लिए  प्रत्येक  राज्य,सच  राज्य  क्षेत्र  )
 जिस  बोर्ड  के  लिए  एक  समेकित  सप्लाई
 योजना  मौसम  से  पहले  ही  तैयार  कर  ली
 जाती  है  जिसमे  श्रावश्यकताधो  के  बारे  में
 तथा  निर्माताओं,  केन्द्रीय  उवेरक  पूल  और
 भारतीय  पोटाश  लि०  द्वारा  की  जाने  वाली
 सप्लाई  का  व्यौरा  होता  है  |

 (3)  पर्याप्त  मात्ना  में  उर्वरकों  का
 श्रायात  करने  की  व्यवस्था  की  जाती  है

 (4)  देशी  निर्माताश्रो/केद्धीय  उर्वरक
 पूल,  भारतीय  पोटाश  लि०  भआादि  द्वारा  की
 जाने  वाली  सप्लाई  पर  ध्यान  रखा  जाता  है
 श्रौर  जहा  कही  पग्रावश्यक  होता  है  उचित
 कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 (5)  देशी  निर्माताओं  के  मामले  में
 गेलवे  बोर्ड  शौर  निर्माताशो  की  सलाह  से  एक
 त्रैमासिक  सचलन  योजना  तैयार  की  जाती  है  ।
 इस  योजना  के  भप्रन्तर्गत  त्रैमासिक  रेल  सचलन
 को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  1  बन्दरगाहो  तथा
 भण्डागारों  से  आयातिक  उवंरकों  के  रेल  द्वारा
 लाने-ले  जाने  को  भी  भ्रत्यन्त  सावधानी

 पूर्वक  नियोजित  किया  जाता  है  भोर  उस
 पर  निरन्तर  ध्यान  रखा  जाता  है।  जब  कभी
 भी  रेल  संचलन  सम्बन्धी  कोई  समस्या  खडी
 होती  है,  रेलवे  बोर्ड  से  उस  पर  बातचीत
 की  जाती  है  इसके  भ्रतिरिक्त  प्रतिपूर्ति  के
 झाधार  पर  कुछ  निश्चित  सीमाप्नो  तक
 निर्माताओं  व्रारा  और  पूल  भारतीय  पोटाश
 लि०  हारा  उबरकों  के  सड़क  द्वारा  लाने-
 ले  जाने  की  स्वीकृति  देने  पर  भी  विचार
 कर  रही  है  t

 (6)  मांग  में  भ्रवातक  वृद्धि  होते  की
 स्थिति  मे  तथा  सप्लाई  लाइन  में  वाधा  पड़ने
 जैसी  भाकस्मिक  घटनाओों  का  सामना  करने
 के  लिए  सारे  देश  से  बफर  स्टाक  कायम  करने
 के  प्रयास  किये  गये  हैं  राज्य  में  उर्वरको  का
 वितरण  करना  राज्य  सरकारो  का  उत्तरदायित्व
 है।  राज्य  सरकारो  से  मौसम  से  पहले  ही  भ्रग्रिम
 रूप  मे  जिलावार  ग्राबटन  की  योजना  बनाती  हैं
 और  निर्माताओं,  केन्द्रीय  'उबेरक  पूल,  भारतीय
 पोटाश  झादि  को  सूचित  करती  है  ।  वे  ये  कार्य
 भी  करती  है  (क)  संभरणकर्त्ताओ  से  बार-
 बार  सलाह  करके  सप्लाई  की  देखभाल  करना,
 (@)  भाण्डारण  खुदरा  केन्द्रो  श्रादि  के  लिए
 अ्रवस्थापना  सम्बन्धी  पर्याप्त  सुविधाशों  को

 सूनिश्चित  करना,  (ग)  सास्थानिक  एजेन्सियों
 द्वारा  समय  पर  उर्वरक  उठाने  व  भण्डारण  करने
 की  व्यवस्था  करता  शौर  (घ)  समय  पर
 पर्याप्त  मात्रा  मे  तथा  उचित  मूल्य  पर  कृषकों
 को  उर्वरक  उपलब्ध  कराना  t

 (a)  शौर  (ग)  कुछ  राज्यो  में  कुछ
 स्थानों  पर  उर्वरको  की  श्रपर्याप्त  उपलधि  की

 शिकायते  मिली  है  ।  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों
 से  तुरन्त  सर्म्पक  स्थापित  किया  गया  अर

 उनसे  झनुरोध  किया  गया  कि  दे  इस  सम्बन्ध
 में  उचित  कार्यवाही  करे  ।

 Supply  of  Fertilizers  to  Cultivators

 3060  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (ay  whether  Government  adopted
 the  policy  to  supply  various  fertilizers
 to  the  cultivators  at  a  subsidized
 rates;

 (b)  if  so,  whether  this  policy  has
 been  implemented;  and
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 (c)  if  so,  the  over  all  subsidies  pro-
 vided  for  supply  of  fertilisers  for  last
 years  and  proposed  for  the  current
 years?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 to  (c).  Subsidy  for  fertilisers  could  be
 direct  or  indirect.  Direct  subsidy  is
 at  present  limited  to  phosphatle  ferti-
 lisers  with  a  view  to  achieving  better
 balance  in  the  use  of  N.  P  and  K.  A
 subsidy  of  Rs.  250  per  tonne  of  F-205
 ig  given  to  domestic  manufacturers  lo
 be  passed  on  entirely  to  the  cultiva-
 tors.  Subsidy  38  also  given,  subject
 to  certain  limits,  to  identified  cultiva-
 tors  for  purchase  of  fertilisers  in  the
 Small  Farmers  Development  Agencies,
 Drought  Prone  Areas  Programme.
 Tribal  Development  Agencies,  Hill
 Area  Development  Projects  and  the
 Dry  Land  Development  Projects.  In-
 direct  subsidy  is  given  in  respect  of
 imported  fertiligers  by  the  Govern-
 ment  meeting  the  cost  of  transport  of
 fertilisers  by  certain  remote  areas  by
 bearing  the  cost  of  transport  upto
 specified  read  points  declared  as  rail
 heads  for  the  purpose  of  distribution
 of  imported  fertilisers.  Indirect  sub-
 sidy  is  also  implicit  in  giving  each
 manufacturer  a  retention  price  which
 would  give  him  a  reasonable  return
 while  keeping  the  retail  prices  of  in-
 digenous  fertilisers  unchanged.  Simi-
 larly,  if  at  any  time  Government  is
 obliged  to  buy  fertilisers  in  the  inter-
 national  market  at  a  price  higher  than
 what  the  domestic  price  would  bear,
 indirect  subsidy  becomes  implicit.

 Requirement  of  Fertilisers

 3061.  SHRI  AHMED  M.  PATEL;  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  requirement  of  fertilisers
 of  the  country  yearly;

 (b)  the  approximate  production
 yearly;  and

 (c)  the  measures  taken  by  Govern-
 ment  to  meet  the  requirement?
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 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  The  consump-
 tion  requirements  of  fertilizers  of  the
 country  during  ‘1977-18  were  as  under:

 (in  lakh  tonnes)
 N  P  K  Total

 29°3  867,  5°06  42°86

 (b)  The  production  of  fertilizers  in
 the  country  during  the  year  1977-78,
 was  as  follows

 N  Yr  K  Total

 20°00  670  26°70

 (c)  The  gap  between  the  consump-
 tion  requirements  and  the  availability
 from  domestic  production  was  met  by
 imports.

 झ्रायुध  कारखाना,  प्रम्याझारों  के  कर्म-
 चारियों  के  बस्चों  का  केन्द्रोय  स्कूलों  में  प्रवेश

 3063.  श्री  दया  रास  शाक्य:  क्‍या
 शिक्षा,  समाज  कल्याण  टझौर  संस्कृति  मत्नी  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि  वर्ष  978-79  के

 दौरान  भायुध  कारखाना,  प्रम्बाझारी  के
 कर्मचारियों  के  बच्चों  को  सेंन्ड्ल  सकल  में

 प्रवेश  न  देने  के  गया  कारण  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झोर  संस्कृति
 मंत्रालम  में  राज्य  संत्री  (झीमती  रेजुका
 देवी  बरकटकी)  :  ध्रसैनिक  मुकामों  भौर  रक्षा
 प्रतिष्ठानों  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  मे  दाखिले,
 इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  प्रग्नताभों  के

 प्रनुसा  र  किए  जाते  हैं  ।  प्रथम  प्रग्रता  रक्षा
 कमेचारियों  सहित  केत्द्रीय  सरकार  के  उन
 कर्मचारियों  के  बच्चों  को  दी  जाती  है  जिसका
 पिछले  सात  वर्षों  मे  वास्तव  में  स्थानान्तरण

 हुआ  है  ।  उनकी  पारस्परिक  प्रता  उनके

 स्थानान्तरणों  की  संख्या  के  श्राघार  पर  निर्धारित
 की  जाती  है  tT  इसके  बाद  की  प्रप्रता  भलिल
 भारतीय  लेवाधों,  भारत  सरकार  के  उपकमों

 इत्यादि  से  सम्बन्धित  उन  कर्मचारियों  के  बच्चों
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 को  दी  जाती  है  जितकी  सेवाएँ  स्थानान्तरण
 होती  हैं।  केखीय  सरकार  के  उन  कर्मचारियों
 के  बच्चों  को,  जिनका  पिछले  सात  वर्षों  के
 दौरान  तबादला  नहीं  हमा  है,  दाखिला  देने
 के  लिए  केवल  तभी  विचार  किया  जा  सकता
 है  जब  उपरोक्त  दो  उच्चलर  भम्रता  वर्गों  से
 सम्बन्धित  कोई  उम्मीदवार,  प्रतीक्षा  सूची  में
 न  हो  भौर  स्थान  उपलब्ध  हों  ।  भ्रायुक्त
 कारखाना  भ्रम्बाइनारी  के  कुछ  ऐसे  कर्मचारियों
 के  बच्चों  को,  जिनका  पिछले  सात  वर्षों  के
 दौरान  कोई  तबादला  नहीं  हुआ  या  स्थानों
 के  प्रभाव  के  कारण  स्थान  नही  दिया  जा  सका  |
 किसी  भी  स्थान  पर  कर्मचारियों  के  किसी
 खास  वर्ग  को  कोई  भ्भिभावी  प्रग्नता  नहीं  दी
 जा  सकती  |

 Imports  of  Trawlers  and  their  Distribu-
 tion

 3064.  DR,  VASANT  KUMAR
 PANDIT:

 SHRI  F.  P.  GAEKWAD:
 SHRI  L  L.  KAPOOR:
 SHRI  P  K  KODIYAN:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  had
 imported  sophisticated  trawlers  from
 Norway  and  Japan  for  the  purpose  of
 Deep  Sea  fishing  during  ‘1976-77;  and
 is  so  how  many  and  from  what  coun-
 try  and  at  what  cost;

 (b)  the  number  of  such  type  of
 fishing  trawlers  to  be  imported  during
 ‘1977-78  and  at  what  cost;

 (c)  through  which  organisation  the
 fishing  trawlers  were  distributed,  at
 what  cont  and  on  what  basis;

 (a)  whether  these  trawlers  are
 being  used  by  bonafide  persons  for
 fishing  purposes  and  how  many  of
 those  are  distributed  to  States  having
 fishing  potential;  and
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 (e)  what  machinery  has  the  Gov-

 ernment  set  up  to  see  to  the  proper
 distribution  and  the  use  of  the  im-
 ported  fishing  trawlers  by  the  parties
 who  have  been  allotted  these  trawlers?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA);  (a)  No,
 Sir.

 (7)  It  wag  intended  to  have  mxty
 fishing  vessels  imported  during  1977~
 78  at  varying  coste,  depending  on  the
 size  of  the  vessels,

 (c)  On  the  recommendation  of  the
 Fishing  Vessel  Acquisition  Committee
 having  representatives  of  various  con-
 cerned  Munistries,  the  parties  were
 authorised  to  import  directly  from
 the  foreign  Shipyards.  The  criteria
 considered  were  the  financial  position
 of  the  parties,  their  expertise  and
 experience  in  marine  activities,  the
 reasonableness  of  the  price  of  the
 vessel  and  the  projected  economics  of
 operation.

 (d)  Since  the  vessels  have  not  arriv-
 ed  so  far,  the  question  goes  not  arise.

 (c)  The  question  of  distribution
 does  not  arise.  The  approval  for  im-
 port  is  not  transferable  ‘o  any  com-
 pany  or  individual  unless  specifically
 approved  by  the  Government

 Closure  of  National  Test  Heuse,
 Alipur,  Calcutta.

 3065.  SHRI  JYOTIRMOY  8080:
 Will  the  Minister  ot  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  reasons  why  the  National
 Test  House,  Alipur,  Calcutta,  qa  Cen-
 tral  Government  Organisation,  was
 closed  with  effect  from  June,  i8,  978
 till  further  notice;

 (b)  the  number  of  persons  employed
 in  thig  Organisation;  and

 (c)  whether  all  of  those  perseng  are
 now  unemployed?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKBT):  (a)  Most  of  the  Guioup
 ‘C’  and  ‘D’  employeeg  of  National  Test
 House,  Calcutta  went  on  a  ‘sit-down’
 strike  from  27th  April,  973  and  con-
 tinued  their  agitation  agairst  certain
 administrative  actions.  Conseque  >t  cn
 the  agitation  being  intensfied,  the
 Test  House  was  tempori‘ly  c'osed
 .rom  3th  June,  978  to  22nd  June,
 ‘1978  on  apprehended  secu.ily  ONS  Je-
 rations,  but  was  reopened  04  the  23rd
 June,  978  and  ts  now  working  nor
 mally.

 (b)  442.

 (c)  None  of  the  emplo,ces  a  un
 employed  due  to  the  temporary  clo-
 sure.

 सदा  निशेध  को  लागू  करने  के  कारण  बेरोज-
 गार  हुए  व्यक्ति

 3066.  श्री  भ्रनन्तराम  जायसबाल  :

 ण्पा  शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  r  wha,  978  से  मदनिषेध

 योजना  को  लागू  किए  जाने  के  बाद  राज्यवार,
 झौर  केन्द्र  शासित  प्रदेशवार  कितने  व्यक्ति
 बेरोजगार  हुए;

 (ख)  योजना  से  कितने  व्यक्ति,  जिनमे

 उपर्युक्त  व्यक्तियों  के  भ्राश्चित  भी  शामिल  है,
 प्रभावित  हुए;

 (ग)  क्‍या  उनके  पुनर्वास  के  लिए  कोई
 योजना  तैयार  की  गई  है;  भौर

 (थ)  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा
 ष्या  है?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 राज्य  मंत्री  धी  धन्ना सिह  गुलशन):(क)
 से  (ध).  सरकार  की  मद्यनिषेध  सम्बन्धी
 नीति  में  प्र्यनियेध  को  क्रमिक  रूप  से  4  वर्षों
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 में  लागू  करने  की  व्यवस्था  है।  इस  समय  यह
 अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  978—

 79  में  बेरोजगार  हुए  या  होने  वाले  व्यक्तियों
 की  वास्तविक  संख्या  कितनी  होगी  |

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  लिये  रथीडस
 ह्वारा  सहायता

 3067.  श्री  युवराज:  क्‍या  कृषि  शोर
 सिखाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (क)  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  रोजगार
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  स्वीडन  से  कोई
 सहायता  मिल  रही  है,  भौर

 (ख)  यदि  हा,  तो  इसकी  कुल  राशि
 कितनी  है  श्रौर  इससे  कितने  व्यक्तियों  को
 रोजगार  मिलेगा?

 कृषि  श्रोर  सिचाई  मंत्री  (६11  सुरजोत
 सिह  बरनाला):  (क)  जी  नहीं  V

 (ख)  भ्रश्न  नही  ही  नहीं  होता  ।

 Financial  assistance  for  augmenting
 drinking  water  suply  in  J.  &  K.

 State  from  World  Bank

 3068  SHRIMATI  PARVATI  DEVI
 Will  the  Mimster  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPL?  AND  RU-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  ४  fact  that  the
 Jammu  and  Kashmir  State  Govern-
 ment  had  approached  the  World  Bank
 for  financial  assistance  for  augment-
 ing  drinking  water  supply  in  the  state;
 and

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the
 drinking  water  supply  scheme  in  the
 State?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT);  (a).  No,  Sir.
 -

 (9)  Does  not  arise.
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 जिलों  और  पसलों  पर  जोनी  के  भारो  भण्डार
 जमा  हो  भागा

 3069.  शनी  मबाज  सिह  जोहास  *  क्‍या
 कृषि  और  सिचाई  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  मिलो  और
 फ्तनों  पर  चीनी  के  भारी  भडार  जमा  हो
 रहे  हैं  तथा  इस  चीनी  का  न  तो  निर्यात  किया
 जा  रहा  है  और  न  देश  में  बिक्री  के  लिये
 वहां  से  उठाया  जा  रहा  है  जिसके  कारण  पत्तनो
 पर  इसको  क्षति  हो  रही  है  तथा  उसम  लगी

 पजी  रूकी  पडी है  श्रौर

 (ख)  यदि  यह  पूरी  तरह  या  आशिक
 रूप  से  सच  है  तो  इस  समस्या  को  सुलझाने  के
 लिये  सरकार  क्या  कायवाही  कर  रही  है?

 क़षि  झौर  सिखाई  मत्रालय  में  राज्य
 सत्री  भो  भानु  प्रताप  सिह)  (क)  पाल
 मासम  977-78  के  दौरान  22  जुलाई
 को  फ क्ट्यो  के पास  43  3  लाख  मीटरी
 टन  चोती  का  स्टाक  होने  का  ग्रनुमान  है
 जबकि  976~77  मौसम  में  उसी  तारीख
 को  22  70  लाख  मीटरी  टन  स्टाक  था
 बम्बई  काइला  विशाखापतनम  प्रौर
 मद्रास  के  पत्तनो  पर  i976-77  मौसम
 की  चीनी  का  कुल  स्टाक  3  827  मीटरी
 टन  है।  राज्य  व्यापार  निगम  के  सर्वेक्षको
 ने  यह  पाया  है  कि  इन  मे  बाद  का  स्टाक

 निर्वाव  करने  योग्य  नहीं  है  बल्कि  ये  मानव
 उपभोग  के  योग्य  हैं  1

 (खि)  जहा  तक  फंक्ट्रियों  वे  पास
 उपलब्ध  फालतू  चीनी  का  सबध  है,
 1978-79  मौसम  के  शुरू  मे  पिछले  वर्ष

 के  बच्चे  स्‍्टाक  के  रूप  से  कुछ  माता  की  झ।व३-
 यकता  पडेगी  जिससे  कि  उस  मौसम  के  पहले
 3  महीनों  में  प्रान्तरिक  खपत  सबधी  जरूरतों
 650  लाक्ष  मीटरी  टन  निर्यात  कोटा  के

 प्रति  निर्यात  करने  झौर  भस्‍्तर्राष्ट्रीमय  चीनी
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 करार,  977  के  झधीन  विशेष  स्टाक
 तैयार  करने  सबधी  प्रावश्यकता  को  पूरा
 किया  जा  सके  ।  इसके  झलावा,  भविष्य
 में  चीनी  की  वाषिक  श्रान्तरिक  खपत  में
 भी  भौर  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है।  भ्रगले
 चीनी  वर्ष  i97s-79  के  लिए  नीति
 पर  विचार  करते  समय  चीनी  की
 फालतु  उपलब्धता  के  साथ-साथ
 न्य  सगत  तथ्यों  को  ध्यान  मे  रखा  जाएगा  |
 जहां  तक  पत्तनो  पर  पड़े  1976-77
 मौसम  के  सस्‍्टाक  का  सबंध  है,  उन्हे  यथा
 सम्भव  अधिकतम  मूल्य  पर  अन्तर्राष्ट्रीय
 मण्डी  भे  बेचने  का  निर्णय  किया  गया  है

 Tobacco  producing  States

 3070  SHRI  AHMED  M_  PATEL
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state

 (a)  the  names  of  States  which  are
 producing  Tobacco  in  the  country,

 (b)  the  quality  of  Tobacco  produc-
 ed,

 (c)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  improve  its  quality,  and

 (ad)  if  so,  the  steps  taken  in  this
 regard?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  §  (a)
 The  tobacco  producing  State  in  the
 country  are  Andhra  Pradesh,  Bihar,
 Gujarat,  Karnataka  Orissa,  Tamil
 Nadu  Uttar  Pradesh  and  West  Ben-
 gal

 However,  tobacco  ig  also  being  pro-
 duced  to  a  small  extent  in  Assam
 Haryana  Himachal  Pradesh,  Jammu
 and  Kashmir,  Kerala,  Madhya  Pra-
 desh  Maharashtra,  Meghalaya,  Pun-
 jab,  Rajasthan,  Tripura,  Delhi  and
 Mizoram.
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 (b)  Variety-wise  tobacco  produced
 during  ‘1975-76,  and  ‘1976-77  is  given
 below:—

 Variety  Production
 in  ’ooo  tonnes

 1975-76  1976-77
 (i)  Nicotiana  Rustica  23°4  284
 (ii)  Nicotiana  Tabacum

 (a)  Virginia  96°8  94°4
 (b)  Others  229°G  agt'4

 ToTaL  349°8  =  बावुगय

 (c)  and  (d).  Yes,  Sir.  In  order  to
 increase  88  well  as  to  improve  the
 quality  of  exportable  types  of  flue-
 cureg  virginia  tobacco,  a  Centrally
 Sponsored  Scheme  for  the  expansion
 of  its  cultivation  in  the  selecteg  light
 soil  areas  of  Andhra  Pradesh,  Gujarat
 Karnataka,  Uttar  Pradesh  and  Tamil
 Nadu  is  being  implemented  by  the
 Dapertment  of  Agriculture  through
 the  State  Governments  since  1966-67
 and  js  continuing  during  1978-79  for
 which  a  budget  provision  ०५  Rs.  93.93
 lakhs  has  been  made.

 Research  work  is  also  in  progress
 at  the  Central  Tobacco  Research  In-
 stitute  Rajahmundry  and  under  the
 All  India  Coordinated  Research  Pro-
 ject  on  Tobacco  (both  under  the
 Indian  Council  of  Agricutlural  Re-
 search)  to  improve  the  yielq  and
 quality  of  the  existing  types  and
 varieties  of  tobacco  grown  in  the  coun-
 try  by  evolving  improved  agronomic
 practices  and  also  evolving  new  im-
 proveq  strains  which  will  give  higher
 yield  gnd  better  quality.

 ware  की  किस्स  में  सुधार  करने  के  लिये
 अनुसंधान  संस्थान

 3071.  श्री  अमर  सिह  थी०  राठवा :.
 कपा  कृषि  और  सिलाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  देश  में  तम्बाकू  की
 किस्म  से  सुधार  करने  के  लिए  कोई  अनुसंधान
 संस्थान  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही
 है;
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 (@)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या
 क्या  है  और

 (ग)  कौन-कौन  राज्यों  में  किस-किस
 किस्म  का  तम्बाक्‌  पैदा  होता  है

 कृषि  झोर  सिचाई  मंत्री  (भी  सुरजीत सिंह
 बरनाला)  :  (क)  झौर  (ख)  देश  में  तम्बाकू
 कीक्वालीटी  को  सुधारने  के  लिए  किसी  प्रनुसंधान
 संस्थान  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नही  है  फिर  भी  केन्द्रीय  तम्बाकू  भ्रनुसंधान
 संस्थान,  राजमुन्द्री  भ्रौर  तम्बाक्‌  के  सुधार  के
 लिए  अखिल  भारतीय  समन्वित  भ्रनुसंधान
 प्र।योजना  के  अन्तर्गत  तम्बाकू  की  बवालिटी
 को  सुधार  लाने  के  लिए  पग्रनुसधान  कार्य
 बढ़ाया  जा  रहा  है

 (ग)  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक
 स्टेटमेट  रखा  जा  रहा  है।

 विवरण

 राज्य  प्रिस्म

 झान  प्रदेश

 निकोटिना  टेबाकम

 (i)  वर्जीनिया

 (ii)  war  (नादू)  सिगरेट

 झसम

 निकोटिना  टेबाकम

 बिहार
 निकोटिना  रस्टिका  द)  बली
 निकोटिना  टेबाकम  (६)  चबाना  चुइंग

 गुजरात
 निकोटिना  रस्टिका  बीड़ी
 निकोटिना  टेबाकम  सिगरेट

 हरियाणा
 निकोटिना  रस्टिका
 निकोटिना  टेबाकम
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 हिमाचल  प्रदेश  क्वालिटी  तलिलनाद

 निकोटिना  टेबाकम  मिकोटिता  टेबाकम

 तने,  इंढल  नौर  पत्ती
 खम्मू  कौर  काश्लीर

 (  सहित  )

 जिपुरा
 निकोटिना  टेबाकम

 निकोटिना  रस्टिका

 कर्माटक  निकोटिना  टेबाकमस

 निकोटिना  रस्टिका  उत्तर  प्रदेश

 निकोटिना  टेबाकम  बीड़ी  निकोटिना  रस्टिका

 q)  वर्जीनिया  सिगरेट  नलिकोटिता  टेबाकम
 (2)  भन्य  पश्चिम  बंगाल

 केरल  निकोटिना  रस्टिका

 निकोटिना  टेबाकम  निकोटिना  टेबाकम

 मध्य प्रदेश  (a)  वर्जोनिया

 निकोटिना  टेबाकम
 सिधोरम

 (४)  भव
 1  टेबाकम

 महाराष्ट्र  निकोटिना  टेबाकम
 निकोटिना  रस्टिका

 निकोटिना  टेबाकम  बीडी  मस  निषेध  से  राजस्थान  को  होने  थाली

 (a)  वर्जीनिया
 व  लीग  हल

 (2)  न्य
 3072.  शो  मोठा  जाल  पटेल:  क्या

 मेधालय  शिक्षा,  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 निकोटि  ना  टेबाकम
 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान

 उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  के  पाच  जिलो.  मे  पूर्ण मच
 निकोटिता  टेबाकम  निषेध  लागू  किया  है;

 पंजाब  (@)  क्‍या  यह  सच  है  कि  इसके  कारण
 राजस्थान  सरकार  को  लगभग  पांच  करोड़

 निकोटिता  रस्टिका  रुपये  की  वित्तीय  हानि  होगी;  भौर

 लिकोटिना  टेबाकस  (ग)  क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  इस
 हानि  के  लिए  मुभावजे  के  रूप  मे  केन्द्रीय

 राजस्थान  सरकार  से  लगभग  ढाई  करोड़  रुपये  देने  की
 निकोटिता  टेबाकम  मांग  की  है  भौर  यदि  हां,  तो  क्‍या  केन्द्रीय
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 सरकार  ने  राजस्थान  को  ढाई  करोड़  रुपये
 दे  दिये  हैं  मौर  यदि  हां,  तो  कब  झौर  यदि  नहीं,
 तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति
 राज्य  मंत्री  (भी  धना  सिह  भुलशन)  :  क)
 इस  समय  राजस्थान  में  26  में  से  3  ज़िलों
 में  मद्य  निषेध  लागू  हैं  ।  उनके  भ्रतिरिक्त
 अन्य  जिलों  की  i2  तहसीलों  में  भी  मद्य
 निषेध  लागू है  ।

 (ख)  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाए  गए
 अनुमान  के  अनुसार  वर्ष  978-79  के
 लिए  वित्तीय  हानि  5.05  करोड़  रुपए  की
 होगी  |

 (ग)  राजस्थान  सरकार  ने  2,52
 करोड़  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  जो
 5.  05  करोड़  रुपए  की  झनुमानित  हानि  का
 50  प्रतिशत  है  |  प्रदायगी  शब  तक  इस  कारण

 नहीं  की  गई  है  क्‍योंकि  वित्तीय  वर्ष  समाप्त
 न  होने  के  कारण  वर्ष  978-79  के  लिए
 राजस्व  की  वास्तविक  हानि  स्थापित  नहीं  की
 गई  है  ।

 Aid  from  World  Wild  Life  Fund  for
 Project  Tiger

 3073.  SHRI  SUKHENDRA  SINGH:
 Will  the  Minster  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  _  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  World  Wild  Life
 Fund  has  extended  its  financial  co-
 operation  to  India  for  the  protection
 of  Tigers;

 (b)  whether  some  suggestions  or
 terms  have  also  been  sought  from  the
 World  Wild  Life  Fund  in  this  regard;
 and

 (९)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a).
 Consequent  on  launching  Project
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 Tiger  ata  cost  of  Ra.  crore
 spread  over  a  period  of  6  years  to  be
 executeg  in  selected  areas  of  9  States
 for  saving  the  vanishing  species  of
 wildlife  in  general  and  the  tiger  in
 particular  from  extinction,  the  World
 Wild  Life  Fund  an_  international
 voluntary  organisation  came  forward
 with  an  offer  of  one  million  dollars
 aid  to  be  given  to  the  Project  Tiger
 in  the  shape  of  equipment  of  various
 types  etc.  Accordingly  the  aig  is  be-
 ing  received  from  the  World  Wild
 Life  Fund  with  effect  from  1974.
 Equipment  worth  $  439,000  has  been
 received  upto  December,  ‘1977.

 (b).  No  suggestion  or  terms  have
 been  sought  for  from  the  World  Wild
 Life  Fund.

 (c)  The  question  goes  not  arise.

 दिल्‍लो  विश्वविद्यालय,  झलोगढ़  मुस्लिम  विश्य-
 विद्यालय,  बमारस  हिस्दू  विश्वव्धालय  जौर
 जामिया  सिलिया  विश्वविद्यालय  को  प्रति

 विद्यार्थी  झमुदान

 3074.  शी  राजन  कुमार  शर्मा:  क्‍या
 शिक्ष,  समाज  कल्याण  झौर  संस्कृति  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि  :

 (क  )  गत  तीन  वर्षों  मे  दिल्‍ली  विश्व-

 विद्यालय,  प्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वक्‍्दियालय,
 बनारस  हिन्दू  विश्वविदूयालय  शौर  जामिया
 मिलिया  विश्वविद्यालय  को  प्रति  विद्यार्थी
 कितना  प्रनुदान  दिया  गया  ;  झौर

 (ख)  उपर्युक्त  विश्वविदृयालयों  में

 विद्याथियों  और  अध्यापकों  का  वर्तमान

 प्रनुपात  क्‍या  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  झोर  संस्कृति
 मंत्री  (डा०  प्रताप -  बचा) :  (क  )  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालयों  |विश्वविदूयालय  समझी
 जाने  बाली  संस्थाझों  को  प्रनुदान  प्रति  व्यक्ति
 के  भ्राधार  पर  नहीं  दिए  जाते  हैं  1  ध्रभुटान  की
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 ater  अनेक  बातों  पर  निर्भर  करती  है,  जैसे

 विश्वविद्यालय  के  विकास  की  झवस्था,
 उसके  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाएं
 तथा  पाठ्यक्रम,  उसका  स्वरूप-एकात्मक,  झावा-
 सीय,  संबद्ध  श्रथवा  सवीय  भ्रादि।  इसी  कारण
 से,  एक  विश्वविदूयालय  के  प्रति  व्यक्ति  व्यय
 की  दूसरे  विश्वविद्यालय  से  तुलना  भ्रवास्तविक

 होगी,  शीर  इसलिए  विश्वविदुयालय  भ्रनुदात
 झयोग  ने  प्रति  व्यक्ति  व्यय  के  बारे  मे  कोई
 झ्राकड़े  तैयार  नहीं  किए  हैं।  तथापि,  गत  तीन
 वर्षों  के  दौरान,  झलीगढ़  मस्लिम  विश्व-

 विद्यालय,  बनारस  हिन्दू  विश्वविदृयालय,
 दिल्ली  विश्वविद्यालय  शौर  जामिया  मिलिया
 इस्लामिया  को  विश्वविद्यालय  प्रनुदान  स्‍्रायोग
 तथा  इस  मतालय  द्वारा  दिए  गए  श्रनतुदान
 दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  ।
 [प्रंवालय  में  रख  दिया  गया  देखिए  सख्या

 एलटो-2595/78]

 (ख)  उपरोक्त  विश्वविधालया  के
 शिक्षश  विभागा  में  i976-77  के  दौरान
 शिक्षक  छात्र  भनुपात  दर्शानें  वाला  विवरण
 सभा  फ्टल  पर  रखा  है

 Programme  for  Agricultural  Produc.
 tion  and  Rural  Development

 3075  SHRI  RAJENDRA  KUMAR
 SHARMA

 SHRI  KACHARULAL
 HEMRAJ  JAIN

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  a  massive  programme
 hes  been  proposed  under  the  Com-
 mand  Area  Development  Scheme  to
 step  up  agricultural  production  and
 accelerate  rural  development,  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA)  (a)
 Yes,  Sir
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 (b)  Integrated  Command  Area
 Devlopment  (CAD)  programme  is
 being  undertaken  in  selected  irriga-
 tion  projects  throughout  the  country
 with  a  view  to  bridge  the  gap  bet-
 ween  the  irrigation  potential  created
 and  being  utihsed  by  making  avail-
 able  irrigation  water  at  the  field
 level  and  also  by  improving  the  water
 application  efficiency  thereby  increas-
 ing  agricultural  production  and  acce-
 lerate  rural  development  The  pro-
 gramme  consists  of

 a  On-farm  development
 (a)  Development  of  field  chan-

 nel  and  field  drains  within  the
 Command  of  each  outlet

 (b)  Land  levelling  on  an  out-
 let  command  basis

 (c)  Realignment  of  fielg  boun-
 daries  wherever  necessary  (where
 possible  consolidation  of  holding
 should  alsg  be  combined)

 (d)  Enforcement  of  a  proper
 svstem  of  ‘Waraband)’  and  fair
 distribution  of  Water  to  individual
 fields

 (e)  Supply  of  all  inputs  and
 services,  including  credit  and

 (f)  strengthening  of  extension
 service

 2  Selection  and  introduction  of
 suitable  cropping  patterns

 3  Development  of  ground  water
 to  supplement  surface  irrigation
 (conjunctive  use  under  Minor  Irn-
 gation  sector)

 +  Development  ang  maintenance
 of  the  main  and  intermediate  drain-
 age  svstem  (Irrigation  Sector)

 5  Modernisation,  maintenance  and
 efficient  operation  of  the  Irrigation
 system  upto  the  outlet  of  the  cases
 capacity  (Irrigation  Sector)

 Government  of  India  provides  ma-
 tching  assistance  to  State  Govern-
 ments  for  establishment  of  CAD  Au-
 thoritie,  both  at  the  State  and  Project
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 level;  for  soil  surveys,  preparation  of
 farm  plans  etc.;  subsidies  to  a  small;
 marginal  and  disadvantaged  farmers
 as  applicable  under  SFDA/MFAL
 schemes;  equity  capital  support  on
 matching  basig  to  Land  Development
 Corporations,  Farmers’  Service  Socie-
 ties  etc;  loans  to  the  State  Govern-
 ments  for  construction  of  field  irriga-
 tion  channels  and  for  purchase  of
 equipment  and  machinery  for  execu-
 tion  of  OFD  works;  contribution  to
 special  loan  fund  account  (50  per  cent)
 for  financing  ineligible  farmers  etc.
 There  is  a  budget  provision  of  Rs.
 44  crores  in  the  Central  Sector  under
 the  Command  Area  Development  Pro-
 gramme  for  1978-79,

 In  addition  to  the  above  programme
 which  has  been  going  on  for  some-
 time,  a  scheme  for  the  intensive  deve-
 lopment  of  blocks  under  the  Integra-
 ted  Rural  Development  Programme
 has  been  introduced  in  585  selected
 blocks  falling  in  the  areas  covered  by
 the  CAD  Programme.  Under  this
 programme  each  block  will  get  Rs.  5
 lakhs  as  central  grant  to  meet  the
 subsidy  to  gmall/marginal  farmers  and
 agricultural  labourers  for  the  various
 schemes  covered  by  the  programme.
 Generally  speaking  small  farmers
 woulq  get  25  per  cent  subsidy  and
 marginal  farmers/agricultural  Jabour-
 ers  would  get  33-1/3  per  cent  subject
 to  certain  ceilings  where  prescribed
 The  subsidy  is  higher  for  community
 projects/cooperative  societies.  The
 scheme  is  mainly  individual  benefi-
 clary  oriented  and  includes  subsidy  for
 inputs,  implements,  storage  bins,  land
 development/soil  conservation,  milch
 animals,  sheep,  goats,  poultry,  etc  +
 horticulture,  fisheries,  etc.

 Central  ald  to  U.P.  for  Horticulture
 Anima]  Husbandry,  Dairy,  Food  Pro-

 daction  and  fisheries
 3076.  SHRI  RAJENDRA  KUMAR

 SHARMA:  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION
 be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  any  assistance  was
 given  to  U.P.  during  ‘1977-78,  for  the
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 development  of  horticulture,  animal
 husbandry,  dairy  farming,  grow  more
 food  campaign  and  fisheries;

 (b)  if  so,  the  extent  thereof,  sepa-
 rately  for  each  category;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  to
 (c).  Necessary  information  ig  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  table
 of  the  Sabha.

 उत्तर  प्रदेश  में  भू-परिरक्षण  के  लिये  केन्द्रीय
 सहायता

 3077.  श्री  राजेल  कुमार  शर्मा:
 क्या  कृषि  और  सिखाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  1977-78  के  दौरान  भू-परि-
 रक्षण  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  को  केन्द्र  द्वारा  कितनी
 राशि  दी  गई  ;

 (ख)  इस  अवधि  में  कितना  धन  खर्च
 किया  गया  ;  द्रौर

 (ग)  978-79  के  लिये  कितनी
 घन  राशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 कृषि  और  सिशाई  मंत्री  (भी  सुरजोत
 सिह  बरनाला)  :  (क)  94.63  लाख

 रूपए

 (@)  190.  60  लाख  रुपए  ।

 (ग)  242.  75  लाख रु  पए  1

 Education  system  based  on  Kendriya
 Vidyalaya

 3078.  SHRI  AMAR  ROYPRADHAN;:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 introduce  the  education  system  based
 on  Kendriya  Vidyalaya  in  all  the  Gov-
 ernment  schools,  aided  schools,  puohe
 schools  and  the  private  schools;  and
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 (b)  if  so,  when  and  if  not  the  rea-
 song  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  and  (b).  No,  Sir.
 There  is  no  such  proposal.  Kendriya
 Vidyalayas  are  meant  for  providing
 uniterrupted  education  to  the  wards
 of  transferable  Central  Government
 employees  so  that  their  education  38
 not  disrupted  when  their  parents  are
 transferred  from  one  State  to  another
 involving  a  change  in  the  medium  of
 instruction.  Medium  of  instruction  in
 Kendriya  Vidyalayas  is  English  for
 Science  and  Mathematics  and  Hindi
 for  Social  Sciences  whereas  regional
 languages  are  supposed  to  be  useq  88
 media  of  education  at  the  Primary  and
 Secondary  gtages  in  schools  other  than
 Kendriya  Vidyalayas.  Moreover  educa-
 tion  being  primarily  a  State  subject, the  Central  Government  cannot  force
 them  to  introduce  a  particular  system
 of  education.  The  Central  Board  of
 Secondary  Education  however  permit
 introduction  of  such  system  in  schools
 afillated  to  that  Boarq  and  which  are
 desirous  of  introducing  Kendriya
 Vidyalayas  system  of  education.

 Committee  on  flow  of  Ganga
 3079.  SHRI  AMAR  ROYPRADHAN:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  Cor-mittee  hag  been
 constituted  to  examine  the  widely
 differing  proposal  of  the  two  countries
 on  augmenting  the  dry  seasons  flow  of
 the  Ganga  to  maintain  it  at  the  level
 desired  by  Bangladesh  and  drawals  at
 Farakka  needed  by  India;  and

 (b)  if  so,  what  are  the  salient
 features  of  the  Committee  and  the
 name  of  the  members  of  the  Com.
 mittee?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a).
 and  (b).  At  the  Fifteenth  meeting  of
 the  Indo-Bangladesh  Joint  River

 Commission  helgd  in  July,  1978,  a
 Committee  was  set  up  on  which  Mr.
 Bahauddin  Ahmed  of  Bangladesh  and
 Shri  C.  C.  Patel  of  India  represented
 the  two  sides,  and  they  were  assisted
 by  otherg  from  among  the  two  dele-
 gations.  They  made  a  preliminary
 review  and  exchanged  clarifications  on
 each  otherg  proposal  on  augmentation
 of  the  Ganga  flows  exchanged  by  India
 and  Bangladesh  in  March,  1978.  It
 was  decided  that  this  Committee
 might  further  examine  the  two  propo~
 salg  before  the  next  meeting  of  the
 Commission,  scheduled  for  September,
 ‘1978.

 Evaluation  of  Operation  ‘Flood-I
 Programme

 3080,  SHRI  VASANT  SATHE:  Will
 the  Mimster  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  there  ig  any  proposal
 for  evaluation  of  performance  of  the
 Operation  Flood-I  Project;  and

 (b)  if  so,  action/decision  taken  by
 the  Government  in  the  matter  and  the
 reasons  as  to  why  the  evaluation  of
 the  Operation  Fiood-I  is  not  taken
 before  launching  Operation  Flood-II?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a).
 and  (b).  The  Operation  Flood-I  Pro-
 ject  has  been  evaluated  by  two  Inter
 Agency  World  Food  Programme
 United  Nations  Missions—First  in
 March,  972  and  the  second  in  March,
 1975,  Besides,  performance  of  Ope-
 ration  Flood-I  Project  has  also  been
 evaluated  by  the  Committee  of  Pub-
 lic  Undertakings  in  ‘1975-76,

 Milk  Shortage

 3081,  SHRI  VASANT  SATHE:
 SHRI  PRADYUMANA  BAL:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  attention  of  the  Goy-
 ernment  have  been  drawn  to  the  news
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 report  appearing  in  “Indian  Express”
 dated  4th  July,  978  under  the  cap-
 tion  “Mil  shortage  in  cities  Immi-
 nent”,

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov
 emment  to  the  various  observations
 made  therein;  and

 (c)  steps  taken  or  proposed  in  toe
 matter  to  overcome  the  situation?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a).
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  The  news  item  38  not
 based  on  facts.  The  milk  schemes  are
 dependent  on  skim  milk  powder  and
 butter  oil  only  during  the  lean  season
 when  there  is  a  fall  in  production  and
 procurement  of  raw  milk  The  WFP
 authorities  helped  in  expediting  ship
 ment  of  skim  milk  powder  and  but-
 ter  oil.  The  position  of  arrival  04
 skim  milk  powder  and  butter  oil  5
 being  continuously  reviewed  by  the
 Ministry  in  consultation  with  the
 Indian  Dairy  Corporation.  A  World
 Food  Programme  shipment  of  444
 tonnes  skim  milk  powder  was  un-
 loadeg  at  Bombay  Port  and  despatch-
 ed  by  the  Indian  Dairy  Corporatron
 to  the  4  metropolitan  city  dairies  at
 Calcutta,  Bombay,  Delhi  and  Madras
 between  i5th  and  8th  July,  1978.  A
 loan  of  800  tonnes  hag  been  arranged
 by  WFP  locally

 A  further  loan  of  500  tonnes  is  also
 being  negotiated  by  WFP  locally.
 Shipments  of  skim  milk  powder  which
 were  expected  during  eng  July  and
 August  978  have  started  arriving
 Efforts  are  being  made  to  expedite
 further  supplies  to  meet  the  require-
 ments.  It  is  hoped  that  normal  milk
 supplies  to  the  metropolitan  cities  will
 be  maintained.
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 भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान
 बरेलो  के  बिचद्ध  शिकायतें

 3082.  श्री  उग्नसेन:  क्या  कृषि  झौर
 सिखाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 ह! उ  :

 (क  )  क्‍या  भारतीय  पशु  चिकित्सा  प्रनु-
 संधान  संस्थान,  बरेली  के  विरुद्ध  वहां  के
 अध्यापको  की  भोर  से  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  है  ;  भोर

 &  (व)  उन  में  से  मुख्य  शिकायतों  का
 स्वरूप  क्या  है  भौर  उन मे  से  प्रत्येक  पर  क्या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  झौर  सिचाई  मंत्री  (श्री  सुरणीत
 सिह  बरनाला] :  (क)  जी  हा,  श्रीमान्‌  ।
 कुछ  विज्ञानियो  |  प्राध्यापो  /  सहायक
 प्राध्यापकों  ने  भारतीय  पशु-चिकित्सा  भ्रनु-
 सधान  सस्थान  के  निदेशक  के  विरुद्ध,  उनको
 उत्पीड़ित  क्यि  जाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  ारोप
 लगाये  है  t

 (@)  इस  विषय  में  विस्तृत  जानकारी
 देने  वाला  एक  वक्‍तव्य  इस  सभा  के  पटल  पर
 प्रस्तुत  है  mn  [ग्रन्धालय  में  रखा  गया  ।  देखिये
 सुख्या  एल  टी-2596/78]

 Winding  up  of  Central  Fisheries  Cor-
 poration

 3083.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  the  Government  have
 finally  decided  to  wind  up  Central
 Fisheries  Corporation  of  India;

 (b)  if  so,  whether  the  Government
 did  not  consider  it  worthwhile  to  re-
 consider  the  issue  of  continuing  Cen-
 tral  Fisheries  Corporation  according  to
 the  request  made  by  the  Government
 of  West  Bengal  and  by  some  Mem-
 bers  of  Parliament;

 (९)  if  so,  the  reasons  for  ignoring
 such  requests;
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 (6)  whether  the  employees  of  the

 Central  Fisheries  Corporation  have
 been  retrenched;  if  so,  whether  such
 step  violates  the  assurance  given  to
 the  employees  for  their  absorption  in
 other  departments  of  the  Government;
 and

 (९)  af  so,  would  the  Government take  adequate  measures  for  absorbing
 the  Centra]  Fisheries  Corporation  of
 India  employees  if  the  Government
 finally  decided  to  wind  up  this  orga-
 nisation?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir.

 (9)  and  (c).  The  question  of  re-
 considering  the  continuance  of  Centra!
 Fisheries  Corporation  did  not  arise  as
 the  Government  took  the  decision  to
 wind  up  the  Corporation  in  May,  978
 after  careful  consideration  of  all  as-
 pects

 (d)  No  reguiar  employees  of  the
 Corporation  have  been  retrenched  so
 far  excepting  ex-servicemen  who  had
 been  re-employed  by  the  Corporation
 The  deputationists  have  been  repat-
 riated  to  their  parent  departments.  No
 assurance  was  given  to  the  employees
 for  their  absorption.

 (e)  While  efforts  are  being  made  to
 absorb  them  in  other  public  under-
 takings,  it  is  not  posable  to  give  any
 assurance  for  the  absorption  of  all
 employees.  Those  employees  who  are
 not  eventually  absorbed,  will  be  al-
 lowed  to  avail  of  terminal  benefits,  as
 admissible  under  the  rule

 Literacy  Pregramme  for  Rural  Women

 3084.  SHRI  CHITTA  BASU:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleas-
 ed  to  state  what  are  the  particular  fea-
 turég  for  literacy  programme  for
 women,  particularly  the  rural  women
 {n  the  massive  National  adult  educa-
 tion  programme  to  be  launched  from
 October  2,  1978?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION, SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER).  The  literacy  programmes  for
 ‘women  in  the  National  Adult  Educa-
 tion  Programme  inter  aka  would  in-
 clude  :

 a)  making  women  more  conscious
 of  their  rights  and  responsibilities,
 the  implications  of  the  laws  govern- ing  women’s  status  in  society  and
 developing  an  understanding  about
 the  various  manifest  and  concealed
 ways  which  cause  women’s  oppres-
 sion,  (uu)  assisting  women  to  achieve
 economic  viability,  through  acqui- sition  of  literacy  and  other  neces-
 Sary  skills  and  resources;  (iii)  pro-
 viding  women  access  to  knowledge an  other  areas,  particularly  in
 health,  childcare,  nutrition,  family
 Planning  etc,  and  (iv)  assisting  wo- men  to  torm  their  own  groups  for
 Jearning  and  productive  activity, and  to  strengthen  their  participation and  voice  in  the  developmental  pro- cess

 Transfer  of  teachers  from  Central
 School,  Kota

 3085  SHRI  MADHAVRAO  SCIN- DIA  Will  the  Minister  of  EDUCA-
 TION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  names  of  teachers  with  places they  were  transferred  from  Central
 School,  Kota  (Rajasthan)  m  June-
 July  797  with  their  present  place  of
 posting,  and

 (b)  whether  7  is  not  a  fact  that in  the  case  of  wife  and  husband,  em-
 ployed  in  the  Government  service, their  transfer/posting  is  considered
 sympathetically  so  that  their  family hfe  js  not  dislocated?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  EDUCATION, SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BAR.
 ATA

 :  (a)  A  statement  i,  atta~ ched.
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 (०)  Husband-wife  teams  employed
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 in  Kendriya  Vidyalayas  Sangthan  are  station.

 Statement

 Name  of  the  Teacher  (with  Transferredto  —-  Present

 Posted  ag  far  as  possible  at  the  same

 Remarks Si.  designation)  transferred  from  Kendriya  place  of
 No.  Central-School,  Kota  in  Vidyalaya  posting

 June-July,i977

 t  Shri  B.S.  Kothari,  P.G.T.  (Maths)  AFS  Jamnagar  Information  On  Promotion  as
 is  being  Vice-Principa). collected.

 2  Mrs  Tajendra  Bamra,  Piimary  00808  Do.  Transferred  on  re-
 Teacher  quest.

 3  ShriR.  Prased.  T.G.T.  (Science)  Jodhpur  (Army)  Do.  Transferred  on  re-
 quest.

 4  Shri  B.L.  Prasad,  Primry  Teacher  MathuraRefinery  Do.  Transferred  on  re-
 quest.

 5  Smt.  Dropadi  Devi,  WET  (S&NW)  Bharatpur  Do.  Transferred  on  re-
 quest

 6  Shri  S.P,  Sharma  P.E.T.  Sibsagar  Do.  Subsequently  in
 August,  i977  his
 transfer  order  was
 modified  for  Kendri-
 ya  Vidyalaya,  Raj- ur  Dariba  Mines,

 daipur.

 4  ShriS.L.  Gandhi,  P.G.T.  (English)  Jorhat  Da  Subsequently  in
 August,  1977,  5
 transfer  or  was
 modified  for  Ken-
 driya  Vidyalaya,
 Jaipur.

 8  Shri  0.  K.  Pandey,  P.G.T.  (Sanskrit)  Agartala  Do.  Subrequently  in
 August,

 Em
 his

 transfer  or  was

 peed  LA
 Ken-

 ya  idyalaya
 Roorkee.

 ™

 9  Shri  R.S.  Verma,  P.G.T.  (Geog)  Tezpur  Do.  His  wife  has  also

 Jaya,  Tezpur.
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 गने  को  पिराई  और  गुड़  का  उत्पायमे

 3085.  ह |  हेरगोविल्द  बी :  |  क्‍या
 क्ष  और  लियाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  :

 (#  )  उत्तर  भारत  में  गत  तीन  वर्षो
 में गन्ने  का  फितना  उत्पादन  हुआ  कितनी
 कितनी  मात्रा  में गन्ने  की  पिराई  मिलों  तथा
 किसानों  ने  जूथषनपूथव  की  शौर  दितनी  मात्रा
 में  गुड  बनाया  गया  और  वर्ष  978  में गन्ने
 की  स्थिति  कथा  है;

 (ख  )  खेतो  में  खडी  गन्ने  की  फसल  के
 बारे  में  सरदार  ने  क्या  निर्णय  (कया  है  ;  और

 (ग  )  क्या  सरकार  झगझागामी  वर्षों  में
 गन्ने  की  खेतों  पर  प्रतिबंध  लगायेगी  शरीर
 यदि  हों,  तो  इसके  क्या  का  रण  हैश्ौर  नन्दि  हा,
 तो  किन  फसल  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  विचार
 है?

 कृषि  झोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (18  भानु  प्रताप  सिह) :  (क)
 एक  विवरण  संलग्न  है  (ste  शिप्ट-]  )  जिसमें
 1974-75,  1975-76  और  976—77

 के  वर्षों  के  दीपन  देश  के  विभिन्न  राज्यों  मे
 गन्ने  के  उत्पादन  16  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  (sf  fie]  )
 जिसमें  चोनी  फैक्ट्रियों  शीर  गृड़  तथा  खंडसारी

 निर्माताओं  द्वारा  वर्ष  974-75,  975-76
 झर  976—-77  के  दौरान  इस्तेमाल  किए
 गए  गन्ने  से  संबंधित  ब्योरा  दिया  गया  है  ।
 1977-78  के  लिए  ऐसे  भ्नुमान  |  भी
 उपलब्ध  नहीं  हुए  है।  1976-77  के  दौरान
 तैनार  िए  गए  गुड़  को  स्थिति  बताने  वाला
 विवरण  संलग्न  है  (+रिशिप्ट-तत]  )।  बाद
 के  मौसमों  के  लिए  द्सी  प्रबयर  के  उत्पादन  से
 संबंधित  कोई  प्रमुमान  नहीं  लगाए  गए  है  ।
 1977-78  मौसम  के  दी  जन  गन्ने  का  प्रनु-

 मानित  उत्तादन  7720  लाख  मीटरी  टन

 के  भ्रास-पास  है  ।
 झ५  LS—7.

 (ख)  उत्तर  प्रदेश  भ्रौर  हरियाणा,
 जहां  पर  गम्भीर  समस्या  थी,  की  राप्य  सरकारों
 को  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  रुभी  उपलब्ध
 गन्ने  की  पिराई  करवाने  के  लिए  उचित  उपाय
 चरेंश्नीर  जब  सभी  फैक्ट्रिया  पिराई  कार्य  बन्द
 कर  देती  है,  तब  अ्रदृषतन  स्थिति  के  बारे  में
 सूचित  का  जाए  ।  यहां  यह  उल्लेखनीय  है
 (क  उत्तर  प्रदेश  राज्य  मे  3-8-78  को  7
 फैक्ट्रियों  भ्रभी  भी  कार्य  कर  रही  हैं,  जबकि
 पिछले  वर्ष  इसो  समय  कोई  भी  फैवट्री  कार्य
 नहीं  कर  रही  थी

 (ग)  केन्द्रीय  सरकार  ने श्रांगामी
 वर्षो  में  गन्ने  की  खेती  करने  पर  अभी  तक  कोई
 प्रतिबंध  नहीं  लगाए  है  7  तथ।पि,  सरकार
 द्वारा  अत्यधिक  उत्पादन  से  पैदाशुडा  समस्या
 ब्  कई  बार  उल्लेख  किया  गया  हैऔर  इस
 बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यह  गन्ना
 उत्पाढकों  के  लिए  श्रच्छा  होगा  और  स्वयं
 उनके  हित  में  होगा  यदि  वे  गन्ने  के  अ्रस्तगंत
 क्षत्र  मे  कमी  कर  दें  t

 Payment  of  Gratuity  etc.  on  death  of
 De;hi  School  Teachers

 3087,  SHRI  K.  LAKKAPPA.  Will  the
 Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  he  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  9584  on  8th  May,  978  re-
 garding  Payment  of  Gratuity  etc,  on
 death  of  Delhi  School  Teachers  anil
 State:

 (a)  whether  the  outstanding  pay-
 ments  of  Gratuity,  GPF  and  arrears
 of  salary  have  since  been  paid  to  the
 next  of  kin  of  the  teachers  working
 in  Higher  Secondary  Schools  of  Delhi
 who  died  during  the  year  1977-78;

 (b)  whether  C.D.S,  has  also  been
 paid  in  all  the  26  cases;  and

 (c)  if  not,  reasons  for  non-settle-
 ment  of  all  the  above  dues?
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 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  to  (eo).  A  statement  is
 attached,

 Statement

 (a)  Gratuity
 (i)  According  to  information  furnish-

 ed  by  Delhi  Administration  eight  cases
 of  gratuity  are  outstanding  out  of
 which  full  payment  has  been  recom-
 mended  to  the  Pay  and  Accounts  Office
 in  3  cases.  Reasons  for  non-settlement
 of  the  remaining  5  cases  of  gratuity  are
 indicated  in  part  ‘C’  below,
 GPF.

 i)  Out  of  ten  cases  on  account  of
 final  payment  of  G.P.F,  two  cases  have
 been  referred  to  the  Pay  and  Accounts
 Office  for  final  settlement  and  payment.
 Reasons  for  non-settlement  of  the  re-
 maining  eight  cases  are  given  in  part
 (c)  below,

 Final  payment  of  salary  arrears

 (iii)  Three  cases  are  outstanding  on
 account  of  final  settlement  of  salary
 arrears  out  of  which  one  case  has  al-
 ready  been  referred  to  the  Pay  and
 Accounts  Office  for  payment.  The  rea-
 sons  for  non-payment  in  the  two  re-
 maining  cases  are  given  in  part  (c)
 below,

 (b)  CPS  eases

 17  cases  are  outstanding,  out  of
 which  two  have  already  been  referred
 to  the  Pay  and  Accounts  Offices  for
 final  payment.

 (c)  Gratuity  cases

 lL  Late  Smt.  Naseem  Islam,  TGT

 The  hus»and  of  the  deceared  re-mar-
 ried,  thus  raising  the  question  of  right-
 ful  claimant  to  the  gratuity  of  the  de-
 ceased.  The  cases  have  been  referred
 to  the  Law  Deptt.  for  advice  as  to  the
 rightful  claimant  for  the  gratuity.
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 2,  Late  Smt.  Kaushalya  Kala,  TGT

 The  deceased  joined  the  Education
 Deptt.  as  TGT  on  5.2.1975  against  the
 direct  recruitment  quota  from  the
 MCD.  She  expired  within  about  two
 years.  The  question  obviously  arose
 as  to  how  her  past  service  in  the  local
 body  is  to  be  treated  for  pensionary
 benefits  including  the  gratuity.  The
 matter  is  under  consideration.

 3,  Late  Shri  Thaku~  Dass  Arya,  Head-
 master

 4  Late  Shri  S.  L,  Mehta,  TGT

 These  two  cases  are  at  final  stage
 and  are  being  sent  to  Pay  and  Accounts
 Office  for  final  settlement  and  payment.

 5,  Late  Smt,  Leela  Singh,  Headmistress

 The  case  is  pending  for  want  of  cer-
 tain  documents  from  the  claimant.  As
 soon  as  the  documents  are  furnished
 by  the  claimant,  the  case  would  be
 finally  scrutinised  and  sent  to  Pay  and
 Accounts  Office  for  final  settlement  and
 payment,

 Outstanding  GPF  cases

 Reasons  for  non-settlement  of  out-
 standing  GPF  cases  are:

 Prior  to  departmentalisation,  GPF
 accounts  of  the  employees  of  the  Adm!-
 nistration  including  the  employees  of
 the  Education  Directorate  were  main-
 tained  in  the  office  of  the  A,G.C,R.,
 New  Delhi.  The  responsibility  for
 maintenance  of  the  GPF  accounts  of
 the  employees  of  the  Administration
 was  transferred  to  the  Pay  and  Ac-
 counts  Offices  of  the  Delhi  Administra-
 tion  w,e.f,  Ist  April,  1977,  The  out-
 standing  cases  of  final  payment  of  the
 G.P.F.  have  been  dlayad  on  account
 of  missing  credits  of  the  employees  con-
 cerned  pertaining  to  the  period  when
 the  maintenance  of  the  GPF  was  the
 responsibility  of  the  A.G.C.R..  New
 Dethi,  and  on  account  of  non  receipt  of
 the  advice  as  to  the  total  GRF  accumu-
 lations  of  these  employees  from  the
 A.G.C.R,  Regular  correspondence  from
 the  Education  Directorate  with  the
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 A.GCR,  is  being  carried  on  to  have
 these  cases  expedited  and  finally  settled
 as  early  as  possible  One  cate  has
 finally  been  settled  with  the  AGCR
 and  the  payment  will  be  made  shortly
 after  completion  of  the  necessary  for-
 malities  In  one  case,  the  employee
 died  m  Canada  and  so  far  there  is  no
 request  for  payment  of  the  GPF  from
 the  rightful  heir  of  the  deceased  In
 another  case  final  settlement  is  delayed
 because  there  is  a  legal  dispute  about
 the  determination  of  the  rightful  claum
 of  the  deceased  employee

 Outstanding  cases  on  account  of  salary
 arrears

 There  are  two  such  cases  pending
 with  the  Education  Directorate  for  final
 settlement  In  one  case  where  the  em-
 ployee  expired  n  Canada,  settlement
 is  held  up  because  there  is  no  claim
 filed  so  far  with  the  Deptt  from  the
 claimant  of  the  deceased  employee
 The  other  case  ts  pending  final  settle-
 ment  because  there  is  a  dispute  about
 the  legal  heir  of  the  deceased  em-
 ployee  and  the  matter  is  referred  to
 Law  Deptt  for  their  advice  as  to  the
 rightful  claimant  of  the  deceased  em-
 ployee

 Outstanding  cases  on  account  of  CDS
 payment
 In  two  cases,  final  settlement  is  held

 up  on  account  of  dispute  about  the
 rightful  clamant  and  on  account  of
 non-receipt  of  claim  from  the  deceased
 employee  respectively  Out  of  the
 remaining  3  cases,  nine  bills  for  final
 payment  are  under  submission  to  the
 Pay  &  Accounts  Offices  and  in  four
 cases,  reconciliation  of  the  CDS  bal-
 ances  is  being  processed  with  the  con-
 cerned  authonties,

 शतिरिकत  माजा  में  ह्रमाज  को  अपत

 3089.  थनी  झोम  प्रकाश  त्यागी:  क्‍या
 कृषि  कौर  सिलाई  मली  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  देश  में  भ्वाज  के  कितने  रक्षित
 भंडार  हैं  ,  धौर

 (ख)  झनाज  को  क्षति  से  बचाने  तथा
 देश  के  हित  भे  इसका  उचित  उपयोग  करने
 के  उद्देश्य  से  भ्रतिरिक्त  मात्रा  से  श्रनाज  की
 खपत  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्ये-
 वाही  की  है  ?

 कृषि  और  सिचाई  सत्रालय  म  राज्य
 संत्री  (शी  भानु  प्रताप  सिह):  (क)  भौर
 (ख)  सरकारी  एजेसियो  के  पास  पहली
 जुलाई,  i978  को  खादयान्नो  का

 कुल  स्टाफ  (बफर  तथा  परिचालन  दोनों)
 लगभग  90  लाख  मी०  टन  होने  का  प्रनुमान
 है  जोकि  कुल  मिलाकर,  सरकार  की  बफर
 स्टाक  रखने  विषयक,  नीति  के  अनुरूप  है  t
 वैज्ञानिक  भडारण  क्षमता  की  उपलब्धता
 से  श्र  रही  बाधाप्नो  को  ध्यान  मे  रखते  हुए
 सरकार  ने  खादयापन्नो  की  निकासी  बढ़ाने
 के  लिए  अनेक  पग  उठाए  है,  श्त्य  बातो  के
 साथ  साथ  जो  प्रमुख  उपाय  किए  गये  है  वे
 इस  प्रकार  है

 (1)  केन्द्रीय  भडार  से  गेट  तथा  चावल
 का  झावटन  करने  के  लिए  राज्य  सरकारो
 की  मागो  को  इस  समय  पूरी  तरह  पूरा
 किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  उपभोकताओा  का  गेह  का  कोटा  बढ़ा
 दिया  गया  है  |

 (3)  बाढ/तृफान  पीडित  क्षेत्रों  से  मुफ्त
 तथा  अन्य  राहत  कार्यो  के  लिए  राज्य
 सरकारो  को  गेहू  भी  सुलभ  किया  जा
 पहा है ।

 (4)  “काम  के  लिए  खाद्यान्न”  कार्यक्रम
 के  प्रधीन  बितरित  करने  के  लिए  राज्य
 सरकारो  को  गेह  भी  सुलभ  किया  जा
 रहा  है  1

 (5)  रूय  से  ऋण  में  प्राप्त  गेह ूकी लगभग
 5  लाख  मीटरी  टन  की  शेष  मात्रा  को

 नकदी  की  बजाय  गेहू  के  रूप  मे  वापस
 दिया  जा  रहा  है
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 (6)  जिन  कुछे+  मित्र  देशों  को  कर्म!  की
 स्थिति  का  मुकाबला  करना  पड  रहा  है
 ज्न्हें  भी  खाद  क्यों  की  सप्लाई  की
 जा  रही है ।

 तथापि,  चूड़ी  से  युरक्षित  तथा  नमी  से
 सुरक्षित  प्लिय  की  व्यवस्था  करने,  समुचित
 निभार  का  प्रयोग  करन,  विशेष  रूप  से  तैयार
 की  गई  पोलियथ,न  की  चादरों  से  स्टाक  ढकने
 और  समय-समय  पर  प्रधूमन  करने  आदि  ज॑से
 उपयुक्त  उपाय  करके  हानि  की  मात्रा  कम  से
 कम  करने  के  लिए  पयप्त  प्रबन्ध  किए  जाते
 हैं  ।  इपफ  श्रलाव।,  खाद्थान्नों  के  वैशानिक
 भंडारण  के  लिए  अतिरिक्त  ढकी  भडारण
 क्षमता  का  निर्माण  करने  हेतु  पहले  पग  उठाए
 जाच।  है।

 Scouting  in  Schools

 3090  SHRI  AGHAN  SINGH
 THAKUR:

 SHRI  HALIMUDDIN  AHMED

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state.

 (a)  whether  scouting  in  schools
 under  Directorate  of  Education,  Delhi
 is  compulsory  or  optional;

 (b)  whether  specific  instructions
 for  depositing  Camp  fee  per  child  are
 received  by  the  Principals  whereas
 no  specific  instructions  about  the  ex-
 penditure  per  child  for  camping  and
 other  field  activities  are  received;  and

 (c)  what  are  the  details  of  the  in-
 come  and  expenditure  on  the  camps
 at  Nizamudin  (scouting  camp)  during
 the  Jast  three  years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATARI::  (a)  Scouting  is  an  optional
 co-curricular  activity  in  Delhi  Schools,
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 (b)  A  general  circular  is  sent  to  ai!
 the  Heads  of  the  Institutions  to  depo-
 sit  a  certain  sum  of  money  as  camp
 fee  with  the  honorary  Secretary,
 Bharat  Scouts  &  Guides,  However,
 this  could  not  be  done  during  the  year
 ‘1977-78,

 Expendi-
 (c)  Year  Ince  me  ture

 ह: ए  ४.

 4975°76  5495  8423792
 3976-77  9.583  39.0970°97
 1977-78,  6  627  9  45  tg

 T.G.T.  grades  to  Dance  Teachers,
 Delhi

 1091,  SHRI  AGHAN  SINGH  THA-
 KUR:

 SHRI  HALIMUDDIN  AHMED.
 Will  the  Minister  of  EDUCATION,

 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  Dance  teachers
 in  Department  of  Education,  Delhi
 Administration,  Delhi  have  been  work-
 ing  in  the  pay  scale  of  Rs.  330—560
 and  teaching  the  Higher  Secondary
 Classes;

 (b)  if  so,  the  reasons  why  they
 have  not  been  granted  the  pay  scale
 of  T,G.T,  te.  Rs.  440—750  though
 they  are  eligible  and  qualified  to  teach
 the  Higher  Secondary  Classes  whereas
 Music  teachers  having  the  same  quali-
 fications  are  enjoying  the  above  said
 T.G,T.  Scale;  and

 (c)  if  so,  whether  a  number  of  such
 teachers  hava  represented  their  cases
 departmentally  but  their  requests
 were  turned  down;  if  so,  reasons
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (SHRIMATI  RENUKA  DEVI  BARA-
 KATAKI):  (a)  to  (c).  According  to
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 information  furnished  by  Delhi  Admi-
 nistration  only  one  Junior  Dance
 teacher  in  the  pre-revised  scale  of
 Rs,  65—350  (proposed  revised  scale
 of  Rs,  330—560)  is  teaching  in  higher
 secondary  classes  tov,  The  Dance
 teacher  was  recruited  and  continuing
 a  Jumor  Dance  teacher  in  the  time
 scale  of  Rs  65-—350  (pre-revised),  The
 qualificatrons  prescribed  in  the  recruit-
 ment  rules  for  the  appointment  to
 the  post  of  Junior  Dance  Teachers  and
 Senior  Dance  Teachers  are  different
 The  Dance  teacher  appointed  8५
 Junior  Dance  teacher  is  neither  entitl-
 ed  to  nor  can  be  given  the  time  scale
 of  Rs,  440—750  of  the  T.G.T.  which
 is  equivalent  to  the  time  scale  of  the
 post  of  Semor  Dance  teachers  merely
 because  the  teacher  possess  the  quali-
 fications  as  prescribe’  for  the  post  of
 Dance  Teachers.  Music  Teachers  and
 Dance  Teachers  are  in  separate  cadres
 for  the  purposes  of  recruitment  even
 though  the  qualifications  prescribed
 in  the  recruilment  rules  for  the  ap-
 pointment  to  these  posts  are  same

 One  representation  had  heen  re-
 ceived  which  is  being  processed  by
 Delhi  Administration,

 fat  जिस्थापितों  का  पुनर्वास

 3092.  भी  जगदीश  प्रसाद  माथुर:
 क्या  निर्माण:  झोर  झावास  तथा  पृति  झौर
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  सिंघ  से  धराये  विस्थापितों  के
 पुनर्वास  के  लिये  सरकार  द्वारा  बनाई  गई
 योजना  कया  है  और  शब  तक  कितने  परिवारों
 को  बसाया  गया  है  ;  श्लौर

 (ख)  क्या  पुनर्वास  काय  की  धीमी
 प्रगति  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार
 राजस्थान  सरकार  भौर  विस्थापितों  के  प्रति-
 निश्िियो  की  एक  समिति  गठित  करने  का  है
 ताकि  पुनर्वास  कार्य  को  आसान  बनाया  जा
 सके  शौर  सभी  विस्थापितों  का  न्याय  सुनिश्चित
 हो  सके  ?

 निर्माण  जौर  झायास  तया  पृत्ति  प्रो

 पुनर्वास  संत्री  10  सिकन्दर  बरत)  :(क)
 राजस्थान  तथा  गुजरात  की  राज्य  सरकारों
 द्वारा  लगभग  10,000  परिवारों  क  पुनर्वास
 के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  की  गई  योजन्एं
 विचाराधीन  है  शौर  शीघ्र  ही  उन्हें  श्रत्रिम
 रूप  दिए  जाने  की  सनाववा  है  1

 (@)  जी  नहीं।  कार  (क)  को  ध्यात
 में  रखते  ह्  इम  काई  आवश्यकता
 नही  है  1

 Rehabilitation  of  the  Tibetan  Refugecs

 3094  DR.  BAPU  KALDATE  _  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  hus
 teen  spending  large  funds  on  the  :.a:-
 bilitation  of  Tibetan  Refugees,

 (b)  whether  the  Government  has
 compieted  the  work  of  rehabil'tat'ns
 these  Refugees,

 (९)  f  50.  the  details  of  the  Tibetan
 Refugee  Settlements,  and

 (d)  the  amount  spent  on  their  reha-
 bihtation  so  far?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  and  (d).  An  amount  of
 Rs,  7.59  crores  has  been  spent  on  re-
 habilitation  of  Tibetan  Refugees  upto
 the  period  ended  385  March,  978  on
 the  basis  of  schemes  sanctioned  for
 the  purpose,

 (b)  About  7000  Titetan  Refugees
 are  still  to  be  rehabilitated,  out  of  a
 total  of  56,000.

 (c)  A  statement  indicating  details
 of  Tibetan  Refugee  Settlements  is  en-
 closed.
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 Statement

 PLACE  OF  SETTLEMENT

 ARUNACHAL  PRADESH

 x.  Tezu
 2.  Tanzingaon

 g.  Namchik  Mao

 KARNATAKA
 i.  Bylakuppe

 a.  Cauvary  Valley

 3.  Mundgod
 co  Lam's  Settlement  (Mundgcd &  Bylakuppe)

 5.  Old  pzopie’s  Home

 Kellegal
 9.  Chowkur

 SIKKIM
 tr.  Rumtak,  Kewzing
 2.  Kewzing,  Robang

 ORISSA

 t.  Chandragiri/Mohendragarh
 MAHARASHTRA

 Gothangaon
 MADHYA  PRADESH

 he  Mainpat

 HIMACHAL  PRADESH
 i.  Tibetan  Industrial  Rehabilitatun

 Society  Settlement.
 2.  Delonji

 UTTAR  PRADESH
 Te  Dehradun  (Clement  town)

 JAMMU  &  KASHMIR
 Leh

 a.  Spituk
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 Setting  up  of  Adult  Education  Board
 in  West  Bengal  and  Uttar  Pradesh

 3095,  SHRI  ए  R.  MAHATA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WELFARE  AND  CULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  West
 Bengal  Government  and  the  Uttar
 Pradesh  Government  have  set  up  an
 Adult  Education  Board;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the
 progress  so  far  made  in  this  respect?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,

 शिक्षा  बिभाग  में  शिक्षा  शांस्त्रयों  को  नियुक्ति
 की  सांग

 3096,  शी  चतुर्भाज  :

 डा०  लक्ष्मोनारायम  पांडेय  :

 क्या  शिक्षा,  सनाज  कल्पाण  ओर  संस्कृति
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली
 स्टेट  गवर्नमेंट  स्कूल  टीचसं  एसोसिएशन  की
 इस  मांग  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  शिक्ष।
 विभाग  महत्वपूर्ण  पदों  पर  श्राई०  ए  एस०
 झ्रादि  के  प्रधिकारियों  के  स्थान  पर  शिक्षा
 शास्त्रियों  को  नियुक्त  किया  जाये  ;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  और  संस्कृति
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (भीमती  रेणुका
 देवी  अरकटकी):  (क)  जी, हाँ  af

 (ख)  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  मांग  पर
 विचार  किया  गया  है  तथा  इसे  भ्ररबीकृत  कर
 दिया  गया  है  ।
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 wet  @  अम्बल  कमांड  केत्र  का  विकास

 3097.  श्री  लालमी  साई :  कया  कृषि
 जौर  छियाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  गत  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  के
 कोटा  प्रदेश  में  चम्बल  कमाण्ड  क्षेत्र  क ेविकास
 के  लिए  कपा  योजनाएं  तया  कार्यक्रम  आरम्भ
 किये  गए  हैं  तया  क्‍या  ये  योजनायें  और  कार्य-
 क्रम  पूरे  हो  ग।  हैं;  भौर

 (ख)  झारम्म  की  जाने  वाली  नई
 योजनाझों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  झौर  सिजाई  मंत्री  (भो  स्‌  रजोत  सिह
 बरनाला) :  (क)  राजस्थान  में  पहने
 वाले  चम्बल  सिंचाई  परियोजना  के  कमान  के
 भाग  हेतु  कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजना  प्रगति
 पर  है।  यह  परियोजना  विश्व  बैक  की  सहा-
 यता  &  है।  परियोजना  की  कुल  लागत  का
 अनुमान  9  5  लाख  भ्रम री  की  डालर  है,  जिसमें
 से  विश्व  बैक  &  520  लाख  डालर  ऋण  के
 रूप  मे  प्राप्त  होग।  ।  इस  परियोजना  का  काये
 जून,  974  %  श्रारम्भ  हुआ  तथा  इसे  6  वर्षों
 की  प्रवधि  मे  पूरा  होना  है।  किये  जाने  वाले
 कार्य  और  जून,  .978  तक  कि;  गये  कार्य

 विवरण

 का और  ब्यौरा  संचग्न  विवरण  में  दिव। स  था  है।

 (ख)  राजस्थान  में  चम्बल  तथा  राज-
 स्थान  नहर  की  कनान  क्षेत्र  परियोजतभ्ों  में
 पडने  वाले  चुनींदा  खंडों  के  ठयामक  विकास  हेतु
 एक  नई  योजना,  जिते  सनेकित  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  का  नाम  दिया  गया  है,  की  स्वीकृति
 इस  वर्ष  राज्य  के  0  खण्डों  के  संबंध  में  दी  गई,
 है,  जिसमें  ८  कुछ  खण्ड  चम्बल  कमान  में  होंगे।
 वास्तविक  खप्ड  राजस्यान  सरकार  द्वारा

 चुने ८ हैं  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लघु
 सिंचाई  कार्यों,  दुबारु  पशुओं,  कुक्कट  पालन,
 सुप्रर  पालन,  भेड़,  बकरी  इत्यादि,  भंडारण
 पात्रों,  कृषि  उपस्करों,  झ्रादानों  इन्यादि  हेतु
 छोटे  व  सोमांत  किसानों  शौर  कृषि  श्रम्तिक्रों  को

 राज-सहायता  देन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
 छोटे  किसानों  के  लिये  राज-सहायता  की
 मात्रा  25  प्रतिशत  तथा  सौम/त  किसानों/
 कृषि  श्रमिकों  के  लिये  33  /3  प्रतिशत  होगी
 यह  र ज-महायत।  योजन।  के  प्रन्तर्गत
 निर्वारित  सीम।  से  ज्यादा  नही  होगी।
 राज-सहायता  पर  होने  वाला  व्यय  की  पूर्ति

 हेतु  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  प्रति  खण्ड  5
 लाख  रुपये  होगी  ।  बकाया  राशि  वितीय
 सस्यानों  से  प्राप्त  होगी

 जून,  .980  तक  प्रस्तावित  कार्यों  की  मदें  तथा  जून,  i978  तक  हुई  प्रगति

 कार्य  की  मद  जून,  980TH  जून,  978  तक

 लक्ष्य  उपलब्ध

 l.  नहर  लाइनिग  कि०  मी०  22  I5
 2.  नहर  क्षमता  कि०  भी०  854  64
 3.  कंटूर  सरचना  संख्या  57  69
 4.  जल  निकास  हैक्ठार  1,67,000  73,000
 5.  फार्म  में  घिकास  कार्य  हैक्टार  50,000  6,000
 6.  सड़कें  कि०  मी०  247  145
 7.  बनरोपण  हैक्टार  1,000  650

 डिप्पणी  :  उपर्युक्त  मद  संख्य।  5  में  उल्लिखित  क्षेत्र  विकास  सम्बन्धी  निर्माण  कार्यों  में  भूमि  समतली-
 करण,  खेत  की  मालियां  तथा  खेत  की  विकास  नालियों,  इत्यादि  का  निर्माण  शामिल  है।
 इनसे  भूमि  पर  समुचित  जल  वितरण  तथा  प्रवांछित  जल  की  विकासी  में
 सहायता  मिलती  है।
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 Late  conducting  of  examinations  by
 Universities

 3098  SHRI  SURFNDRA  BIKRAM
 Wul  the  Minister:  of  EDUCATION
 SOCIAL  WEIFARE  AND  CU!  TURF
 be  pleased  to  state

 (a)  how  many  universities  in  the
 country  have  been  late  32  condu  tin,
 the  examirations  this  vear  and  re  ywors
 therefor  and

 (d)  whet  steps  the  Goveri  ment  >  ve
 tuken  t  ensuc  that  such  del  ५  )
 not  occur  in  future”

 THE  MINISTER  OF  FDUCATION
 SOCIAL  WELFARF  AND  CUI  TURE
 (DR  PRATAP  (CHANDRA  CHUN
 DER)  (2  According  —  to  inform  ition
 availalle  there  has  becn  no  de  ay  in
 conducting  examinations  by  the  fol
 lowing  six  out  of  the  5  ven  Ctntral
 Universities

 (3)  University  of  Delhi  Delhi

 (i)  हथ  थे  3  ॥]  Nehru)  University
 New  Delhi

 Gn)  North  East  rn  Hill  University
 Shillong

 Gv)  Uns  sity  of  Hvcderatad  Hy
 derail

 (  )  Viswa  Bharat:  Santimket  in

 (v)  Al  garh
 Ahgarh

 Mushm  Uniscrsity

 The  Biiatas  Hindu  University  con
 ducte!  examinatuns  on  schedule  im
 five  of  the  twe  ve  facultics  and  some
 post-pric  uate  science  courses  The
 remaining  examinations  are  bein;  hel  J
 in  Jul,  September  978

 Among  the  Staite  Umversities  there
 was  no  delay  in  any  University  m
 Gujarat  anj  Punjab  In  Uttar  Pradesh
 only  Roorkee  University  and  Sam
 purninand  Sanskrit  Vishwavidy  alaya
 Varanisi  conducted  ther  examinations
 on  time  the  examination  of  fifteen
 universitis  were  delaved  The  Pun
 yab  University  Chandigarh  conducted
 its  examinations  on  schedule
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 Information  from  the  remaining
 States  38  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  Sabha  as
 soon  as  it  is  received

 ‘  The  delay  in  cunducting  eximl
 nations  takes  plaice  due  to  the  disrup-
 tion  in  the  normal  fucntion  of  ins-
 titutions  due  to  agitations  and  unrest
 The  State  Governments  have  already
 been  advised  to  take  apprcpriat.  at-
 {ion  ay  ensure  perceful  and  normal
 functioning  of  educational  institutions
 which  would  cnable  conducting  of
 their  csaminations  on  time

 झार०  Ko  पुरम  नई  दिल्‍ली  से  अनधि  कते
 निरे  पणि

 3099  श्री  टी०  एस०  नेगी  क्या
 निर्माण  भ्रौर  श्रावाप  तथा  पृत्ति  श्रौर  पुनर्वास
 मती  यह  बतान  क।  7  4  करेगे  कि

 (को  कक्‍्याकूठन  गो  नआ।र०  के  ०  पूरम
 के  सेक्टर  उ ज्ौर  4१  बच  अभि  +  विशाल

 भू  भग  पर  कब  T  कर  जिया  है  भौर  वहा  पर
 झनधि”ः  7  निर्माण  किए  है

 (ख)  यझदिहा  ता  इस  भूमिक  क्षेत्र
 कितन  है.  जौर

 (ग)  इस  भूमि  का  खा  कराने  प्रववा
 %  चंचिएत  निर्माण  का  नियमित  7  रस  के  लिए
 सरकार  ड्ारा क्य  कदम  उठा  जा  रहे  है  ?

 निर्माण  और  प्रावास  त्या  पृति  झोर

 पुनर्वास  मत्री  भो  सिकन्दर  बल)  (क)  से

 (ग)  सचना  एकत्र  का  जा  रही  है  तथा  लोक
 सभा  के  पढने  पर  रख  दी  जायेगी।

 गत  दो  यों  म ेनिरक्ष रता  को  समाप्त  करता

 300  डा०  लक्ष्मी  माराण्ण  पाड़ेय:
 क्या  शिक्षा,  समाज  कल्याण  ट्लौर  सल्कृति
 मती  यह  बतान  की  क््पा  करेगे  कि

 (#)  क्या  यह  सत्र  है  कि  ग।  दो  वर्षों  में
 निरक्ष रता  का  उस  ह.  तक  समाप्त  नहीं  किया
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 गया  है  जिस  हद  तक  इसकी  समाप्त  करने  का

 अस्ताव  था  ,  और

 शिक्षा,  रूमाज  कल्याण  और  संस्कृति  मत्री

 (डा०  प्रताप  चन्द्र  चना)  :

 (क)  ौर  (ख)  नि*क्षरता  उम्मूलन
 के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  क्रिया
 गया  था।  तयापि,  देश  में  निरक्षरता  में  कमी
 करने  के  उद्देश्य  से  पिछते  दो  बों  के  दोरान
 6  4  प्राय्‌  वर्ग  के अधिक  से  भ्,ध  क  बच्चो  को
 प्राथमिक  शिक्षा  (शिक्षा  की औयचारिक  और
 अनौपचारिक  दोनों  पर्ध्नतिथा)  के  सर्वव्या-
 पीकरण  कार्यक्रम  के  अतंत  क्षैक्षिक  सुविधाए
 प्रदान  की  गई  थी  1  इसके  अतिरिक्त,  उक्त
 अवधि  के  दौरान  प्रौढ  शिक्षा  के  विभिन्न  कार्य-
 क्रम  जारी  रहे  ।  इनमे  प्चक  कार्यात्मक
 साक्षरता  परियाजना  ,  5-25,  प्रायु  वर्ग  के
 के  लिए  अनोपच  रिक  शिक्ष।  के  यक्रिम,  संव-
 सक्षरों  क ेलिए  साहित्य  का  निर्माण,  कामगर
 स,माजिक  शिक्षा  सस्थान,  श्रमिक  विद्यापीठ
 प्रौढ  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  स्वैच्छिक

 एजेंसियों  का  वित्तीय  सहायता  आदि  शामिल

 है।  केन्द्रीय  सरकार  के  इत  योजनाओं  के
 अतिरिक्त  राज्य  सरकारे  भी  अपन  कार्यक्रम
 झायोजित  करनी  है  |

 मूल्य  कम  करने  के  लिये  झारतय  ane  fares
 के  सदध्पस  से  छाजारो  को  आाधल  की  रूप्लाई

 3L0.  Bo  खथ्स  नत्रायण  पांडेय  :
 ब्या  क्ष  जौर  सिलाई  मर्त।  यह  बताने  की

 कना  करेगे  वि

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बाजार  में
 चावल  के  मुल्य  निरत्तर  बढ़  रहे  है  ,

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सत्र  है  कि  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  पास  चावल  का  पर्याप्त  भण्डार

 है  जो  कुछ  स्थानों  पर  खराब  भी  हो  रहा  है
 श्र  भारतीय  खाद्य  निमम'  यदि  चावल  का
 भण्डार  उपलब्ध  कराये  तो  बाजार  मे  चाव्रल
 के  मुल्य  कम  हो  सकते  है  ,  भौर

 2I0

 (7)  यदि  हां,  तो  भारतीय  खाय  निगम
 के  माध्यम  से  बाजार  में  चावल  सप्लाई  करने
 में  सरका र  के  सामने  क्या  कठिनाई  शा  रही  है  ?

 कृषि  झौर  साई  मंत्र लय  में  राज्य  मंत्री
 (श्री  भानु  प्रताप  सिह):  (क)  विशेषकर
 बढ़िया  तथा  बहुन  बढ़िया  किस्म के  चावल
 के  खले  बाजार  के  मुल्यों  मे  अश्रैल  978  से
 मौसभी  वृद्धि  हुई  है  t

 (ख  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास
 चावल  का  पर्याप्त  स्टाक  उपलब्ध  है  श्र  उनके
 ठीक  भण्डारण  तथा  रख  रखाव  के  लिए  सभी
 सावधानी  बरती  जा  रही  है।  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण  करने
 के  लिए  राज्यों  को  उनकी  माग  पूर्णतया  पुरी
 करने  7  इन  स्टाक  से  से  आविटन  किए  जा
 रहे  है

 (ग)  भारतोय  खाद्य  निगम  के  स्टाक
 खुले  बाजार  मे  नही  बेचे  जाते है ;  वे  राज्य
 सरकारों  द्वारा  नितरत्रित  सावंजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  किए  जाते  हैं  ।

 Corruption  in  Procurement  Agencies

 302  SHRI  MOHINDER’  SINGH
 SAYIANWALA.  Will  the  Minister  of
 AGRICULTURE  AND  IRRIGATION
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  his  attention  has  heen
 drawn  to  a  news  item  in  the  ‘Indian
 Express’  of  lst  June,  978  where  open
 corruption  in  procurement  agencies  has
 been  reported,  and

 (b)  if  so,  his  reactions  to  it  and
 whether  any  vigilance  will  be  kept  in
 future?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA.
 TAP  SINGH)  (a)  Yes,  Sir

 (9)  Procurement  of  foodgrains  in
 the  Punjab  and  Haryana  is  handled
 by  the  State  Governments  and  their
 public  agencies  as  also  by  the  Food
 Corporation  of  India  Most  of  the
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 allegations  made  in  the  Press  Report are  in  general  terms.  Specific  com-
 Plaints  about  malpractices  are  duly
 investigated  and  disciplinary  action
 taken  against  the  delinquent  officials.
 Surprise  visits  to  the  procurement
 centres  are  made  by  the  Senior  Officials
 of  the  Food  Corporation  of  India  and
 the  State  Governments  for  overseeing
 procurement  operations  and  for  check-
 ing  malpractices  if  any  by  the  procure-
 ment  staff.  However,  the  Food  Cor-
 poration  of  India  and  the  State  Goverp.
 ments  of  Punjab  and  Haryana  are
 being  asked  to  look  into  the  allega-
 tions  made  in  the  Press  Report  an?
 take  necessary  remedial  action.

 Progtess  of  Integrated  Rural  Deve-
 lopment  programme  and  districts

 covered  thereunder

 3103,  SHRI  SARAT  KAR:
 SHRI  G.  Y,  KRISHNAN:

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  are  the  details  regarding
 the  districts  in  which  the  scheme  of
 Integrated  Rural  Development  pro-
 gramme  has  been  implemented;

 (b)  what  are  the  details  regarding
 its  performance  and  whether  Govern-
 ment  are  satisfied  with  the  imple-
 mentation  of  this  scheme;  and

 (c)  the  nature  and  extent  of  vari-
 ous  technologies  utilised  in  the  im-
 plementation  of  this  scheme?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  to  (c).  A  state-
 ment  is  laid  on  the  table  of  the  House
 {Placeq  in  Library.  See  No,  LT-2597/
 78).

 Strengthening  of  Ficid  Research
 Laboratory  in  Ladakh

 3104,  SHRIMATI  PARVATI  DEVI:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  the
 Central  Government  had  agreed  that
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 Indian  Council  of  Agricultural  Re.
 search  would  reinforce  the  Field  Re-
 search  Laboratory  with  more  scien-
 tists  and  Central  funds  for  the  inten-
 sification  of  agriculutre,  forestry  and
 vegetable  production  in  Ladakh;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  It  is  correct
 that  there  is  a  proposal  for  strengthen-
 ing  the  research  base  already  existing
 in  Ladakh  through  the  Field  Research
 Laboratory  of  the  Ministry  of  Defence
 For  this  purpose,  the  Indian  Council
 of  Agricultural  Research  has  drawn  up
 a  project.

 (b)  A  statement  is  attached.

 Statement

 l.  Title  of  the  Scheme
 Strengthening  of  research  base  ot:

 agriculture  at  Leh  in  Ladakh  area  of
 Jammu  and  Kashmir.

 2.  Description  of  the  Proposal
 The  Ladakh  area  in  the  Northern

 most  tip  of  the  Indian  sub-continent
 has  not  so  far  received  much  Scientific
 attention.  This  District  is  deficient  in
 foodgraing  and  every  year  3  to  4
 thousand  tonnes  of  food  grain  are  im-
 ported  to  meet  the  requirement.  Realis-
 ing  the  need  for  Agricultural  Research
 in  this  remote  area,  the  I.C.A.R.  had
 sent  a  team  of  experts  under  the  Chair.
 manship  of  Dr.  D.  R.  Bhumbla,  Deputy
 Director  General,  I.C.A.R.  to  have  an
 on  the  spot  study  of  the  problems  and,
 Suggest  programmes  in  a  few  priority
 areas.  Based  on  the  recommendations
 of  this  Team,  I.C.A.R.  has  drawn  up  ४
 project  for  reinforcing  the  work  al~
 ready  being  done  by  the  Field  Research
 Luboratory  of  the  Ministry  of  De-
 tence.
 3.  Itemg  of  research  to  be  taken  up

 under  the  acheme
 .  Agriculture

 ,  Cereals  (Barley  and  Wheat),
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 2.  Horticulture
 Fruits).

 3.  Fodder  (Legumes  and  Grasses).

 (Vegetables  and

 4.  Soil  ang  Water  Management.

 I.  Animal  Sciences
 l.  Cattle.
 2.  Poultry.

 3,  Rabbits.

 गा,  Fisheries  Sciences.

 4  Financial  Imphcations  of  the  pro-
 posed  scheme.

 Total  Cost:  Rs.  73.77  lakhs  (exclud-
 ing  Fisheries)  (Recurring—Rs.  5  62
 lakhs  ang  Non-Recurring—Rs,  22.5
 lakhs).

 For  Fishemes  research  the  cost  5
 being  worked  out.

 ore  ate  म्‌र्गो  चारा

 3i05.  wt  छविराम  झर्गल :  क्‍या
 कृषि  धौर  सिखाई  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  म ेढोर  पालन  और

 मुर्गीपालन  फर्मों  क ेलिए  बडी  तादाद  में  डोर
 और  मुर्गी  चारे  की  श्रवश्यकता  है  तथा  यह
 उद्योग  घाटे  में चल  रहा  है  क्योकि  खपत
 बढ़  गई  है  ;

 (ख)  यहदि  हां,  तो  क्या  भ्रनुसन्धान  कार्यों
 में  लगे  विशेषज्ञों  हरा  मध्य  प्रदेश  में  पर्याप्त
 मात्रा  मे  वैकल्पिक  चारा  उपलब्ध  नहीं  कराया
 गया  है  जिस  से  राज्य  मे  उत्पादन  कम  हो  रहा  है;
 झौर

 (ग)  क्या  चारे  की  उपलब्धता  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  बनायेगी
 तथा  उल्पादन  मे  कमी  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  खली  मषका  झौर  चोंकर  के  निर्यात  पर
 प्रतिबरक्ष  लग/।यगी  ?
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 कृषि  घोर  सियाई  मंत्री  भी  सुरजत  सिह
 बरमाला)  :  (क)  से  (ग)  राज्य
 सरकार  से  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  नही  हुई  है  t
 राज्य  सरकार  से  प्रपेक्षित  जानकारी  प्राप्त
 होने  पर  उत्तर  लोक  सभा  के  पटल  पर
 रख  दिया  जायेगा  |

 लोगी  के  कोटे  से  बुद्धि  करने  के  लिये  मध्य  प्रदेश
 सरकार  से  झनुरोध

 3106.  श्री  छबिराम  जगल  :  क्‍या
 कृषि  झौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  मध्य  प्रदेश  क ेलिए  केबी  चीनी
 का  ससिक  कोटा  20,  866  मीट्रिक  टन  है  जिसमे
 से  23  मीट्रिक  टन  औषधिपो  के  निर्माण  में
 खपत  की  जाती  है,  i0  7  मीट्रिक  टन

 वी०  एस०  एफ०  के  लिए  जौर 8  7

 सी(क  टन  सी०  ४२०  पी०  को  सप्लाई  की
 जाती  है  भ्रौर  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 क्रमश  450  ग्राम  और  825  ग्राम  प्रति
 व्यक्ति  को  दर  से  20,825  मीद्रिक  टन  रुप-
 भोक्‍ताभो  में  वितरित  की  जाती  है  ,

 (ख)  क्‍या  लोगों  के  रहन-सहन  की
 श्राजकल  बदली  हुई  परीस्थितियों  में  मध्य
 प्रदेश  की  मासिक  ग्रावश्यकता  24  000  मीट्रिक
 टन  की  होगी  ताकि  शहर  अथवा  ग्राम्य  क्षेत्र
 में  रहने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  500  ग्राम
 बीनी  की  स'लाई  सुनिश्चित  हो  सके  ,  शौर

 (ग)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अपने
 चीनी  के  कोटे  में  वृद्धि  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  झनुरोध  किया  है  और  यदि  हां,
 तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रति  क्रिया
 क्‍या है.  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंजालय  में  राज्य  मंत्री
 (श्री  भानु  प्रताप  सिह)  :  (को)  मध्य
 प्रदेश  सरकार  को  प्रति  मास  20,866.8
 मोटरी  टन  (बीस  हजार  झाठ  सौ  छपासठ
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 दशमलब  श्राठ  मीटरी  टन)  लेबी  चीनी
 भ्रावंटित  की  जा  रही  है,  जिसमें  से  20,8  25
 मीटरी  टन  चीनी  उपभोक्‍ताओों  को  उचित
 मुल्य  की  दुकानों  से  वितरित  की  जा  रही  है
 और  प्रौषध  निर्माताओं,  सीमा  सुरक्षा  दल  शौर
 केन्द्रीय  रिज  पुलिस  को  क्रश  23  मीटरी
 टन,  0  मीटरी  टन  और  8  7  मौोटरी
 टन  चीनी  सप्लाई  की  जाती  है।  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  राज्य  मे  शहरी
 शौर  देहाती  दोनो  क्षेत्रो  मे  लेवी  चीनी  के  वितरण
 की  मात्रा  425  ग्राम  से  450  ग्राम  प्रति  व्यक्ति
 प्रति  मास  है  ।

 (@)  27  प्रक्‍नुबर,  977  को  यह  तय
 किया  गया  था  कि  राज्य  को  जनसंख्या  के  आधार
 पर  लेबी  चीनी  का  मासिक  कोटा  प्रावंटित
 किया  जाए  और  शहरी  शौर  देहाती  जनसझया
 में  चीनी  वितरण  करने  के  मामले  में  समानता
 का  व्यवहार  सुनिश्चत  किया  जाए  |  तदनुसार,
 उपलब्धता  की  स्थिति  की  दृष्टि  में  चीनी  के
 राज्य  बार  मासिक  कोटे  i-4-978  को
 प्रयोजित  जन  संदया  के  संदर्भ  में  दिसम्बर,
 977  से  पुन  निर्धारित  किए  गए  थे  ताकि

 प्रति  व्यक्ति  प्रति  मास  425  ग्राम  चीनी
 उपलब्ध  की  जा  सके  t  भरत  उचित  मुन्य  की
 दुकानो  से  बाटने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  का  मासिक
 कोटा  पहले  वंदित  13,833  मीटरी  टन
 से  बढ़कर  उक्त  मास  से  20,  825  मीटरी
 टच  हो  गया  था  ।

 (ग)  जनवरी,  9789  से  मध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  अपना  लेवी  चीनी  का  मासिक  कोटा
 06  4  मीटरी  टन  बढ़ाने  का  प्रनुरोध

 किया  था  |  उत्तर  में  उन्हें  बताया  गया  था  कि
 विभिन्न  राज्यों  के  चीनी  के  कोटे  उनकी
 I—4-978  को  प्रायोजित  जनसंड्या,  जे  सा-

 कि  भारत  के  महापंजीयक  द्वारा  झाँकड़े
 प्रकाशित  किए  गए  थे  के  संदर्भ  में  प्रति  व्यक्ति
 प्रति  मास  425  ग्राम  चीनी  की  उपलब्धता
 के  आधार  पर  निर्धारित  किए  गए  थे  |  ग्रतः
 काटे  में  वृद्धि  करने  के  अनुरोध  को  स्वीकार
 नही  किया  गया  था।
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 “नौएडा””  द्वारा  बने  बनाने  मकानों  के  |  लए
 कार्मों  की  बिक्री

 3107.  श्री  फूलचन्द  वर्मा:  क्‍या
 निर्माण  और  प्रावास  तथा  पूर्ति  धौर  पुनर्बास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 (क  )  क्‍या  नौएडा  में  बने  बनाने  मकानों
 के  लिए  पंजीकरण  के  फाम  i5  रुपये  प्रति
 फामं  की  दर  से  बेच  रहा  है;

 (ख  )  यदि  हा,  तो  इसके  क्‍या  कारण
 है  जबकि  दिल्‍ली  विकास  प्र।धिकरण  ने  फामं
 का  मूल्य  3  रुपये  से  घटाकर  2  रुपये  कर
 दिय।  है,  और

 (ग  )  क्‍या  सरकार  का  विचार  इतने
 अधिक  मूल्य  पर  फार्मों  को  ऐसी  बिक्री  पर
 रोक  लगाने  का  है  ताकि  लोगो  को  इस  ढंग
 से  लूट  जाने  से  बच।या  जा  सके  ?

 निर्माण  शौर  झावास  तथा  ष्र्ति  शौर

 पुनर्वास  मंत्री  (थी  सिकन्दर  बसत) :.  (4)
 से  (ग)  यह  मामला  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से
 संबंधित  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  निर्मित  किये
 ण  सो  ०एसपो ०  क्यार्टरों  सें  क्‍्रतिरिक्त

 कमरे  के  निर्माण  को  प्रनुमति

 3108.  भ्री  फूलचन्द वर्मा  :  क्‍या
 निर्माण शोर  झावास  तथा  प्लि  शोर  पुनर्वास
 मंत्री  यह  बतावे  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क  )  क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्र।धिकरण
 का  विचार  30  वर्गगज  से  निमित  किए  गए
 सी०एस०पो०  क्वार्टरों  को  पहली  मंजिल  के
 रूप  में  एक  कमरे  आ्ादि  के  निर्माण  के  लिए
 भ्रनुमति  देने  का  है;  भौर

 (ख  )  यदि  हां,  तो  यह  भ्रनुमति  कब  तक
 वी  जाएगी  ताकि  इन  क्वार्टरों  के  प्रलाटी
 एक  शौर  कमरे  का  निर्माण  करके  प्रपनी
 भ्ावास  समरया  को  (ल  कर  र्के  ?
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 मिर्माथ  झौर  प्रावास  तथा  पूति  शोर

 चुनबॉस  संत्री  (श्री  सिकन्दर  बचत) :  (क)
 शौर  (ख)  मामला  विचाराधीन  है

 मकानों  को  कमी  दूर  करते  के  लिए  एक  मंजिल
 के  मकान  पर  डेढ़  मंजिल  के  और  निर्माण

 को  अनुमति

 (3109.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या
 निर्माण  और  झावास तथा पूति धौर तथा  पृत्ति  और  पुनबसि
 मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 (क  )  क  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 का  विचार  एक  मंजिल  के  मकान  पर  I:
 मजिल  के  शौर  निर्माण  के  लिए  अनुमति
 देने  का  है  ताकि  कुछ  हद  तर  रिहाथशी  झ्रावास
 की  कमी  दूर  हो  सके,  और

 (@)  यदि  हा,  ता  इस  बारे  से  घांषणा
 कब  को  जाएगी  ताकि  एक  मंजिल  मक्‍"गनों
 के  प्लाटी  प्रपनी  प्रावश्यक्ताशो  के  श्रनुसार
 इस  निर्माण  बय  को  शीघ्र  ब्र  सके  ?

 मिर्मांग  और  झावास  तथा  पृति  जौर
 पुनर्वास  मंत्री  भो  सिकन्दर बस्त) :  =  (३)
 सभवते  माननी+  सदस्य  भूप  प्रावास  पाकेट
 में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये

 गये  तथा  लाटरी  में  सफल  भावदको  को
 झावटित  किये  गये  एक  मजिले  मकान  पर
 अरतिरिका  मजिलो  के  निर्माण  के  बारे  में
 जानने  के  इच्छुक  है  ।  इन  मामलों  में  ऐसी
 मजिल  पर  प्रतिरिक्त  वास  के  निर्माण  की
 पहले  से  ही  प्रनुमति  है  बशतें  कि  ऐसे  परिवद्धंन
 भ्रतिरिक्‍्त  रिहायशी  एकक  न  हो  ।

 (@)  भाग  (क)  के  उसर  को  देखते
 द्  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  t
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 Supply  of  Rotten  Rice  to  States

 30  SHRI  VAYALAR  RAVI  WJ
 the  Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  different
 State  Governments  complained  against
 the  supply  of  rotton  rice  by  the  FCI,

 (b)  7  so  why  such  rotton  rice  was
 supplied  to  the  States,  and

 (c)  the  steps  taken
 supply  of  quality  rice?

 to  improve

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  &
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA.

 TAP  SINGH)  (a)  Some  of  the  State
 Governments  namely  West  Bengal,
 Tripura  Delm  and  Kerala  did  com-
 plain  about  issue  of  infenor  qual.ty
 of  rice  from  the  Food  Corporation
 of  India  depots  Enquiries  revealed
 that  no  rotten  rice  was  supplied
 Stocks  issued  conformed  to  the  speci-
 fications  of  fair  average  quahty

 (b)  Does  not  arise

 (c)  To  meet  the  consumer  pref
 rence  for  parboiled  mnce  m  West
 Gengal  Kerala  and  Tripura  and  ‘or
 slender  group  rice  in  Delhi  7  efforts
 are  always  made  to  supply  the
 desired  quahty  su  ,ect  to  1०  availa
 bility  of  stocks  Strict  checking  0s
 ensured  by  qualty  control  staff  of
 Food  Corporation  of  India  to  8९०३)
 complaints  about  the  stocks  released

 Allotment  of  Government  accommoda-
 tion  to  the  dependents  of  allottees

 dying  in  harness

 3l|  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE
 HABILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  dependents  cf  a
 Government  Employee  who  dies  in
 service  and  is  an  allottee  of  a  Govern-
 ment  Quarter  are  allotted  the  Govern.
 ment  quarter  on  compassionate
 grounds,
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 (b)  whether  the  dependents  of  8
 Government  servant  who  is  not  in-
 possession  of  Government  accommoda-
 tion  and  dies,  are  provided  with  em-~-
 ployment  but  are  not  given  accommo-
 daton,  and

 (९)  ॥  go,  the  reasons  in  detail?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  Yes,  Sir,  the  dependent
 is  considered  for  an  ad  hoc  allotment,
 provided  he  is  eligible  for  allotment
 of  a  residence  from  General  Pool  and
 Was  residing  with  the  deceased  officer
 for  atleast  six  months  immediately
 before  the  death  of  the  officer

 (b)  They  are  not  considered  for  ad
 hoc  allotment

 (c)  Ad  hoc  ailotment  to  an  eligible
 dependent  of  a  deceased  officer  who
 was  in  occupation  of  Government

 accommodation,  38  given  in  considera-
 tion  of  the  difficulties  the  dependents
 will  have  to  face  if  they  have  to  vacate
 the  Government  accommodation  and
 find  out  alternative  accommodation
 In  the  case  of  officer,  who  was  not  an
 allottee  of  Government  accommoda
 tion,  such  an  eventuahty  of  finding
 alternative  accommodation  does  not
 normally  arise  As  such  49  the  later
 case,  no  ad  hoc  allotment  in  permissi-
 ble

 Accommodation  for  Government
 Employee,

 32  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:
 the  number  of  Government  servant
 entitled  for  type  II  accommodation  who
 have  completed  twenty  years  of  service
 but  have  not  been  allotted  Govern-
 ment  Quarters  so  far?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  There  are  ‘1,647  Central
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 Government  employees  who  have
 applied  for  type  II  accommodation
 from  General  Pool  in  Delhi/New  Dieihi
 and  who  have  completed  20  years  of
 service  but  have  not  been  allotted
 Government  accommodation  so  far.

 wat  पर  मिर  रहने  बाले  क्षेत्रों  का  विकास

 31 13.  करी  दयारास  दाक्य  :  क्‍या
 कृषि  और  सिचाई  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (के)  सिंचाई  के  लिए  वर्षा  के  जल  पर
 निर्भर  रहने  वाले  क्षेत्रो  ह 1  विकास  करने
 के  लिए  केतद्रीय  सरकार  ने  कया  उपाय  किये
 है  झौर  राज्यवार  ऐसे  क्षत्र  वाले  जिलो  के
 नाम  क्या  हैं  शौर  इस  सबंध  में  वर्ष  978-79
 के  दौरान  कितना  व्यय  किया  जाएगा,
 और

 (ख )  ऐसे  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए
 किन  राज्यों  में  ऐसे  कार्यक्रम  श्ारम्भ  कण 4
 गए  हूँ  *

 कृषि  शोर  सिच्ाई संत्री  धी  बुरबीत  सिह
 बरनाला)  :  (क)  और  (ख).  चूकि
 वर्षा  मानसून  पर  आ्राधारित  है  भौर  स्थान
 तथा  समय  दोनो  दुष्टियो  से  इसका  वितरण
 भी  एक-सा  नहीं  है  इसलिए  देश  के  लगभग
 सभी  जिलो  को  वर्षा  पर  प्रार्धाच्त  झपनी
 कृषि  के  लिए  पौर  बहू  फसली  पद्धति  को
 अपनाने  के  लिए  सिंचाई  सुविधाभों  को
 भ्रावश्यकता  है  ।  स्वततता  प्राप्ति  के  बाद
 से  सिंचाई  विकास  के  मामले  में  बहुत  प्रबति

 हुई  है।  सिंचाई  शक्यता  जो  हमारी  योज्नाभो
 के  प्रारम्भ  होने  के  समय  22.6  मि०
 हैक्टपर  थी,  बढ़कर  977-78  के  झम्त
 तक  52  2  मि०  हैक्टथर हो  गई।  7  मि०
 हैक्टयर  की  प्रतिरिक्त  शक्यता  की  वृद्धि
 करने  के  लिए  माध्यावधिक  योजना  (1978-
 83)  के  दौरान  इसके  विकास  की  गति  को

 झौर  तेज  किया  जा  रहा  है।  सिंचाई  राज्य
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 का  विषय  है,  इसलिए  सिंचाई  स्कीमों  का
 आयोजन,  कार्यान्‍्वयभत  तथा  उसके  लिए
 वित्त  व्यवस्था  राज्यों  की  विकास  योजनाप्रों
 के  प्रन्तगंत  की  जाती  है।  राज्यों  को  केद्रीय
 वित्तोय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  शौर  भनृदानों
 के  रूप  में  दी  जाती  है  शौर  यह  विकास  के  किसी
 विशिष्ट  सैक्टर  श्रथवा  पा  योजना  के  साथ

 जुड़ी  नहीं  होती  ।

 यद्यपि  सिंचाई  केन्द्रीय  सेक्टर  के  भ्रस्तर्गत
 नही  है,  फिर  भी,  भारत  सरकार  ने  975—-
 78  की  वधि  में  कुछ  चूनी  हुई  बृहत  ध्रौर
 मध्यम  सिंचाई  परियोजनाभों  की  गति  मे
 तेजी  लाने  के  लिए  राज्यों  को  398.07
 करोड़  पये  की  प्रग्मिम  योजना  सहायता
 दी  है।  इसके  अलावा  977-78  के  दौरान

 कुछ  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओों  के  लिए
 2.00  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता

 दी  गई  थी  t  लध्‌  सिंचाई  कार्यक्रमों  के  लिए
 भी  लघु  कृथक  विकास  एजेन्सी,  सुखा-प्रजण
 क्षेत्र  कार्यक्रम,  जनजाति  उपयोजना  झौर
 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत
 1976-78  के  दौरान  69  86  करोड

 रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  1

 i978-79  के  दौरान  i033  करोड़
 रु  ये  बहत  प्रौर  मध्यम  सिंचाई  स्कीमो  पर
 जौर  625  करोड़  रुपये  लघु  सिचाई  स्कोमो
 पर  (225  करोड़  रुपये  सरकारी  सैक्टर  शौर
 400  करोड़  डपये  संस्थागत  क्षेत्र  में)  ब्यथ
 करने  का  प्रस्ताव  है  a  सिंचाई  विकास
 कार्यक्रम  सभी  राज्यों  शौर  सधी  राज्य  क्षेत्रों
 हें  फैला  हुभा  है  ।

 Strike  by  Contract  Workers  at  FCL,
 Cochin

 9i4.  SHRI  हू,  A.  RAJAN:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (ay  whether  Government  are  aware
 that  over  600  contract  workers  doing
 loading  and  unloading  work  and  at.

 tached  to  the  Food  Corporation  of
 India,  Cochin  main  depot  have  been
 on  a  strike  for  more  than  two  months;

 (b)  if  so,  the  details  and  their  de.
 mands;

 (c)  whether  Government  hag  taken
 any  steps  to  settle  the  dispute;  and

 (a)  ig  so,  the  details  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  The  workers  on
 strike  are  not  of  the  Food  Corporation
 of  India  but  are  engaged  by  M/s.
 South  India  Corporation  (Pvt.)  Ltd.
 who  are  the  handling  and  Transport
 Contractors  of  Food  Corporation  of
 India  main  depot  in  Cochin,  The  num-
 ber  of  workers  who  have  been  on
 strike  since  ‘15-5-78  is  not  known.

 (b)  Their  demands  are:—

 (i)  Abolition  of  Contract  system
 and  departmentalisation  of  labour;
 and

 (a)  Wage  arrears  as  per  Wage
 Revision  Committee  |  recommen-

 dations.

 (c)  and  (d).  Since  the  workers  are
 employed  by  South  India  Corporation
 (Pvt)  Ltd.,  the  dispute  primarily  re-
 lates  to  them.  Concihation  proceed-
 ings  are  being  held  by  the  Labour
 Commissioner,  Government  of  Kerala.
 With  regard  to  the  demang  for  de-
 partmentalisation  of  labour  the  matter
 in  all  its  aspects  is  being  examined.

 गुजरात  से  कोड़े  क ेकारण  मूंगफली  को  फसल

 पर  हवाई  छिड़काव

 3115.  शी  धर्मसिह  भाई  पटेल  :

 क्या  कृषि झोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  प्रत्येक  वर्ष  झगमस्त  झौर
 सितम्बर  के  महीनों  में  'मोलो  मशी”  नामक
 कीड़े  मूंगफली  की  खड़ी  फसल  को  बहुत
 नुकसान  पहुंचाने  हैं  ;
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 (ख)  यदि  हा,  तो  गुजरात  के  सौराष्ट्र
 प्रदेश  मे  उन  जिलो  और  तालुक  के  नाम
 क्या  है  जिनमे  इस  वर्ष  मृगफली  की  खड़ी
 फसल  पर  हवाई  छिडकाव  करने  का  विचार
 है  तथा  मूगफली  की  श्रौसतन  कितनी  फसल  पर

 हवाई  छिड़काव  किया  जाएगा  ,

 (ग)  क्‍या  गुजरात  सरकार  और  प्रन्य
 राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रकार  का  हवाई
 छिड़काव  कराने  का  प्रनुरोध  किया  है  भौर
 यदि  हा,  तो  अन्य  राज्य  सरकारो  के  नाम  क्या
 हैं  तथा  उन्होंने  यह  भ्रनुरोध  कब  किया  था  ,

 (घ)  इसके  लिए  मूगफली  उन्पादको
 और  गुजरात  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  ने
 किस  प्रकार  की  सहायता  दी  ,  और

 (ड)  इस  वर्ष  गुजरात  के  सोराष्ट्र
 प्रदेश  मे  किए  जाने  वाले  हवाई  छिड़काव
 कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ज््षि  शोर  बाई  मंत्री  (श्री  सुर्ज,तालह
 बरनाला)  :  (क)  एफिड  (स्थानीयतौर
 पर  मोलोमशी  चुसिया  के  नाम  से  ज्ञात  ),
 जोकि  एक  चूधषक  कीडा  है,  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में

 मगफली  की  फसल  पर  दिखाई  देता  है।
 अगर  ठीक  समय  पर  इसका  नियत्रण  नहीं

 ब्कया  जाता,  तो  यह  कीडा  मृगफली  की  फसल
 को  काफी  नुकसान  पहचा  सकता  है  t

 (ख)  चालू  वर्ष  के  दौरान  सौराष्ट्र
 के  राजकोट,  जूनागढ़  मौर  प्रमरेली  जिलों  में

 मूगफली  की  फसल  के  करीब  80,000  एकड़
 भूमि  पर  हवाई  छिड़काव  करने  का  प्रस्ताव
 है।  इसके  भ्रतिरिक्‍त  जो  क्षेत्र  हवाई  छिड़काव
 के  लिए  उपयुक्त  नहीं  है  उनमे  कृषकों  द्वारा
 सतही  छिड़काव  करने  की  सूचना  मिली  है  ।

 (ग)  गुजरात  सरकार  ने  भारत  सरकार
 से  भ्रनुरोध  किया  है  कि  वे  मूगफली  पर  हवाई
 छिड़काव  करने  के  लिए  अपने  8  हवाई  जहाज
 भेजे  ।  मूगफली  की  फसल  पर  हवाई  छिड़काव
 के  लिए  रिसी  दूसरी  राज्य  सरकार  ने  झनुरोध
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 नहीं  किया  है  गुअरात  सरकार  ने  जूम॑,
 978  में  यह  अनुरोध  किया  था  ।

 (ध)  भारत  सरकार  अपने  गहन  लिलहन
 विकास  कार्यक्रम  के  प्रन्तगंत  मूगफली  की
 फसल  पर  हवाई  छिड़काव  के  लिए  लघु  और
 सीमात  कृषकों  को  प्रति  हैक्टार  25  Fo
 att  न्य  कृषकों  को  7  50  Fo  की  राज
 सहायता  देती  है।  इसके  अ्रतिरिक्त  सूचना
 मिली  है  कि  राज्य  सरकार  ने  भी  कीटनाशक
 दवाओं  के  लिए  15  रु०  प्रति  डेक्टार  राज
 सहायता  देना  स्वीकार  किया  है  |

 (ड)  सौराप्ट्र  क्षेत्र  मे ंहवाई  छिश्काव
 के  कार्य  मे  पहल  से  ही  प्रगति  जारी  है,  भौर
 यह  कार्य  23-7-78  से  कृषि  विमानन
 निदेशालय  के  7  हवाई  जहाजो  (6  बसन्त
 झौर  एक  बीबर)  द्वारा  किया  जा  रहा  है।
 इस  वर्ष  इस  क्षेत्र  म ेकरीब  80,000  एकड़
 क्षेत्र  मे  दवा  छिद्कने  का  प्रस्ताव  है।

 शाल  ईं  डिया  प्राऊड़नट  एडबांस  'रिमर्च  सेटर,
 जूनागढ़

 3i6.  श्री  धर्म  नहि  भाई  पटेल:  क्‍या
 कृषि  शोर  पनियाई  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  क्या  गुजरात  के  सौराष्ट्र  प्रदेश
 में  जू  ।गढ़  मे  ध्ाल  इडिया  ग्राउडनट  एडबांस
 'रिसचे  सेटर  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया
 गया  है  ,

 (ख)  यदि  हा,  तो  कब  भौर  इसे  कैसे
 स्थापित  किया  जाएगा  ,

 (ग)  इस  पाल  इंडिया  ग्राऊडनट  रिसर्च
 सटर  को  भ्रब  तक  जूनागढ़  मे  स्थापित
 न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  है  भौर  यह  केन्द्र
 वहा  कब  तक  कार्य  करता  झारम्भ  कर  देगा  ;
 झौर

 (थ)  जूतागढ़  के  किस  स्थान  में  इस
 ग्राउंडनट  रिसे  सेंटर  को  स्थापित  करते  का
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 विचार है  धौर  इस  सेंटर  के  लिए  भारत  सरकार
 ह्वारो  किस  प्रकार  की  श्लौर  कितनी  सहायता
 द्य  जाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  भी  सुरजीत सिह सिंह
 बरनाला):  (क)  जी  हा,  श्रीमान  ।
 भारतीय  कृषि  भ्रमुसन्धात  परिषद्‌  ने  मूगफली
 बर  पनुसन्धान  के  लिए  जूनागढ़  मे  एक  राष्ट्रीय
 कना  की  स्थापना  हेतु  एक  प्रस्ताव  रखा  है  t

 (ख)  झझौर  (ग)  इस  केन्द्र  की  स्थापना
 भारत  सरकार  द्वारा  प्रायोजना  प्रस्तावों
 को  झल्तिम  रूप  से  स्वीकृत  करने  के  बाद  की
 जायेगी  जो  कि  भारतीय  कृषि  प्नुसन्धान
 बरिवद्‌  की  छठी  पच्वर्षीय  योजना  का  एक  भाग
 है।

 (घ)  यह  केन्र  गुजरात  कृषि  विश्व-
 विधालय  के  अनुसन्धान  स्टेशन  में  काम
 करेगा  ।  इस  केन्द्र  मे  मृूगफली  की  उपज
 क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  बुनियादी  भ्रनुसन्धान
 मूलक काम  होगे।  प्रनुमान है  कि 1978-83
 की  योजना  के  दोरान  इस  पर  85  लाख  रपये
 ज्ञागत  झ्ायेगी

 Strategy  to  save  Grain

 3117  SHRI  P  RAJAGOPAL  NAIDU
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  Central  Govern:
 ment  evolved  a  strategy  to  save  grain,
 and

 (b)  whether  the  Government  8
 going  to  give  financial  assistance  to
 implement  the  strategy?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH)  (a)  A  “Save  Grain
 Campaign”  has  already  been  launched
 by  Government  in  vanous  States,
 which  aims  at  saving  the  grain  at
 farm/trade  level  through  training,
 demonstration,  publicity,  motivation
 md  _spersuation.
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 {b)  Financial  assistance  in  the
 form  of  loans  and  grants-in-aid  is
 given  to  the  State  Government  for
 fabrication  and  sale  of  metal  bins  to
 farmers,  setting  up  State  level  Save
 Grain  Campaign  teamg  and  populari«
 sation  of  scientific  techniques  of
 storage  through  Farmers  Training
 Centres

 Contaminated  Water  in  Delhi

 3778  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS.
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government's  attention
 is  drawn  to  the  newg  item  in  ‘Indian
 Express’  dated  3th  July,  978  that
 chemical  analysis  of  water  samples  in
 the  Delhi  Water  Supply  and  Sewage
 Disposal  Undertakings  own  workshops
 has  shown  that  the  water  38  not  free
 from  contamination,

 (b)  whether  it  ३8  also  a  fact  that
 some  individual  samples  whch  were
 examined  following  complaints  from
 residents  gave  worse  results,  and

 (८)  7  so  the  steps  Government  has
 taken  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  Only  during  the  first  week  of
 July,  978  in  some  water  samples
 residual  Chlorine  was  found  less  than
 02  ppm  The  bacterioligical  results  of
 these  samples  were  however,  satisfac-
 tory

 (c)  Immediate  action  to  step  up
 the  dose  of  chlorination  was  taken

 Teaching  standard  in  Technical
 Colleges  in  Karnataka

 3ii9  SHRI  K  MALLANNA  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  poor  standard  of  teaching  end
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 use  of  gub-standard  laboratory  equip-
 ments  in  some  technical  colleges  in
 Karnataka;  and

 (b)  if  so,  what  steps  Government
 Propose  to  take  to  raise  the  teaching
 Standard  and  also  to  provide  hetter
 laboratory  equipments  to  the  students?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-

 DER):  (a)  and  (b).  In  Karnataka,
 there  are  four  unapproved  Engineer-
 ing  Colleges  which  have  been  granted
 affillation  by  the  Universities  in  the
 State  against  the  specific  advice  of
 all  India  Council  for  Technical  Edu-
 cation  The  Central  Government  or
 the  State  Government  have  no  control
 on  these  colleges  so  as  to  ensure
 maintenance  of  standards  in  accord-
 ance  with  the  prescribed  norms.

 All  other  technical  institution  both
 at  the  degree  and  diploma  levels  are
 approved  by  the  Ail  India  Council  for
 Technical  Education  for  development
 in  accordance  with  the  prescribed
 standards.  Some  of  these  Institutions
 have  not  completed  as  yet  their
 development  schemes  due  to  inade-
 quate  resources  made  available  for
 Government  has  been  requested  to
 utihse  the  available  resources  for  the
 consolidation  of  these  institutions  in
 the  first  place

 Technica]  Institutions  in  Karnataka

 3i20.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  be  pleased
 to  state

 (a)  total  number  of  technical  Insti-
 tutions  in  Karnataka  which  are  recog-
 Bised  by  the  University  Grants  Com.
 mission  and  getting  aid;

 (b)  what  are  the  total  number  of
 seats  in  these  institutions  sanctioned
 by  the  Central  Government;

 (c)  whether  some  institutions  had
 admitted  students  more  than  the  seats
 allocatu\  to  them  by  the  Centre;  and
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 (d)  if  so,  the  number  of  seats  which
 have  exceeded  the  sanctioned  capacity
 and  the  action  Government  have
 taken/propose  to  take  against  guch
 Institutions?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-

 DER):  (a)  There  are  only  two  techni-
 Cal  institutions  in  the  State  of  Karna-
 taka—one  a  University  Department
 and  the  other  a  deemed  University—
 which  are  recognised  by  the  Univer-
 sity  Grants  Commission  for  giving
 financial  assistance  for  specific  pur-
 poses.

 (b)  The  total  number  of  seats  for
 under-graduate  courses  sanctioned
 by  the  Central  Government  in  these
 two  institutions  jis  390

 information  is
 and  is  being

 (c)  and  (d)  The
 not  readuy  available
 collected
 Inquiry  Office  in  R.K.  Asharam  Marg, New  Delhi

 32l.  SHRI  V.  5.  ITANDE
 SHRI  U.  §,  PATIL:

 Will  the  Mimster  of  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  REHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  C.P.W.D
 enquiry  office  for  K-Biock  Type  lI
 Muiti  storeyed  quarters  (clive  square) R.K.  Asharam  Marg.  New  Delhi  is  nos
 functioning  properly  and  the  minor
 complamts  such  as  doors,  roofs  etc,  are
 not  attended  to;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 Tesident  clerk  and  worker  have  not
 been  posted  in  the  Inquiry  Office,  to
 Tegister  complaints  ang  remove  minor
 faults  after  office  hours;

 (c)  whether  sweepers  are  not  9705 vided  for  cleaning  lawns,  staircase  and
 even  the  dust  bins/cement  haudove
 have  not  been  provided;

 (d)  whether  there  js  any  proposal
 under  Government's  consideration  te
 provide  sweeper  for  cleaning  lawns  and
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 staircases  and  dustbin/cement  haudees
 for  every  four  quarters  in  these  blocks,
 and

 (e)  if  so,  the  details  thereof  and
 what  remedial  steps  Government  pro-
 pose  to  take  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  (SHRI  SIKAN-

 DAR  BAKHT)  (a)  and  (b).  Quarters
 in  K—Block  have  been  completed
 recently.  Defects  in  such  newly
 constructed  quarters  are  got  rectifi-
 ed  through  the  contractor  for  a
 period  of  6  months  For  this  purpose
 the  complaints  are  to  be  lodged  with
 the  site  office  which  is  functioning
 in  the  locality  The  staff  of  the  CPWD
 posted  on  the  site  ensures  that  the
 defects  are  temoved  Any  urgent
 and  immediate  complaints  after  office
 hours  are  ultended  to  by  the  regular
 CPWD  enquiry  office  functioning  at
 Havlock  Square  in  DIZ  Area

 (c)  to  (e)  Arrangernents  for
 cleaning  the  staircase  etc  are  to  be
 made  by  the  residents  themselves

 Regular  arrangements  for  sweeping
 other  common  areas  in  the  colony
 would  be  made  by  the  NDMC  after
 the  colony  is  handed  over  to  them  by
 CPWD  Till  then  cleaning  of  road
 bye-lanes  and  lawns  after  develop-
 ment  wotld  be  done  by  the  CPWD.
 Dust  bing  are  provided  at  motorable
 point  where  the  Municipal  trucks  can
 pick  up  garbage  There  is  no  propo-
 sal  to  provide  additional  dust  bins/
 cement  haudees

 Request  from  Karnataka  Government
 for  completion  of  Irrigation  Projects

 8122,  SHR]  8,  R.  REDDY:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleaseq  to  state:

 (a)  whether  the  Karnataka  Govern-
 ment  has  approached  the  Central  Zov-
 ernment  regarding  the  completion  of
 the  irrigation  projects  which  are  lying
 pending;  and

 (b)  if  so,  the  details  regarding  the
 pending  projects  and  the  Central
 financial  aid  being  sanctioned  during
 the  present  financial  year?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL.
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir  The  Government  of  Karna-
 taka  have  indicated  an  additional  re-
 quirement  of  Rs.  47.85  crores  during
 3978-79  for  certain  major  and  medium
 ongoing  projects  in  the  State  with  a
 view  to  create  additional  potential  ang
 also  for  taking  advance  action.

 (b)  There  are  at  present  23  major
 and  38  medium  irrigation  schemes
 taken  up  by  the  State  Government
 for  execution.  The  outlay  approved
 for  Karnataka  State  for  irrigation  sec-
 tor  for  major  and  medium  schemes
 for  the  current  year  is  Rs.  68.06  cro-
 res,

 Irrigation  3s  a  State  subject  and
 irmgition  projects  are  executed  and
 finun-ed  by  the  State  Governments.
 Central  assistance  to  the  States  is
 Biven  in  the  form  of  block  loans  and
 grants,  which  is  not  related  to  any
 individual  scctor  of  development  or
 project.  There  is,  at  present,  no  pro-
 posal  for  giving  advance  vlan  assis-
 tance  during  the  current  financial
 year.

 Allotment  of  Government  Accom.
 modation  to  Non-journalists

 8i23.  SHRI  KANWAR  LAL
 GUPTA:  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  AND  SUPPLY  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to
 state’

 (a)  the  names  of  the  private  indivi-
 duals  and  their  addresses,  other  than
 journalists,  who  have  been  allotted
 Government  accommodation;

 (b)  how  many  of  them  were  allotted
 Government  accommodation  a  year
 back;

 (c)  what  were  the  reasons  for  allot
 ing  the  Government  accommodatign
 to  them;  and
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 (d)  what  is  the  criteria  of  allot:ng
 the  Government  accommodation  to
 Private  individuals?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  A  statement  giving
 the  information  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-2598/78).

 (b)  6  (from  Ist  June,  977  to  3ist
 July,  (1978).

 (९)  and  (d).  Private  individuals
 are  allotted  accommodation  on  merits
 in  consideration  of  the  special  cireum-
 stances  of  each  case,

 New  Attitude  and  New  Programme  for
 Management  of  Forests

 3124,  SHRI  K.  PRADHANI:
 SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:

 Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased to  state:

 (a)  whether  the  Prime  Minister  has
 recently  called  for  a  ‘new  attitude  end
 a  new  Programme’  for  management  of
 forests  keeping  in  the  forefront  the
 interests  of  the  tribal  people,  and

 (b)  ४  80,  the  detafls  regarding  the
 programme  of  Government  in  this  re-
 gard?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  A  Statement  is  attached.

 t  Statement

 l.  Full  rights  of  tribals  to  minor
 forest  produce  should  be  recognised
 wherever  this  has  not  been  done.  In-
 stead  of  considering  the  tribals  as
 mere  wage  earners  or  contract  labour,
 @  reasonable  price  based  on  market
 price  of  the  minor  forest  produce  col-
 lecteg  by  the  tribals  should  be  fixed.
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 2.  Marketing  of  the  minor  forest
 produce  should  be  organised  exelu-
 sively  through  cooperatives  such  a8
 large  sized  Multi-purpose  Cooperat-
 ive  Societies.  A  time  bound  pro.
 gramme  should  be  evolveq  by  the
 States  in  this  regard.  Forest  Depart-
 ments  should  commence  or  continue
 direct  purchase  in  areas  where  for-
 mation  of  such  cooperatives  may  be
 lagging.

 3.  Regionwise  plan  for  the  develop-
 ment,  processing  and  marketing  of  lac
 and  tassar  in  tribunal  areas  should
 be  taken  up,  and  for  this  purpose
 diverse  uses  of  lac  shoulg  be  found
 out  and  planting  of  tassar  host  trees
 shoulg  be  taken  up.

 4.  Tribal  Welfare  Departments  of
 the  State,  in  consultation  with  Forest
 Departments,  should  organise  active
 and  conscious  forest  labour  coopera-
 tive  societies  within  a  time-bound
 programme  to  undertake  all  forestry
 programme  in  tribal  areas  replacing
 the  contractors  and  intermediaries.

 5.  The  institution  of  forest  villages
 should  be  abolished  and  steps  snould
 be  taken  to  convert  theni  to  revenue
 villages.

 6.  Till  such  time  the  forest  villages
 are  converted  to  revenue  villages,  the
 obligation  of  forest  villagers  to  pro-
 vide  compulsory  labour  by  each  fa-
 mily  for  forestry  works  should  be  re-
 placed  by  specific  contractual  obliga-
 tions.

 7.  Development  of  forests  in  tribal
 areas,  instead  of  being  »lanned  in
 isolation,  should  form  an  integral  part
 of  the  comprehensive  plans  of  the  in-
 tegrated  tribal  development  areas.
 The  need  of  the  local  economy  should
 get  the  highest  priority  in  such  fores-
 try  programmes.

 8.  In  the  plantation  of  species  for
 industrial  and  commercial  use,  a  mix.
 ture  of  species  which  may  yield  fod-
 der,  fruit  or  minor  forest  produce
 should  be  introduced.
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 9.  A  cadre  of  forest  officers,  pro-
 perly  trained  and  wedded  to  the  prin-
 ciple  of  tribal  development,  shoulg  be
 built  up  in  the  Forest  Departments
 and  deployed  in  tribal  areas.

 10,  Selected  forest  officers  should  be
 appointed  as  Project  Administrators
 in  selected  Integrated  Tribal  Develop-
 ment  Project,  where  it  is  envisaged  to
 plan  for  forestry  oriented  economy.

 ll.  Specific  organisation  should  be
 created  in  the  Department  of  Agri-
 culture  at  the  Centre  and  Depart-
 ment  of  Forests  in  the  States  to  plan
 and  monitor  forestry  development
 projects  in  line  with  decisions  indi-
 cated  earlier  and  to  keep  close  and
 constant  liaison  with  other  Central
 Ministers  and  State  Departinents.

 Extinction  of  Fish  Population  in
 Jamuna

 3I25  DR  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Wul  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  serious
 threat  of  extinction  of  fish  populatioa
 of  Jamuua  River,

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  valuable
 and  popular  species  of  fish  has  come
 down  from  55  varieties  to  only  25  in
 the  current  year;

 (c)  whether  the  attention  of  the
 Government  has  been  drawn  to  the
 research  conducted  by  Miranda
 House,  University  of  Delhi,  warning
 against  pollution  of  Jamuna  waters,
 due  to  chemical  ang  acidic  pollutants
 by  industrial  units  around  the  banks
 of  Jamuna  river;

 (d)  whether  a  DDT  Factory  is  mainly
 responsible  for  fish  mortality  and  eco-
 logy  of  the  Jamuna  river;  and

 (e)  if  so,  steps  Government  have
 taken  to  prevent  extinction  of  fish
 population  and  prevent  water  pollu-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes,  Sir;  Delhi  State  Fisheries  De-
 partment  is  aware  of  the  adverse
 effects  on  the  fish  population  in  cer.
 tain  polluted  zones  in  River  Jamuna.

 (b)  No  Sir;  it  has  not  come  down
 except  in  the  polluteg  zones,

 (c)  Specific  research  conducted  by
 Miranda  House,  University  of  Delhi
 has  not  been  brought  tg  our  know-
 ledge.

 (d)  No  Sir,  it  can  not  be  said  that
 a  DDT  Factory  is  mamly  responsible for  pollution  in  the  River  Jamuna.

 (e)  The  Government  has  already enacted  Water  (Prevention  and  Con-
 trol  of  Pollution)  Act,  1974,  and  crea- ted  an  organisation  known  ag  Central
 Board  for  the  Prevention  and  Control
 of  Water  Pollution.  This  Board  has the  regulatory  functions  for  control- ling  water  pollution.

 World  Bank  Loan  for  Operation  Flood
 Programme

 3126,  DR.  VASANT  KUMAR  PAN- DIT:  Will  the  Minister  of  AGRICUL. TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the World  Bank  has  agreed  to  8ive  a  loan to  the  Government  amounting  to  50 million  dollars  for  “Operation  Flood

 Programme”  recently,  if  so,  what  are the  terms  and  conditions;

 (b)  how  does  the  Government  pro-
 pose  to  utilise  the  above  loan  in  the
 first  year  of  “Operation  Flood  Pro-
 gramme”  phase  two;  and

 (c)  which  areas  have  been  selected
 for  its  operation  in  Madhya  Pradesh
 and  Maharashtra?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Yes  Sir.  The  loan  will  be  utilised  for
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 investments  in  purchase  of  equipment,
 materials,  civil  works,  consultants  and
 technical  services.  The  repayment
 will  be  made  in  semi  annual  instal-
 ments  commencing  from  November  1,
 988  over  a  period  of  40  years,  A
 pervice  charge  at  the  rate  of  0.75
 per  cent  per  annum  on  the  principal
 amount  withdrawn  and  the  amount
 outstanding  from  time  to  time  will  be
 paig  semi-annually.

 (b)  The  loan  from  the  World  Bank
 is  to  be  used  as  one  of  the  sources
 of  funds  for  the  first  phase  of  Ope-
 ration  Flood  II  Programme.  During
 the  first  year  of  the  programme  the
 funds  will  mainly  be  utiliseq  for  com-
 pleting  studies  in  all  the  Milk  Shed
 areas  on  ihe  basis  of  which  dctailed
 cluster  plan  for  each  Milk  Shed  can
 be  prepared.  Some  investments  are
 also  proposed  i,  equipment  material
 and  in  the  extension  of  the  existing
 processing  capacities.

 (c)  The  determination  of  the  dis-
 tricts  which  will  be  covereg  by  the
 operation  in  Madhya  Pradesh  and
 Maharashtra  is  being  done  taking  into
 the  account  the  recommendations  of
 the  National  Commission  on  Agricul-
 ture  and  in  consultation  with  the  State
 Governments  concerned.
 Production  of  Skimmed  Milk  Powder

 3127.  DR.  VASANT  KUMAR
 PANDIT:

 SHRI  S.  S.  SOMANT:
 Will  the  Minister  of  AGRICUL-

 TURE  AND  IRRIGATION  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  production  of  skimmed
 milk  powder  in  India  during  the  years
 1976-77  and  ‘1977-78;

 (b)  how  much  skimmed  milk  powder
 was  imported  from  foreign  countries
 and  gifted  by  foreign  organizations
 during  these  two  years;

 (c)  whether  there  js  a  shortage  of
 milk  powder  in  Maharashtra’  and
 Madhya  Pradesh;

 (d)  ha;  the  attention  of  the  Govern-
 ment  been  driwn  by  the  Bombay  Hotel
 Association  to  the  above  effiect;  and
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 (e)  if  ह. ह  what  action  Government  .
 have  taken  to  provide  sufficient  skim-
 med  milk  powder  at  reasonable  rate  to
 consumers  for  baby  food  and  hote-
 liers?

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  (a)
 Production  of  skimmed  milk  powder
 during  the  years  1976-77,  and  ‘1977-78
 was  2,l76  MTs  and  ‘15,757  MTs  res-
 pectively.  This,  however,  does  not
 include  the  production  figures  of
 three  public  sector  corporations.

 (b)  During  1976-77  and  ‘1977-78,  the
 Indian  Dairy  Corporation  received
 27,447  M.Ts  and  11,789,  MTs  skimmed
 milk  powder  respectively  as  gift  from
 W.E.P.  and  EE.C  No  commerrial
 import  was  made  during  these  two
 years.

 (c)  to  (e).  While  there  is  no  in-
 formation  available  regarding  short-
 age  of  milk  powder  ji;  Maharashtra
 and  Madhya  Pradesh,  representations
 have  been  received  from  the  Bom-
 bay  Hotels’  Association  requesting  for
 allotment  of  skimmeg  milk  powder
 from  the  commercial  pool  operated  by
 the  Indian  Dairy  Corporation.  The
 distribution  and  price  of  indigenous
 skimmed  milk  powder  are  not  con-
 trolleq  by  Government.  It  is  open
 to  the  Hotels’  Association  to  secure
 its  requirements  of  indigenous  skim-
 med  milk  powder  from  the  actual
 producers,  In  the  case  of  the  manu-~
 facturers  of  baby  food,  however,
 arrangements  have  been  made  to  meet
 their  requirements  through  the  Indian
 Dairy  Corporation  as  was  done  in
 the  past  years.

 चुरावशेष  झोर  प्राचीन  कसाकृति  चिक्रेता

 3i28.  श्री  सुखेना  सिह  :  कया  शिक्षा,
 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  व्यक्तियों  भ्रौर
 संस्थाश्मों  के  पास  रखे  हुए  पुरावशेष  की
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 लिदिष्ट  श्षेणियों  के  रजिस्ट्रीकरण,  फोटोग्राफी
 और  प्रलेखन  के  लिए  पुरावशेषों  के  विश्रेताशों
 को  लाइसेंस  दिये  जाने  की  विनियमित  करने
 के  लिए  पुरावशेष  तथा  बहुमूल्य  कलाकृति
 अधिनियम  के  झन्तर्गत  नियमों  को  भ्रधिसूचित
 किया  है  ;  भौर

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्य्पण  और  संस्कृति  मंत्री
 (डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र)  :  (क)  शौर
 (ख).  जी  हा  पुरावशेपों  के  रजिस्ट्रीकरण
 जौर  पुरावशेषों  के  विक्रेताओं  को  लाइसेस
 दिये  जाने  से  संबंधित  नियम  पुरावशेषों  तथा
 बहुमूल्य  कलाकइृति  भ्रधिनियम,  i972  के
 अन्तर्गत  3  श्रगस्त,  973  को  अ्रधिसचित
 किए  गए  थे  ।  नियम  सं०  4-10  शौर  4
 पुरावशेषो  के  विक्रेताओं  को  लाइमेस  जारी
 किए  जाने  तथा  सं०  i-24  पुरावशेषो  के
 रजिस्ट्रीकरण  से  संबंधित  हैं  ।  किन्तु  अधि-
 नियम  5  अ्रप्रेल,  976  को  प्रवृत्त  हुआ  ।
 जिन  पुरावशेषों  का  रजिस्ट्रीकरण  प्ननिवार्य
 है,  उनकी  श्रेणिया  2  जुलाई,  976  को
 पुन:  निदिष्ट  कर  दी  गई  थी  ।

 Availability  of  Sugar  in  Delhi

 3129,  SHRI  LALJI  BHAI:  Will  the
 Minister  of  AGRIQGULTURE  AND
 IRRIGATION  be  pleaseg  to  state:

 (a)  whether  sugar  is  not  available
 in  sufficiept  quantity  in  Delhi;  and

 (b)  if  so,  full  facts  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  TRE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  and  (b).  Delhi
 Administration  had  becn  getting  a
 monthly  levy  sugar  quota  of  5,304
 tonnes  from  June,  976  onwards.  On
 27th  October,  ‘1977,  it  was  decided  to
 allot  the  quotas  to  the  States  on  po-
 Pulation  basis  ang  to  ensure  similarity
 of  treatment  for  distribution  to  the

 urbay,  and  rural  population.  Accord-
 ingly,  keeping  in  view  the  availability
 position,  the  state-wise  monthly  sugar
 quotas  were  re-fixed  with  reference
 to  the  projected  population  as  on
 14.1978  ensuring  425  grams  of  month-
 ly  per  capita  availability  with  effect
 from  December,  ‘1977.  However,  in
 the  case  of  a  few  States/Union  Ter-
 ritories  including  Delhi  w  (on  the  per
 capita  availability  for  the  said  pro-
 jected  population  out  of  the  existing
 quota  was  found  to  be  higher  than
 425  grams,  it  was  decided  to  retain
 the  quota  at  the  earlier  level.  There-
 fore,  Delhj  Administration’s  quota  of
 5,304  tonnes,  which  gave  monthly  per
 capita  of  975  grams  on  the  hasis  of
 projected  population  of  54.39  lakhs  as
 on  4.4  ‘1978,  as  against  the  norm  of
 425  grams,  was  not  curtailed  and  re-
 taineq  at  the  same  level  even  from
 December,  977  onwards.  Taking  into
 account  the  existing  ration  card  units,
 the  Delhi  Administration  has  fixed
 the  scale  of  distribution  for  levy  sugar
 at  950  grams  per  head,  per  month
 from  17.1978.

 2.  As  regards  free  sale  sugar  it  is
 available  without  any  difficulty  at
 reasonable  prices  (the  retail  price
 for  the  standard  D-30  grade  on  August
 14  978  was  in  the  range  of  Rs.  3.45—
 Rs.  3.65  per  Kg.).

 Allotment  of  Government
 Accommodation

 3130,  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  number  of  Central
 Government  employees  jn  Delhi  who
 are  on  waiting  list  at  present;

 (b)  what  is  the  earliest  date  of
 priority  under  cach  type;

 (c)  whether  Government  have  for-
 mulated  any  policy  to  provide  accom.
 Modation  to  Central  Government’s
 employees  in  Delhi  in  the  near  future;
 and

 (a)  if  sq  what  are  the  details
 thereof?
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 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  There  are  6,128  Cen-
 tral  Government  employees  waiting
 for  allotment  of  General  Pool  ac-
 commodation  on  the  published  wait-
 ing  list.

 (b)  As  on  330  July  ‘1978,  the  dates
 of  priority  covered  are  as  follows;—

 Type  I  18-12-1962
 Type  (2571-1957
 पक  वा  UP=10-1955,
 Type  Iv  16-891954
 Type  दि  g211-1968-
 Type  VI  5211-1969.
 Typ>  VIL  11-861973,
 Typ:  VHII  32°5-975
 Hostel  :

 Double  Suite  171-1969
 Single  Sate  t-9-79 65,

 (c)  ang  (d).  Government  have
 undertaken  a  crash  programme  for
 construction  of  large  number  of
 houses.  Housing  position  will  improve
 substantially  with  the  completion  of
 this  programme.

 Conversion  of  Temporary  Post  into
 Substantive  one  jn  Dandakaranya

 Project
 3131.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will

 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  AND  SUPPLY  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  sanction  to  convert
 50  per  cent  temporary  posts  into  sub-
 stantive  ones  has  not  been  issued  in
 respect  of  Dandakaranya  project
 whereas  the  game  has  been  done  in
 Yespect  of  the  Rehabilitation  Reclama-
 tion  Organisation;

 (b)  whether  a  certificate  to  the
 effect  that  the  D.D.A.  is  likely  to
 continue  fur  indefinite  period  has  been
 demandeg  from  the  Project  Authori-
 ties  even  though  the  certificate  to  the
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 effect  had  only  been  furnished  by  the
 D.D.A.  when  sanction  to  the  conver-
 sion  of  30  per  cent  of  temporary  posts
 in  substantive  were  issued  by  the
 Department  of  Rehabilitation;

 (९)  if  so,  what  are  the  reasons  for
 asking  a  fresh  certificate  for  the
 purpose;  and

 (d)  when  the  orders  for  conversion
 of  50  per  cent  temporary  posts  into
 permanent  post  in  Dandakaranya  pro-
 ject  are  likely  to  be  issued?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE.
 HABILITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT):  (a)  25  per  cent  of  the
 Gazetted  posts  and  30  per  cent  of
 non-gazetted  posts  in  the  Dandaka~
 ranya  Project  have  been  made  per-
 manent.  In  the  Rehabilitation  Re-
 clamation  Organisation  25  ver  cent  of
 posts  at  Headquarters  and  50  per  cent
 of  posts  in  the  Field  Units  have  been
 made  permanent.

 (b)  No,  Sir.
 (c)  Does  not  arise.

 (d)  The  norms  prescribed  for  con-
 version  of  temporary  posts  into  per-
 manent  will  need  to  be  gone  into  be-
 fore  percentage  of  posts  can  be  in-
 creased,

 डेरी  उद्योग  को  राज  सहायता
 3132.  श्री  गंगा  भक्त  सिह  :  क्या

 कृषि  झौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 (क)  क्या  अन्य  विकासशील  देशों  के
 समान  सरकार  का  विचार  डेरी  उद्योग  को
 राज  सहायता  देने  का  है  जिससे  दूध  के
 उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सके  ;  भौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  उद्योग  के
 संवंधेन  के  लिए  सहयोग  करने  हेतु  भ्रन्य  देशों
 से  विचार  विमर्श  किया  जा  रहा  है,  भौर  यदि
 हां,  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  झभौर  यदि  नहीं,
 सो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  कोर  सिचाई  मंत्री  बी  सुरणोत  सिह
 बरनाला) :  (क)  सरकार  का  डेरी
 उद्योग  को  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है।  सरकार  द्वारा  मुख्यतः  दूध  का  उत्पादन
 बढ़ाने  के  लिये  अपेक्षित  सुविधाशो  की  व्यवस्था
 पर  बल  दिया  जाना  है।  दुग्ध  उत्पादको  को
 उत्तरोत्तर  उत्तम  प्रजनन,  उत्तम  स्वास्थ्य  की
 व्यवस्था  और  उनके  पशुओं  के  लिये  खाद्य
 की  व्यवस्था  करते  के  लिये  सेवा  श्रौर  श्रादान
 अदान  किये  जा  रहें  है।  कुछ  एकल  योजनामो
 के  प्रन्तग्गंत  विशिष्ट  मदो  पर  सहायता  देने
 की  व्यवस्था  हैं,  जैसे  झाम  पशु  रोगो  में  तिरोधक
 टीका  मुफ्त  लगाया  जाता  है,  छोटे  शौर
 सीमान्त  किसानो  तथा  भूमिहीन  क्षि
 मजदूरों  को  सकर-प्र  ननित  बछडो  के  सम्बन्ध
 में  4  महीने  की  उम्र  से  28  महीने  की  उम
 तक  सकेद्रित  भ्राहार  के  लिये  क्रमश,  50  प्रतिशत
 शोर  66  प्रतिशत  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (ख)  संचालन  बाढ़-2  परियोजना
 के  भ्न्त्गत,  सात  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान
 जिभिन्न  राज्यों  के  55  जिलो  मे  डेरी  विकास
 कार्यक्रम  को  शुरू  करने  के  लिये  विश्व
 बैंक  शौर  यूरोपियत  प्राधिक  समुदाय  से
 सहायता  की  व्यवस्था  है  ।

 बिल्ली  दुग्ध  योजना  के  ga  का  मूल्य

 3133,  श्री  गंगा  भक्त  सिह:  क्‍या
 कृषि  जौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  हाल  मे  दूध  के
 मूल्यों  में  वृद्धि  की  ह ैजिसका  झाम  जनता  पर
 सीधा  बुरा  प्रभाव  पडा  है  तथा  उसने  विभिन्न
 संगठनों  के  माध्यम  से  भ्रपना  असंतोष  व्यक्त
 किया  है  ;  झौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  सरकार  का
 विचार  दूध  का  मूल्य  घटा  कर  65  पैसे  प्रति
 झाधा  लीटर  (प्रति  बोतल)  करने  का  है
 और  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं?

 कृषि  झोर  सिचाई मंत्रो  ो  सुरणीत  छह
 बरनाला)  :  (क)  जौर  (ख).  दिल्ली
 दुग्ध  योजना  को  हो  रहे  वित्तीय  घाटे  को
 झांशिक  रूप  से  पूरा  करने  की  दृष्टि  से  योजना
 द्वारा  सप्लाई  किए  जाने  वाले  टोन्‍्ड  दूध  का
 सूल्य  2-5-1978  से  बढा  दिया  गया  था  a
 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं,
 जिनमें  दूध  के  मूल्य  को घटाकार  2-5—978
 से  पहले  के  स्तर  पर  लाने  का  अनुरोध  किया
 गया  है  ।  चूकि  बढ़ाएं  गए  मूल्य  से  भी  वित्तीय
 हानि  का  केवल  एक  भाग  पूरा  किया  गया  है,
 शरत,  दूध  का  मूल्य  घटाने  का  प्रस्ताव  नही  है  ।

 Cooperative  Society  in  Delhi

 334  SHRI  YAGYA  DATT
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  AG-
 RICULTURE  AND  IRRIGATION  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  about  42  cooperative
 societies  in  the  Delhi:  area  have  become
 inactive  and  are  badly  in  debts,

 (b)  af  so,  the  steps  taken  by  the
 Cooperative  Societies  to  realise  the
 debts;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government
 to  help  the  cooperatives  to  be  on  their
 own  again?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  AND
 IRRIGATION  (SHRI  BHANU  PRA-
 TAP  SINGH):  (a)  There  are  367
 multi-purpose  credit  societies  in  Dclhi
 out  of  which  274  are  under  liquidation
 and  34  societies  are  inactive.

 (b)  and  (c).  A  Master-Plan  for
 the  rehabilitation  and  reorganisation
 of  the  cooperative  credit  institutions
 in  Delhi  had  been  drawn’  up  by  the
 Reserve  Bank  of  India  and  communi-
 cated  to  the  Delhi  Administration.
 The  measures  suggested  include  for-
 mation  of  viable  primary  agricultural
 credit  socictics  with  a  full-time  train-
 ed  Secretary,  stringent  action  for  col-
 lection  including  arbitration,  streng-
 thening  of  the  staff  for  the  purpose
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 and  delegation  of  powers  of  recovery.
 Delhi  Administration  is  taking  action
 for  implementation  of  these  sugges-
 tons.

 Promotion  of  Sports  and  Atheletics

 3135,  SHRI  YAGYA  DUTT
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  EDU-
 CATION,  SOCIAL  WELFARE  AND
 CULTURE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  steps  taken  by  present
 Government  to  promote  sports  and
 atheletics  in  the  country;

 (b)  how  far  they  have  been  able
 to  increase  the  standard  of  our
 atheletics;  and

 (९)  their  performance  in  and  out-
 side  the  country  as  a  result  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION,  SOCIAL
 WELFARE  AND  CULTURE  (SHRI
 DHANNA  SINGII  GULSHAN):  (a)
 Steps  taken  by  the  Central  Government
 for  promotion  of  sports  and  Atheletics
 include  the  following:

 (i)  Grants  of  financial  assistance
 to  National  Sports  Federations/Asso-
 ciations  for  holding  national  cham-
 pionships  and  coaching  camps,  pay-
 ment  of  salaries  to  paid  assistant
 secretaries,  purchase  of  sports  equip-
 ment  and  participation  in  interna-
 tional  sports  events;

 (ii)  establishment  of  National  In-
 stitute  of  Sports  at  Patiala  with  its
 Branch  at  Bangalore  to  produce
 coaches  of  high  quality;

 (iii)  grant  of  financial  assistance
 to  the  State  Sports  Councils  for
 holding  coaching  camps  at  State
 level,  establishment  and  maintenance
 of  rural  sports  centres,  development
 of  playficlds,  construction  of  indoor
 and  outdoor  stadia,  swimming  pools,
 flood-lighting  of  grounds,  ete.

 (iv)  holding  of  Rural  Sports
 Tournaments  from  block  level  up-
 wards  with  a  view  to  broadbasing
 sports  in  rural  and  tribal  areas;
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 (vy  holding  of  a  national  sports

 festival  for  women  every  year  pre-
 ceded  by  competitions  at  State  and
 lower  levels;

 (vi)  award  of  200  Sports  Talent
 Search  Scholarshipg  annually  to
 school  boys  and  girls  showing  promise
 of  reaching  higher  levels  of  excel-
 lence.  The  amount  of  scholarship
 has  also  been  raised  from  Rs,  600/-
 to  Rs.  900/-  p.a.  in  case  of  nationa}
 level  scholarships  and  from  Rs,  300/-
 to  Rs.  600/-  p.a,  in  case  of  State
 level  scholarships  with  effect  from
 ‘1977-78;

 (vii)  institution  of  Arjuna  Awards
 to  outstanding  sportsmen  and  sports-
 women  every  year;

 (vii)  grant  of  financial  assistance
 through  the  University  Grants  Com-
 mission  to  universities  and  colleges
 for  creation  of  phvsical  facilities  for
 sports  and  through  Association  of
 Indian  Universities  for  holding  mter-
 university  tournaments  and  coaching
 camps  and  for  awarding  one  hundred
 scholarships  of  Rs.  1000/.  per  annum
 each  for  college  and  university  stu-
 dents  talented  in  sports;

 (ix)  inclusion  of  sports  and  games
 as  an  integral  part  in  the  model
 Syllabus  for  the  0  +2  pattern  pre-
 pared  by  the  NCERT,

 (b)  and  (c).  (i)  In  the  Inter-State
 Atheletic  meet  held  at  Quilon  in  March
 ‘1978,  a  new  national  record  and  7  new
 meet  records  were  set  up;

 (ii)  In  the  All  India  Open  Atheletic/
 meet  held  at  Jullundur  in  May  ‘1978,
 2  new  national  and  8  new  meet  records
 were  established;

 (ii)  Four  men  atheletes  from  India
 were  selected  on  the  basis  of  their  out-
 standing  performance  for  inclussion  in
 the  Asian  Contingent  for  the  World
 Gup  Atheletics  held  in  Dusseldorf,  West
 Germany,  in  September,  ‘1977,  The
 Asian  contingent  participated  in
 twenty  men’s  atheletics  events  but
 could  not  secure  a  medal  in  any  of
 these  events,  Two  of  the  Indian  athe-
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 letes  secured  sixth  position  one  each  in
 Discuss  throw  and  400  metres  race;

 (iv)  A  four  member  Indian  atheletic
 team  won  five  gold  and  one  silver
 medal  in  the  Malaysia  Atheletics  meet
 held  from  27th  to  30th  July,  ‘1978;

 (v)  Indian  contingent  of  47  sports.
 men  including  lL  atheletes  has  been
 sent  to  participate  in  Commonwealth
 Games  which  have  started  on  3rd  and
 will  be  over  on  2th  August,  1978,

 Observatories  built  by  Sawai  Jai  Singh

 3136,  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Mhnister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  five
 observatories  built  by  Sawai  Jai
 Singh  250  years  ago  in  north  India
 served  as  a  cover  for  gun  foundries;

 (b)  if  so,  the  facts  of  the  matter;
 and

 (०)  what  light  they  throw  on  the
 history  of  Rajasthan?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  No  archaeological
 evidence  is  yet  available  in  support  of
 the  suggestion  that  the  five  observa-
 tories  built  by  Sawai  Jai  Singh  could
 have  served  as  cover  for  gun  foundries.

 (c)  Does  not  arise,

 Cloudburst  in  Jammu  and  Kashmir

 337,  SHRI  com  K.  JAFFER  SHARIEF:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  six  people  were  kil-
 led  in  cloudburst  in  Jammu  and
 Kashmir  in  the  first  week  of  July,
 ‘1978;

 (b)  if  so,  the  details  of  loss  of  life
 ang  property  88  a  result  thereof  and
 the  compensation  paid  to  the  victims;
 end

 {e)  whether  cloudbursts  have
 become  8  recurring  feature  ih  this
 part  of  the  country  and  if  so,  whether
 Government  have  undertaken  or  pro-
 Pose  to  undertake  any  step  to  check
 this  recurring  feature?

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  (a)  and  (b),  The
 information  is  being  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House  on
 receipt,

 (c)  According  to  the  information
 furnished  by  the  India  Metcorological
 Department,  whether  information  in
 respect  of  Jammu  and  Kashmir  for  the
 past  many  years  does  not  indicate  any
 such  trend.  Hilly  arcas,  are,  however,
 susceptible  to  occasional  heavy  rains,
 Contro]  of  weather  phenomena  are  still
 beyond  the  capabilities  of  existing
 technology,

 Enquiry  into  affairs  of  Jawaharlal
 Nehru  University

 338  PROF.  P.  6.  MAVALANKAR;
 SHRI  SAUGATA  ROY:
 SHRI  DURGA  CHAND:
 SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI:
 SHRI  L.  L.  KAPOOR:

 Will  the  Minister  of  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Prime  Minister’s
 Enquiry  into  the  affairs  of  the
 Jawaharlal  Nehru  University  has
 been  completed  and  its  findings  made
 available  to  Government;

 (b)  if  so,  broad  details  thereof;

 (c)  whether  Government  have
 accepted  fully  or  partly  the  findings
 and  recommendations  of  the  said
 Enquiry;  ang

 (d)  if  s0,  what  are  they,  and  how
 and  when  are  they  being  implemented
 by  Government?
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 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE

 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  (a)  and  (b).  The  preliminary
 enquiry  conducted  by  the  Prime  Min-
 ister  into  complaints  against  the
 Jaweharlal  Nehru  University  autho-
 rities  has  been  completed,  The  enquiry
 relates  to  allegations  abont  irregula-
 rities  in  the  matter  of  admissions,  ap-
 pointment  of  teachers,  termination  of
 services  of  employees  and  arrest  of
 students  etc,

 (c)  and  (d),  The  preliminary  report
 is  being  processed  in  the  Ministry.

 STATEMENT  CORRECTING  ANSWER
 TO  USQ  NO.  6i72  DT.  ‘10-478  RE.

 DAMS  AT  KALLAR  AND  MUNAR.

 THE  MINISTER  OF  AGRICULTURE
 AND  IRRIGATION  (SHRI  SURJIT
 SINGH  BARNALA):  In  respect  to  Un-
 starred  Question  No.  672  on  10-46-1978
 by  Shri  K.  A,  Raju.  MP.,  regarding
 dams  at  Kallar  and  Munar,  the  written
 reply  to  parts  (a  and  (e)  of  the  Ques-
 tion  was  given  as  follows:

 “There  is  proposal  to  divert  the
 waters  used  for  power  generation
 under  Idukki  Scheme  to  be  brought
 into  Niyamakadu  by  constructing  a
 4  km.  tunnel.”
 I  regret  that  there  was  a  tynogra-

 phical  error,  The  correct  reply  may
 read  as  follows:

 “There  is  no  proposal  to  divert  the
 waters  used  for  power  gencration
 under  Idukki  Scheme  to  be  brought
 into  Niyamakadu  by  constructing  a
 १  km.  tunnel,”
 This  statement  could  not  be  laid  on

 the  lable  earlier  as  this  mistake  came
 to  my  notice  recently.

 ——
 2  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Water  (PREVENTION  AND  CONTROL
 OF  POLLUTION)  0४४४  Russ,  978

 THE  M'NISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HAB'LITATION  (SHRI  SIKANDAR
 BAKHT),  I  beg  to  lay  on  the  Table
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 a  copy  of  the  Water  (Prevention  and
 Control  of  Pollution)  Cess  Rules,
 1978,  (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Notification  No,  G.S.R,
 378(E)  in  Gazette  of  India  dated  the
 24th  July,  1978,  together  with  an  corri-
 gendum  thereto  published  in  Notifi-
 cation  No.  G.S.R.  394  (BE)  in  Gazette  of
 India  dated  the  4th  August,  1978,
 under  sub-section  (3)  of  section  7  of
 the  Water  (Prevention  and  Control
 of  Pollution)  Cess  Act,  ‘1977,  {Placed
 in  Library.  See  No,  LT-?574/78).

 Reviews  anp  ANNUAL  REPORTS  OF
 Srars  AcRO-INDUSTRIES  DEVELOPMENT
 CORPORATIONS  IN  RESPECT  OF  ASSAM,
 BIHAR  ETC.  AND  STATEMENTS  FOR  DELAY

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  ]  beg  to
 lay  on  the  Table:—

 Q)  A  copy  each  of  the  following
 papers  (Hindi  and  English
 versions)  under  sub-section
 QQ  of  section  598  of  the
 Companies  Act,  956:—

 (a)  (i)  Review  by  the  Govern-
 ment  on  the  working  of  the
 Assam  Agro-Industries  De-
 velopment  Corporation  Li-
 mited,  Gauhati,  for  the  year
 1971-72.

 (ii)  Annual  Report  of  the
 Assam  Agro-Industries  De-
 velopment  Corporation  Li-
 mited,  Gauhati,  for  the  year
 97i-72  along  with  the
 Assam  Agro-Industries  De-
 comments  of  the  Comptrol-
 Jer  and  Auditor  General
 thereon.

 (by  (i)  Review  by  the  Gov-
 ernment  on  the  working  of
 the  Bihar  State  Agro-In-
 dustries  Development  Cor-
 poration  Limited,  Patna,  for
 the  year  1972-73,

 (iy)  Annual  Report  of  the
 Bihar  State  Agro-Industries



 Development  Corporation
 Limited,  Patna,  for  the  year
 ‘1972-73  along  with  the
 Auditeq  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptrol-
 ler  and  Auditor  General
 thereon.

 (०)  (i)  Review  by  the  Gov-
 ernment  on  the  working  of
 the  Gujarat  Agro-Industries
 Corporation  Limited,  Ah-
 medabad,  for  the  year
 ‘1976-77.

 (ii)  Annual  Report  of  the
 Gujarat  Agro-Industries
 Corporation  Limited  305
 medabad,  for  the  yeer
 ‘1976-77,  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptrol-
 ler  and  Auditor  General
 thereon.

 (d)  (i)  Review  by  the  Gov-
 ernment  on  the  working  of
 Maharashtra  Agro-Indus-
 tries  Development  Corpora-
 tion  Limited,  Bombay,  for
 the  year  ‘1976-17,

 (ii)  Annual  Report  of  the
 Maharashtra  Agro-Indus-
 tries  Development  Corpora-
 tion  Limited,  Bombay,  for
 the  year  ‘1976-77,  along  with
 the  Audited  Accounts  and
 the  comments  of  the  Com-
 ptroller  and  Auditor  Gene-
 ral  thereon.

 (e)  (i)  Review  by  the  Gov-
 ernment  on  the  working  of
 the  Punjab  Agro-Industries
 Corporation  Limited,  Chan-
 digarh  for  the  years  ‘1978-
 74  and  ‘1974-75.

 (ii)  Annual  Report  of  the
 Punjab  Agro-Industries
 Corporation  Limited,  Chan-
 digarh,  for  the  year  1978-74
 along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  comments
 ef  the  Comptroller  and
 Auditor  General  thereon.
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 (ili)  Annual  Report  of  the
 Punjab  Agro-Industries.
 Corporation  Limited,  Chan-
 digarh,  for  the  year  ‘1974-
 75  along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  com-
 ments  of  the  Comptroller
 and  Auditor  General  there-
 on,

 (f)  (०)  Review  by  the  Gov-
 ernment  on  the  working  of
 the  Rajasthan  State  Agro-
 Industries  Corporation  Li-
 mited,  Jaipur,  for  the  year
 1976-77,

 (ii)  Annual  Report  of  the
 Rajasthan  State  Agro-In-
 dustries  Corporation  Limit-
 ed,  Jaipur,  for  the  year
 ‘1976-77  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptrol-
 ler  and  Auditor  General
 thereon.

 (2)  Six  statements  (Hindi  and
 English  versions)  showing
 reasons  for  delay  in  laying
 the  papers  mentioned  at  (a)
 to  (f)  above.

 [Placed  in  Library.  See  No  LT-
 2575/78]

 REVIEW  AND  ANNUAL  REPORT  OF  THE
 UNIVERSITY  GRANTS  COMMISSION  FOR
 ‘1976-77,  ANNUAL  ACCOUNTS  OF  UNIVER-
 srry  or  DELHI  AND  VISVA  BHARATI
 UNIversIry,  SANTINIKETAN,  FOR  1976-77

 AND  STATEMENTS  FOR  DELAY

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (DR.  PRATAP  CHANDRA  CHUN-
 DER):  I  beg  to  lay  on  the  Table:—

 (l)  A  copy  of  the  Annual  Report
 (Hindj  and  English  versions)
 of  the  University  Grants
 Commission  for  the  year
 ‘1976-77,  under  section  48  of
 the  University  Grants  Com-
 mission  Act,  1956.
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 (2)  A  copy  of  the  Review  (Hindi
 and  English  versions)  by  the
 Government  on  the  working
 of  the  University  Grants
 Commission  for  the  year  ‘1976-
 7.

 (8)  A  statement  (Hindj  and  Eng-
 lish  versions)  showing  rea-
 sons  for  delay  in  laying  the
 report  mentioned  at  (l)
 above.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT
 2576/78).

 (4)  (i)  A  copy  of  the  Annual
 Accounts  of  the  University  of
 Delhj  for  the  year  ‘1976-77  to-
 gether  with  the  Audit  Report
 thereon  (Hindi  and  English
 versions).

 (ii)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing
 reasons  for  delay  in  laying
 the  above  document,

 {Placed  in  Library.  See  No,  LT-
 2577/78).

 (5)  (i)  A  copy  of  the  Certified
 Accounts  (Hind)  and  English
 versions)  of  the  Visva-Bharati
 University,  Santiniketan,  for
 the  year  1976-77  together
 with  the  Audit  Report  there-
 on.

 (ii)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing
 reasons  for  delay  in  laying
 the  above  document,

 [Placed  in  Library,  See  No.  LT-
 2578/78).

 2.02  bra.

 RE.  MOTION  FOR  ADJOURNMENT

 SHRI  थ  M.  SUDHEERAN  (Allep-
 pey):  I  have  given  notice  of  an  ad-
 journment  motion  regarding  the
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 serious  gituation  prevailing  in  Kanjha-
 wala  village,  There  is  a  tense  at-
 mosphere  in  the  village.  The  Harijans
 must  be  protected.

 MR.  SPEAKER:  J]  have  not  allow-
 ed  it.  (Interruptions).

 SHRI  V.  M.  SUDHEERAN:  We  want
 a  statement  from  the  hon.  Prime
 Minister,

 MR,  SPEAKER:  I  have  not  allow-
 ed  it,  I  have  not  granted  consent  for
 the  adjournment  motion.  I  will  con-
 sider  any  other  motion.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  You  advise  us  how  we  can
 raise  the  matter  of  the  Kanjhawala
 village  Harijans  whose  property  and
 life  are  in  danger.

 MR.  SPEAKER:  I  have  allowed  a
 question  alrcady.  If  you  want  a  cal-
 ling  attention,  I  will  allow,  but  not
 an  adjournment  motion.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 On  a  point  of  order.  I  have  tabled
 a  calling  attention  with  respect  to  the
 very  serious  matter  reported  in  the
 Indian  Express.  Ministerg  are  saiq  to
 be  powerless,  and  they  have  made  a
 complaint.  Senior  Ministers  are  treat-
 ing  junior  Ministers  shabbily.

 MR.  SPEAKER:  It  is  not  a  point
 of  order.  The  calling  attention  will
 be  considered.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  ०९०

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record,

 2.04  brs.

 RE.  QUESTIONS  OF  PRIVILEGE

 SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN  (Can.
 nanore):  I  have  given  notice  of  a
 privilege  motion  against  the  Prime

 **Not  recorded,
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 Minister  ang  the  Janata  Party  Execu-
 tive  for  the  way  in  which  they  have
 tried  to  question,  the  conduct  of  Shri
 Raj  Narain  and  Shri  Mani  Ram
 Bagri.

 MR,  SPEAKER:  J  have  disallowed
 it.

 SHRI  fom  K.  CHANDRAPPAN:
 In  this  House  we  have  discussed  such
 matters.  Against  Mr.  Unnikrishnan
 &  motion  of  privilege  was  moved  by
 Mr.  Madhu  Limaye  if  I  remember
 rightly.

 MR.  SPEAKER:  In  this  case  also,
 the  motion  of  privilage  was  moved
 and  disallowed,  because  normally  the
 parties  have  the  right  to  issue  instruc-
 tions  That  is  the  basis  of  issuing
 whips.  There  3s  no  discussion.  I  have
 disallowed  it.  (Interruptions).

 SHRI  ०.  K.  CHANDRAPPAN:
 Then,  what  is  the  democratic  func-
 thoning  of  Parliament?

 MR  SPEAKER:  Democratic  func-
 tioning  is  within  party  limits.  No
 more  discussion  please

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil):  I  have  given  notice  under  rule
 52.

 क्रो  भनीशाम  बागड़ी  (मयरा)  प्रध्यक्ष
 महोदय,  मेरा  व्यवस्था  का  प्र+४न  है  ।  आपने
 कहा  कि  डिमोक़ैसी  पार्टी  के  प्रन्दर  है,  यह
 सत्य  बात  है  कि  पार्टी  डिमोद्रसी  है  लेफिन
 रिपोटिंग  हो  पार्टी  मीटिंग  शौर  पार्लमेन्ट
 के  काम  से  उसको  लांछित  किया  जाये,  यह
 किसी  को  भी  अधिकार  नहीं  है।  यह  गलत
 रिपोर्ट  है  श्लौर  ऐसा  किसी  हमारी  मीटिंग
 में  नहीं  हुम्ना  है  ।

 MR,  SPEAKER:  There  is  no  point
 “of  order.  I  have  not  allowed  it.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Sir,  I
 have  a  point  of  order.  Under  Rule
 99  he  was  demanding  a  statement.
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 His  demand  was  a  statement  from
 the  Minister  who  resigned.  I  raised

 a  privilege  motion  against  three  Mem-
 bers,  Mr.  Madhu  Limaye,  Mr.  Rabi
 Ray  and  Mr.  §.  N.  Mishra  for  not
 allowing  him  to  make  q  statement.  I
 can  read  out  the  statement  of  Mr.
 Raj  Narain.  He  said:  “My  statement
 is  ready.  I  am  prepared  to  make  a
 statement  on  the  floor  of  the  House,
 but  Mr.  Madhu  Limaye,  Mr.  Rab:  Ray
 and  Mr.  S,  N.  Mishra  have  not  allow-
 ed  met  to  make  that  statement.”

 MR.  SPEAKER:  I  have  intimated
 to  you  that  I  have  not  given  my
 consent

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  Why  Sir?

 MR  SPEAKER:  That  is  not  a  mat-
 ter  for  debate

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  It  is  given
 under  Rule  199.

 MR.  SPEAKER  [I  have  given  the
 reason  also.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 This  House  has  a  right  to  know  about
 it.  A  few  Members  pressurise  8
 Minister  not  to  do  his  constitutional
 duty.  That  is  directly  a  breach  of
 privilege.

 (Interruptions)

 SHRI  VAYALAR  RAVI.  As  e@
 Speaker,  you  have  a  right  to  hear  the
 Minister.

 (Interruptions)

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Berrack-
 pore):  What  Mr.  Ravi  has  raised  is
 a  matter  of  public  importance.  (In-
 terruptions).  Let  him  not  be  pre-
 vented  from  making  a  statement.  Let
 him  not  be  pulled  up  in  the  Party
 meeting.  (Interruptions),  Let  us
 hear  Mr.  Raj  Narain,  a  colleague  of
 ours  in  the  House,

 (Interruptions)
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 42.08  hrs.

 RE.  CALLING  ATTENTION  ON
 VIOLENCE  IN  MARATHWADA

 sit  कचदलाल  हेमराज  जन  (बालाधाट)
 अध्यक्ष  महोदय,  मराठवाडा  के  लिये  हमने
 स्थगन  प्रस्ताव  दिया,  ध्यान  भ्ाकर्षण  दिया,
 हम  रिपब्लिकन  पार्टी  को  बिलाग  करते  हैं,
 हमारे  प्रस्ताव  आप  ने  स्वीकार  नही  किये  ।
 मराठवाडा  में  करोड़ो  रुपये  की  सम्पत्ति
 नष्ट  हुई  है,  हरिजनों  पर  खुला  प्रत्याचार

 हुआ  है।  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिये,
 यह  देश  के  लिये  बहुत  गम्भीर  बात  है।
 झाज  श्राप:  ने  जो  ध्यान  श्राकर्षण  स्वीकार
 किया  है,  उसमे  ऐसे  श्रादमियों  के  नाम  भाये

 हैं,  जिन  को  मराठवाड्ा  के  बारे  में  कोई
 ज्ञान  नही  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मराठवाड़ा  के  बारे
 में  प्राज  काल  एट्रेन्शन  है

 श्री  कचठुलाल  हेमराज  जैन  लेफ्नि
 मराठवाडा  के  बारे  में  जिन  को  जानकारी

 नही  है,  उनके  नाम  उस  में  है।  हम  चाहते
 है  कि  इस  पर  विध्िवत्‌  चर्चा  हो  1  पाच  करोड़
 की  सम्पत्ति  वहा  पर  नष्ट  हुई  है  हजारो  मकान
 जलाये  गये  है।  वल  प्रान्दालन  वापस  लेने
 के  बाद  आप  ने  रेडियो  में  सुना  होगा--
 L50O  झोपडिया  शोर  जला  दी  गईं।  आन्दोलन
 वापस  लेने  के  बाद  भी  इतना  खुला  अत्याचार

 हो  रहा  है।  इस  पर  सदन  में  चर्चा  न

 हो,  ठीक  नही  है  1  भ्राप  केवल  कुर्सी  वालो
 की  बात  सुन  रहे  हैं--हमारी  बात  नहीं
 सुन  रहे  हैं  -  हमारा  निवेदन  है  कि  इस  पर
 व्या  होनी  चाहिये  |

 श्री  icy  tte  wag  (बुलडढाना)
 अध्यक्ष  महोदय,  हमारी  बात  को  झाप  गौर
 से  सुनिये  ।  मराठवाड़ा  में  जो  सरकारी
 सम्पत्ति  और  गरीबों  की  जानों-माल  का

 नुकसान  ह्भ्रा  है,  यह  बहुत  ही  भ्रफतोस  की
 बात  है  |  प्रान्दीलन  वापस  लेने  के  बाद  भी

 कल  झाम  को  “मोकर”  में  पास  झोपडिगां
 जलाई  गई  झौर  उसके  बाद  फिर  50  ध्ोपड़ियां
 जलाई  गई  ,....
 MR.  SPEAKER:  Mr  Gawai,  you

 have  not  given  any  motion  whatso-
 ever  at  all  exdepting....  (Interrup=
 tions).  Not  a  single  motion  you  have
 given.  You  are  straightaway  rising
 and  shouting,  nothing  more  than  that.

 sit  डो०  जी०  गवई:  हमने  प्रस्ताव  भेजा
 था,  लेकिन  झापने  कुबूल  नही  किया  v  जो

 काल-ए  न्शन  भरा  रहा  है,  उसमे  मराठवाडा
 के  किसी  भी  एम०  पी०  का  नाम  नहीं  है  |

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 Sir,  unfortunately

 MR  SPEAKER.  Unfortunately
 everybody  gets  up  Whet  can  I  do?

 SHRI  VASANT  SATHE:  Sir,  last
 time  you  remember  that  there  was  a
 discussion  on  Kashmir  A  similar
 occasion  has  come,  and  it  has  so  hap-
 pened,  Mr  Qureshi  and  others  point-
 ed  out

 MR  SPEAKER  Mr  Sathe,  you  are
 not  well  informed  Only  one  mem-
 ber  of  Scheduled  Castes,  Mr  Paswan,
 has  given  notice  Nobody  else  has
 given

 SHRI  VASANT  SATHE  I  am  not
 on  that  point  I  am  saying  the  Call-
 ing  Attention  was  canvassed  ang  dis-
 cussion  sought  so  that  the  persons
 concerned  from  that  State  could  parti-
 cipate  Today  it  so  happens  that  the
 hon.  Members  who  come  from  that
 part  could  not  come  even  in  the
 ballot

 MR  SPEAKER:  They  have  not
 applied  at  all  No  notice  has  been
 given.

 SHRI  VASANT  SATHE:  They  have.

 att  fe  oto  nag:  नोटिस  दिया
 था।
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 MR,  SPEAKER:  No.

 श्री  Bo  जी०  गवई  :
 को  नोटिपत  दिया  था  t

 SHRI  VASANT  SATHE;  Whether
 notice  ws  given  by  them  or  not,  I
 am  sayirg  you  saw  yesterday  their
 agitations  and  that  is  why  you  allow-
 ‘ed  this  7  otice.  Today  who  are  the
 people  who  have  given  notice  of  the
 Calling  Attention?  They  are  Dr.
 Ramji  Singh,  Shri  T.  Balakrishniah,
 Shrj  Samar  Guha,  Shri  Y.  P.  Shastri
 and  Shri  Harikesh  Bahadur....(In-
 terruptioys).  Either  accommodate
 them,  or  ‘ou  allow  a  Half  an  Hour
 Discussion,  so  that  they  will  have  an
 opportin  'y  to  have  their  say.  That
 is  my  po  nt.

 3  तारीख

 12.12,  hrs

 RE.  QU"STIONS  OF  PRIVILEGE—
 Contd,

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN
 (Badagar  ):  Sir,  I  am  on  a  point  of

 order.
 MR  SPEAKER:  What  is  the  point

 of  order”

 SHRI  JANARDHANA  POOJARY
 (Mangalo  e):  Sir,  I  want  to  invoke

 Tule  352.

 MR.  SFEAKER:  Mr,  Unnikrishnan
 is  on  a  jioint  of  order  earlier  than
 you.

 SHR]  K.  P.  UNNIKRISHNAN:  Sir,
 T  am  raisi‘\g  a  point  under  rule  199.  7६
 is  very  c'-ar  that  any  member,  who
 has  resig'  2d  office  as  a  Minister,  with
 the  conse’  ६  of  the  Speaker,  can  make  a
 personal  tatement  in  explanation  of
 his  resigr  ition.  The  discretion  and
 jurisdictio  :  is  entirely  with  you.  No
 one  else  }  is  any  business  to  involve
 himself  ir  this  procedure.  Now.  as
 Shri  Rav  has  explained  earlier,  Shri
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 Raj  Narain,  a  Member  from  Rae  Bareli,
 who  was  a  Member  of  the  Council  of
 Ministers,  wanted  to  make  a  statement.
 He  has  not  only  written  to  you  but  I
 understand  he  has  made  a  public  an-
 nouncement  that  he  wants  to  make  a
 statement  in  this  House  under  that
 rule.  He  has  also  said  that  he  is  pre-
 vented  from  doing  so  by  three  other
 Members,  namely,  Shri  Madhu  Limaye,
 Shri  Rabi  Ray  and  Shri  Shyamnan-
 dan  Mishra.  Under  the  Rules  of  Pro-
 cedure  and  Conduct  of  Business,  if  a
 Member  of  this  House  is  interfered
 with  hke  this,  it  is  a  very  serious
 matter.  Under  rule  199,  Sir,  only  you
 have  jurisdiction  and  discretion.  The
 rules  are  very  clear.  It  certainly  in-
 volves  a  prima  facie  case  of  breach  of
 privilege.  So,  it  is  in  pursuance  of
 this  that  we  have  sent  if.  I  would
 like  to  be  enlightened  about  your  own
 interpretation  regarding  rule  199.  You
 have  also  to  take  cognisance  of  the
 fact  that  Shri  Raj  Narain  from  Rae
 Bareli  has  made  a  public  announcement
 that  he  has  been  interfered  with  by
 other  Members.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  He  was  pulled
 up  in  the  party  meeting  for  making
 this  statement  to  the  press....(In~
 terruptions).

 MR  SPEAKER:  The  whole  idea  is
 to  make  a  speech.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  On  the  ques-
 tion  of  a  statement  on  resignation,
 you  have  to  give  protection  to  a  Mem-
 ber.  We  strongly  feel  that  you  have
 not  given  protection  to  the  Member
 It  is  a  matter  which  comes  under  rule
 222....  (Interruptions).  Rule  97  38
 also  involved....  (Interruptions).

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  The  circum-
 stances  for  the  resignation  cannot  be
 changed  by  a  later  development.  Mr.
 Raj  Narain  says  that  he  will  change
 the  statement  according  to  the  develop-
 ments.  (Interruptions).  It  is  a  clear
 interference  with  the  right  of  the
 House.....  (Interruptions).

 MR  SPEAKER:  What  is  your  point
 of  order?
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 SHRI  JANARDHANA  POOJARY:  I
 am  on  a  point  of  order  under  Rule  352
 You  have,  in  your  wisdom,  last  time
 Tuled  that  a  Member  should  not  accuse
 another  Member  in  the  House.  Now
 what  had  happened  is,  one  of  the  hon.
 Me-nbers  speaking  from  that  side  has
 clearly  charged  by  saying  that  Con-
 gress-I  Members  have  been  preventing
 the  proceedings  of  this  hon.  House  at
 the  instance  of  Shrimati  Indira  Gandhi.
 My  submission  is  that  it  is  a  charge
 against  not  only  our  party  Members,
 but  also  against  a  person  who  is  not
 present.  You  must  protect  us.  Such
 allegations  should  not  be  made  without
 any  basis.

 MR.  SPEAKER:  I  shall  dispose  of
 the  point  of  order  raised.

 SHRI  KRISHAN  KANT  (Chandi-
 garh):  On  that  point  of  order,  I  want
 to  say  something.  The  point  of  order
 has  been  raised  by  my  friends,  Mr.
 Unnikrishnan  and  Mr.  Vayalar  Ravi.  I
 am  very  grateful  to  them  for  their  new
 found  love  and  protection  for  Mr.  Raj
 Narain,  I  am  a  Member  of  his  party
 and  I  know  what  warm  regard  they
 have  got  for  him.  I  would  like  to  say
 that  they  have  mentioned  two  points.

 MR  SPEAKER,  Mr.  Krishan  Kant,
 the  point  of  order  is  to  be  disposed  of
 by  the  Speaker.  If  the  Speaker  needs
 somebody’s  assistance,  I  will  cali  up-
 on  you.  At  the  present  time,  I  do  not
 neeq  your  assistance.  (Interruptions)

 I  am  disposing  of  the  matter.

 (Interruptions)

 Mr.  Vayalar  Ravi  and  Mr.  Unnikri-
 shnan  have  raised  a  point  of  order  re-
 lating  to  the  ruling  that  I  gave  in  res-
 pect  of  a  notice  under  Rule  222.  At
 the  very  outset  I  may  say  that  no  such
 objection  could  have  been  raised  to  a
 ruhng  given  by  the  Speaker,  which  is
 final.  But  all  the  same,  I  shall  refer
 to  the  cuntention  raised  by  them  and
 examine  whether  there  is  any  merit
 in  that  contention.  It  is  open  to  a
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 Minister  who  resigned  from  the  Coun-
 ला  of  Ministers  to  make  a  statement
 under  rule  ‘199.  The  discretion  ढ
 entirely  with  him,  but  this  is  subject
 to  the  consent  being  given  by  the
 Speaker.  But  every  Member  has  a
 right  to  change  his  opinion  or  allow
 him  to  be  persuaded  by  others,  Un-
 less  there  is  a  complaint  that  he  is
 forcibly  resisted,  in  which  case  it  will
 amount  to  a  breach  of  privilege,  so
 long  as  the  Member  himself  is  willing
 to  be  persuaded,  no  question  of  breach
 of  privilege  arises.  It  is  upto  him  to
 decide  it  so,  the  point  of  order  is  over
 ruled

 (Interruptions)

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN
 (Coimbatore):  On  a_  point  of  order.
 (Interruptions).

 SHRI  BIJOY  SINGH  NAHAR  (Cal-
 cutta  North-West):  I  am  on  a  point  of
 order.  If  any  Member  tries  to  force  ..

 MR  SPEAKER:  That  is  not  a  point
 of  order.

 (Interruptions)

 Let  us  also  do  some  business.
 x

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tamkur):
 On  a  point  of  order.  We  are  not  ques-
 tioning  your  ruling.

 MR.  SPEAKER:  What  is  the  point  of
 order?

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  We  have  got
 respect  ...

 MR  SPEAKER:  You  are  again  argu-
 ing  the  same  thing  I  am  not  hearing
 on  that  matter  at  all.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  I  am  asking
 about

 MR.  SPEAKER:  You  are  asking,  but
 I  am  not  answering.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  The  written
 complaints  of  junior  Ministers  against
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 senior  Ministers  are  under  considera-
 tion  **

 MR.  SPEAKER:  Don’t  record.
 mee,

 2.9  hrs.
 RE.  COMMUNICATIONS  SENT  BY
 THE  MINISTRIES  TO  MEMBERS  OF

 PARLIAMENT.
 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHNAN

 (Coimbatore):  I  am  on  a  point  of  order
 I  would  like  to  make  a  submission.
 Just  a  few  days  ago  on  the  floor  of  the
 House  the  Railway  Minister  gave  us
 an  assurance  that  he  will  see  and
 guarantee  that  everything  is  bilingual
 -+++(Interruption)  I  have  received  a

 communication  from  hig  Ministry
 purely  in  Hindi,  the  whole  lot  of  it
 including  the....  (Interruptions)  end
 the  only  thing  that  is  legible  to  me  and
 understandable  to  me  is  the  smiling
 visage  of  the  Railway  Minister.  There-
 fore  I  would  like  to  know,  why  the
 Railway  Ministry  consistently  and  per-
 sistently  continues  to  inflict  totally
 Hindi  communications  on  us,  who  are
 not  able  to  read  Hindi.  Does  he  not
 want  us  to  know  what  is  happening?
 Does  he  not  want  us  to  know  what  he
 is  saying?  Does  he  not  want  to  protest
 us  from  this  kind  of  imposition?
 (Interruptions).

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  (Pondi-
 cherry).  I  can  follow  only  the  picture.
 The  picture  is  there.  That  is  the  only
 thing  we  can  follow.  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER  Don’t  record.

 (Interruptions)  oo.

 SHRI  C.  M  STEPHEN  (Idukki):  Sir,
 the  point  that  the  hon.  lady  member
 has  made  is  not  a  matter  to  be  by-
 passed.  It  is  the  right  of  a  member  to
 write  a  letter  to  the  Minister  and  it  is
 accepted  that  the  Minister,  as  a  sort  of
 convention  and  relationship  with  the
 member,  communicates  the  reply  to  the

 _Member.  The  second  point  is  that
 there  have  been  assurances  given  here
 that  the  language  matter  will  be  accom-

 to  M.Ps.
 modated.  Here,  the  question  is,  a  mem-
 ber  seeking  an  information  and  the
 Minister  communicating  in  a  language
 which  the  Minister  knows  that  the
 member  does  not  understand.  There
 are  three  things.  Firstly,  it  is  the  right
 of  a  member  to.  get  a_  reply  in  the
 language  he  can  understand  Secondly,
 it  is  a  matter  of  the  observance  of  the
 assurance  given  by  the  Minister  in  the
 House  that  this  language  matter  will
 not  be  rubbed  on  the  wrong  side  as
 far  as  the  members  are  concerned.
 Thirdly”  there  is  the  question  of  this
 assurance  being  carried  out.  Therefore,
 it  cannot  be  bypassed  as  if  nothing  has
 happened  at  all.  The  Minister  owes
 a  reply  to  the  hon.  lady  member  who
 has  raised  this  query.  (Interruptions)

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (PROF.  MADHU  DANDAVATE):  Sir,
 I  have  no  doubt  given  an  assurance
 and  I  stand  by  that  The  Prime
 Minister  has  also  given  an  assurance
 to  the  House  that  no  language  will  he
 forced  on  anyone.  Recently,  we  have
 brought  out  a  report  on  the  working
 of  the  Railway  Ministry  in  the  course
 of  the  year  and  we  have  published  it
 both  in  Hindi  and  English.  But
 through  mistake  if  some  pamphlet
 published  in  Hindi  has  gone  to  some
 members....  (Interruptions).

 SHRI  K.  GOPAL  (Karur):  Every
 day,  every  minute,  not  only  the  Rail-
 ways  but  also  the  Ministry  of  Com-
 munications,  the  Ministry  of  Civil
 Avaiation  and  others  are  the  culprits
 in  this  regard....  (Interruptions)

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  We  never
 expected  such  a  thing  from  Mr.  Madhu
 Dandavate,  (Interruptions)

 SHRI  K.  GOPAL:  I  am  sorry  to  say,
 not  with  angen—the  Prime  Minister  is
 sitting  here,  let  us  settle  it—that  the
 people  from  the  south  are  feeling  that
 if  you  want  to  go  this  way,  the  day
 will  come  when  they  will  lose  confi-
 dence  in  Delhi.  I  would  request  the
 Prime  Minister  to  give  a  categorical
 assurance  to  say  that  his  assurance

 Not  recorded.
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 [Shri  K.  Gopal]
 will  be  implemented.  He  is  sitting
 here,  let  him  say  that.  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  You  do  not  want  the
 Railway  Minister  to  reply?  (Interrup-
 tions)  Mr.  Dandavate,  you  enquire  in-

 to  the  matter  and  see  how  it  has  hap-
 pened.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  What
 ig  normaily  done  38  that  we  send  it
 both  in  Hindi  and  English.  About  the
 pamphlet  brought  out  by  the  Hindi
 Salahkar  Samiti,  if  that  has  gone  in
 Hindi,  I  shall  find  out  whether  :t  has
 been  sent  only  in  Hindi.  I  have  not
 seen  the  pamphlet.  But  if  it  is  re.
 garding  the  speech  delivered  in  the
 Hindi  Salhakar  Samiti,  then  probab-
 ly,  it  might  have  been  in  Hindi.  But
 I  want  to  assure  the  House:  recently
 we  have  sent  three  publications‘  to
 all  the  Members,  i.e.  regarding  the  re-
 view  of  the  Railway  Ministry  for  one
 year,  the  facilities  to  the  passengers
 (Interruptions).

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):  May
 I  suggest  something...  (Interruptions).
 The  Minister  says  he  has  not  yet  seen
 this.  Kindly  pass  on  the  complaint  to
 him  I  have  assured  you  that  he  will
 enquire  into  the  matter  and,  if  there
 has  been  anything  wrong,  he  will  take
 appropriate  steps.

 (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE:  He  knows
 it:  it  is  his  speech  on  Hindi.  lt  has
 nothing  to  do  with  the  working  of  the
 Railways.  It  is  his  review.  I  won't
 read  the  whole  review,  which  is  about
 the  Hindi  language:  I  will  only  quote
 one  view  of  the  Hon.  Minister.

 बोट  जनभावषा  में  मांगना  द्रौर  नोट
 अंग्रेजी  में  लिखना  जनवादी  व्यवस्था  से  मेल

 नही  खाता

 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  He  says  he  is  going
 to  look  into  the  matter  and  let  you
 know.
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 SHRI  VASANT  SATHE:  I  want  to

 know  whether  he  has  said  this:

 “बोट  जनभाषा  में  मागना  और  नोट
 झंग्रेजी  में  लिखना  जनवादी  व्यवस्था  से  मेल
 नहीं  खाता  i”

 What  does  this  mean?  It  means  he
 will  not  write  even  ‘yes’  or  ‘no’  in
 English  because  he  had  asked  for  the
 vote  in  Hindi.  This  is  sheer  chauvin-
 ism.  These  are  his  views:  I  want  bim
 to  make  an_  explanation  on  this
 point.  (Interruption).

 SHRI  N.  SREEKANTAN  NAIR:
 (Quilon).  Sir,  there  78  a  Sub  Commit-
 tee  of  the  Cabinet  for  the  propogation
 of  Hindi  and  that  Sub-Committee  in-
 sists  that  20  per  cent  of  the  notings
 must  be  in  Hindi.  How  can  those  offi-
 cers  who  do  not  know  Hindi  make  20
 per  cent  of  the  notings  in  Hindi  as  is
 msisted  upon?

 MR.  SPEAKER:  Every  day  we  are
 having  this....  (Interruption).

 SHR]  SHRI  K.  RAMAMURTHY
 (Dharmapuri):  Will  you  kindly  permit
 me  to  read  this  Circular...  .(Interrup-
 tion).

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Ramamurthy,
 please  send  the  matter  to  me.  (Inter-
 ruptions),

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  As  a
 presiding  officer,  it  is  your  duty  to  see
 that  every  commitment  made  by  the
 Prime  Minister,  every  assurance  made
 by  the  Government,  is  fulfilled.  (In-
 terruptions).

 MR.  SPEAKER:  I  will  call  a  meeting
 og  all  the  leaders  and  _  consider  the
 matter—how  best  this  controversy  can
 be  avoided.  Every  day  we  are  having
 a  lot  of  controversy  on  this  matter.  I
 am  not  blaming  anybody.  (Interrup-
 tions)  I  will  call  a  meeting  of  all  the
 leaders,  discuss  the  matter  with  them
 and  try  to  find  out  a  way  to  avoid
 this  controversy  and  to  see  that  every-
 body  will  abide  by  the  decision  placed
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 before  the  House  by  the  Prime  Min's-
 ter.  I  shall  see  that  the  decision  is  im-
 plemented  in  the  matter.  If  anv
 machinery  is  to  be  created,  we  will
 create  a  machinery  to  inquire  into  in-
 dividual  cases  and  see  how  the  matter
 can  be  dealth  with  (Interruptions)

 12.35,  hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE—
 contd,

 MR.  SPEAKER:  Now,  objection  by
 Mr.  Unnikrishnan.

 SHRI  छू.  P.  UNNIKRISHNAN  (Bada.
 gara):  I  presume  this  is  not  a  ritual.
 व  have  been  bringing  to  your  notice  on
 a  number  of  occasions  violations  of  the
 normal  procedure  in  the  House  regard-
 ing  papers  to  be  laid

 Now  these  reports  relate  to  97-72—.
 8  years  and  9  years  old.  Now,  I  do
 not  know  how  you  can  permit  them.
 Sir,  this  Table  should  not  be  used  as
 a  kind  of  a  waste-paper  basket.  I
 assume  that  there  is  some  sancfity
 attached  to  it.  I  do  not  know  how
 you  can  permit  them  to  bring  in  all
 these  documents  and  put  them  on  the
 Table  of  the  House.  This  calls  for  a
 serious  inquiry  and  I  want  you  to
 again  give  them  a  very  serious  warn-
 ing.

 Sir,  please  go  through  ‘1971-72  and
 ‘1972-73...  (Interruptions).

 MR.  SPEAKER:  I  will  refer  it  to  the
 Committee  because  that  is  the  only
 thing  that  is  permissible  under  the
 Rules.

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN:  You
 must  also  tell  the  government.  It  is
 well  within  the  rules  and  your  jurisdi-
 ction.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO  (Mor-
 mugao):  Rules  or  no  Rules,  you  have
 already  given  a  ruling  sometime  ago
 tp  the  effect  that  a  statement  for  delav
 in  laying  the  paperg  must  be  circulat-
 ed  to  the  members  in  advance.
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 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN:  Thu
 is  accepted.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO-  Hon.
 Memyer,  Shri  Jyotirmoy  Bosu  brought
 this  to  your  notice  otherwise  reasons
 for  the  delay  are  not  known  to  the
 members  and  at  that  time
 you  were  good  enough  to  mention  that
 statements  for  delay  should  be  cir-
 culated  in  advance  of  laying  the
 papers.

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN:  This
 is  not  satisfactory.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  Not
 one  Ministry  circulates  the  state-
 ments  containing  reasons  for  delay  in
 advance.  Sir,  unless  these  statements
 are  circulated  in  advance,  we  are  com-
 pletely  deprived  of  our  right  to  in-
 tervene  at  the  stage  of  the  papers
 being  laid  on  the  Table  of  the  House.
 We  do  not  know  why  there  is  delay.
 Sometimes,  seven  years  or  eight  years
 delay.  If  such  delays  are  allowed,
 then  the  people  who  have  misappro-
 priated  the  money  and  people  who
 have  bungled  the  accounts  may  be
 out  of  the  country,  may  be  out  of  the
 reach  of  Parliament  and  then  Parlia-
 ment  becomes  helpless.  So,  Sir,  your
 ruling  that  statements  of  reasons  for
 the  delay  must  be  circulated  in  ad-
 vance  should  be  complied  with  by  the
 Ministries.  At  present  not  a  single
 Minister  is  complying  with  it.

 PROF,  P.  .G.  MAVALANKAR
 (Ahmedabad):  You  have  rightly
 said  just  now  that  whatever  can  be
 done  can  be  done  only  on  the  basis
 of  the  rules.  That  is  under  the  rule
 which  gives  you  power  to  refer  it  to
 the  committee.  That,  of  course,  can
 be  done.  But  there  are  two  serious
 matters  arising  out  of  this.

 One  jis  that  if  the  delay  js  of  an
 extra-ordinary  nature  as  in  this  case
 it  is  6  or  7  years—I  agree  that  the
 delay  is  not  only  by  this  government,
 even  the  previous  government  did  not
 put  it  because  for  four  years  they  did
 not  do  it  and  so  this  government  and
 the  previous  government,  both,  are
 responsible.
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 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN:  It
 is  a  continuing  thing.

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  Let
 us  go  by  facts.  If  the  delay  is  of  an
 extraordinary  nature,  I  will  request
 you  to  put  this  matter  before  the  Rules
 Committee  and  find  out  what  methed
 can  be  devised  to  see  that  these  things
 stop.

 Secondly,  whenever  a  _  statement
 where  extra-ordinary  delay  is  there  is
 sought  to  be  jaid,  there  at  least  it
 should  contain  an  additional  paper  to
 be  circulated  to  the  members  along
 with  the  daily  parliamentary  papers
 informing  us  in  advance  go  that,  when
 we  get  the  information  in  advance,
 there  is  an  advantage.  The  advantage
 is  that  if  we  get  it  before  0  O'clock
 along  with  the  morning  papers,  then
 we  can  send  you  a  note,  seek  your
 permision  and  raise  an  abjection  on
 that  particular  point  But  if  you  do
 not  circulate  that  paper  separately,
 we  are  denied  the  right  completely
 and  the  government  have  all  the
 liberties.  We  are  completely  helpless
 and  that  position  must  not  be  allowed.

 MR.  SPEAKER:  Whether  the  rule
 should  not  be  changed  or  not,  it  is
 a  matter  for  the  Rules  Committee  to
 consider  and  ultimately  for  the  House
 to  decide.  At  present,  the  entire  thing
 is  governed  by  Rules  305A,  305B  and
 305C  and  these  rules  do  not  allow  any
 member  for  raising  an  objection  in
 the  House.  Any  objection  raised  will
 be  referred  fo  the  Committee.  That
 ig  all  that  I  can  do.  Nothing  more
 I  can  do  under  the  rules,  Whether
 the  Rules  should  be  changed  or  not
 is  for  the  Rules  Committee,  and,  later
 on,  for  the  House.

 att  हुकम  देव  नारायण  यादव  (मधवनी  )  :
 अध्यक्ष  महोदय,  नियम  ‘305t,  बी  झौर
 सी  के  तहत  भ्रापने  जो  कहा  उस  पर  मझ्े
 कहना  है  कि  71-72  का  कागज  श्राज
 सरकार  टेबल  पर  रख  रही  है  श्रौर  इस
 ऊपर  झ्रापन्ति  की  जाती  है  तो  इसके  लिए
 क्या  पह  १  (कार  जिम्मेदार  है  ?  यह  7I-72
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 का  क्यों  नहीं  रखा  गया,  इसके  लिए  जिसमे
 नहीं  रखा  वह  जिम्मेदार  होना  चाहिए  ।
 (ब्यपबधान  )

 MR,  SPEAKER:  You  must  give
 notice,  You  are  asking  for  a  change
 of  the  rules.  |  will  send  it  to  the
 Committee.  Mr.  Barnela,

 THE  MINISTER  OF  AGRICUL-
 TURE  AND  IRRIGATION  (SHRI
 SURJIT  SINGH  BARNALA):  Sir,  I
 have  mentioned  in  sub-para  (2)  thet
 a  statement  showing  the  reasong  for
 the  delay  jn  laying  the  papers  is  also
 given.  The  reason  for  the  delay  is
 very  very  specific.

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Barnala,  you
 have  already  stated  that.  Are  you
 laying  it  on  the  table?

 SHR  SURJIT  SINGH  BARNALA:
 I  have  already  laid  the  papers  under
 item  No.  4.

 STATEMENT  ON  TEXTILE  Pouicy

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY
 (SHRI  GEORGE  FERNANDES):  I
 beg  to  lay  on  the  Table  a  statement
 on  Textile  Policy,

 Statement

 The  textile  industry  is  the  oldest
 ‘and  single  most  important  industry  in
 India,  both  in  terms  of  employment,
 and  for  meeting  one  of  the  essential
 consumption  needs  of  the  people.
 Unfortunately,  over  the  years,  the
 performance  of  this  industry  has  not
 been  satisfactory.  In  the  organised
 sector,  productivity  has  fallen  in  a
 large  number  of  units.  The  incidence
 of  sickness  has  peen  growing,  and  the
 progress  of  nising  obsolete
 equipment  has  been  tardy.  The  cost
 of  textiles  has  been  rising  steadily,
 while  the  per  capita  consumption  of
 cloth  has  been  falling.

 2.  In  the  less  organised  and  decen-
 tralised  sector  of  handlooms,  khadi
 and  sericulture,  difficulties  regarding
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 the  supply  of  yarn,  suitable  marketing
 ‘arrangements  and  similar  factors  have
 resulted  in  a  less  than  adequate
 growth  rate  Difficulties  regarding
 availability  of  yarn  at  reasonable
 prices,  marketing  problems  and  com-
 petition  from  the  powerlooms  have
 been  some  of  the  reasons  for  ffis.
 Production  of  woollen  fabrics  has  not
 kept  up  with  the  demand,  and  prices
 have  prevailed  at  a  very  high  level.
 The  sericulture  industry  has  been
 stagnating,  despite  its  enormous
 potential  for  providing  gamful  em-
 ployment

 3  The  absence  of  clearcut  and  un-
 ambiguous  policies  relating  to  the
 various  facets  of  this  diverse  industry,
 and  the  failure  to  set  definite  time
 bound  objectives,  have  been  largely
 responsible  for  this  unhappy  situation.
 Thus:

 (i)  the  roles  and  tasks  to  be  per-
 formed  by  the  organised  sector,  and
 the  decentralised  sector,  have  not
 been  clearly  defined;

 Q)  large  amounts  of  public  re
 sources  have  been  spent  on  subsi-
 dising  the  textile  industry,  but  the
 subsidies  have  largely  favoured  the
 Organised  sector,  despite  the  greater
 need  to  help  the  development  of
 the  handloom  and_  unorganised
 sector.  In  addition,  the  competition
 from  powerlooms  was  _  not  regul-
 lated,

 an)  large  amounts  of  public  re-
 consistent  policy,  ang  the  absence
 of  a  long-term  perspective,  relating
 to  the  use  of  cotton  and  synthetic
 fibres  This  has  resulted  in  advan-
 tage  not  being  derived  from  the  use
 of  low  priced  synthetic  fibres;

 (iv)  the  wide  fluctuations  in  the
 Price  of  cotton,  the  principal  raw
 material  for  this  industry,  has  had
 a  serious  detrimental  effect  on  the
 textile  industry,  and  caused  un-
 certainties  to  the  growers.  Organi-
 sational  and  policy  frameworks  for
 effectively  dealing  with  this  prob-
 lem  have  not  been  devised;

 (v)  the  public  <ector  has  had  to
 ‘assume  a  large  role  in  textile  pro-
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 duction,  without  any  clear-cut
 policy  aims  and  objectives,
 4,  The  achievement  of  Government's

 economic  and  industrial  policy  re-
 quires  that  this  situation  of  un-
 certainty,  and  in-consistent  policies,
 should  end,  and  conditions  should  be
 created  for  steady  and  stable  growth
 for  the  future  ‘The  main  objectives
 which  are  sought  to  be  achieved  by
 the  new  texitle  policy  are:

 (i)  Production  and  availability  of
 adequate  supplies  of  cloth,  of
 acceptable  quality  and  at  low  prices,
 for  the  masses;

 (ii)  Improved  arrangements  for
 the  distribution  of  this  cloth  to  the
 weaker  sections  of  the  population;

 (in)  Rapid  development  of  the
 decentralised  sector,  including
 handlooms,  Rhadi  and  sericulturé
 and  maximisation  of  employment
 thereby;

 (iv)  Harmonious  balance  between
 the  use  of  cotton  and_  synthetic
 fibres,  ensuring  that  the  incomes,
 and  employment,  of  cotton  growers
 is  maximised,  and  optimum  use  is
 made  of  the  potential  for  the  pro-
 duction  of  synthetic  fibres  from  the
 high  aromatic  gas,  and  naptha,  feed
 stock  available  in  the  country.

 5.  The  controlleq  cloth  scheme  has
 not  proved  successful  in  achieving  the
 Objective  of  providing  cheap  cloth
 to  the  weaker  sections  of  the  popula-
 tion.  Although  the  cloth  produced
 under  this  scheme  is  being  heavily
 subsidised,  the  distribution  system
 has  not  been  able  to  ensure  that  the
 benefits  reached  the  weaker  sections,
 particularly  in  the  rural  areas,  At  the
 same  time,  the  availability  of  highly
 subsidiseq  mill-made  cloth  has  pro-
 vided  unfair  competition  to  hand-
 looms,  and  thereby  retarded  growth
 in  that  sector.  The  system  of  deter-
 mining  quotas  for  the  production  of
 controlled  cloth,  an  the  basis  of  loom-
 shifts,  has  thrown  a  heavier  burden
 on  the  weaker  mi  ls,  and  on  the  lower
 value  cloth  The  losses  suffered  by
 the  weaker  mills  on  account  of  the
 production  of  controlled  cloth  has
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 been  one  of  the  important  contribu-
 tory  causes  for  their  sickness,  Exem-
 ptions  from  the  obligation  to  produce
 controlled  cloth  has  had  to  be  gipen
 to  a  large  numbers  of  textile  mills  be-
 cauSe  of  sickness,  and  consequently
 the  availability  of  controlled  cloth  has
 been  falling  and  is  totally  inadequate
 to  meet  the  requirements  of  the
 weaker  sections  of  the  population.

 6.  Government  consider  it  necessary
 that  the  supply  of  cheap  cloth  for  the
 weaker  sections,  and  the  rapid  deve-
 lopment  of  the  handlooms  sector,
 should  be  simultaneously  accomplish-
 ed,  It  is,  therefore,  intended  that  the
 handloom  sector  should,  to  the  maxi-
 mum  extent  possible,  and  in  the
 shortest  period  of  time,  meet  the
 requirements  of  cloth  for  the  weaker
 sections  of  the  population,  The  sale
 price  of  such  handloom  cloth  would
 be  subsidised  to  the  extent  decided
 upon  from  time  to  time,  so  that  the
 social  obligation  of  providing  cheap
 cloth  to  the  weaker  sections  can  be
 adequately  fulfilled.  The  manufacture
 of  controlled  cloth  in  the  organised
 sector  would  be  phased  out  over  a
 period  of  time,  consistent  with  the
 growth  of  production  of  the  required
 varieties  of  cloth  in  the  handloom
 sector.  It  is  proposed  to  discontinue
 the  present  pattern  of  imposing  obli-
 gation  to  product  controlled  cloth
 with  effect  from  1-10-1978.  The  finan-
 cial  burden  now  would  be  borne  by
 the  entire  textile  jndustry  in  a  man-
 ner  suitably  devised  to  ensure  that
 the  burden  is  distributed  equitaBaly.
 This  forms  of  burden  sharing  would
 be  used  to  subsidise  the  sale  of  con-
 trolled  cloth  from  the  mill  and  hand-
 loom  sector  initially,  and  from  the
 handloom  sector  eventually.  There
 woulg  thus  be  no  burden  on  the  pub-
 lic  exchequer,  consequent  to  the
 removal  of  the  obligation  to  produce
 controlled  cloth.  The  weaker  sections
 of  society  would  also  continue  to  get
 subsidised  cloth.  Mill  made  control-
 led  cloth  would  be  limited  to  400
 milion  square  metres,  and  woulg  be
 produced  both  by  the  N.T.C.  and
 private  sector  mills.  After  earmark-
 ing  the  NTC  share  of  production  of
 eontrolled  cloth,  contracts  for  the
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 production  of  the  remainig  quantity
 would  be  given  to  private  sector  mffls,
 on  the  basis  of  competitive  bids,  and
 subject  to  the  price  not  exceeding  the
 cost  at  which  similar  cloth  would  be
 manufactured  by  the  N.T.C,  mills.
 NTC  will  be  required  to  take  on  the
 responsibility  of  meeting  any  short-
 fall  in  production  by  the  private  sec-
 tor  mills.

 7,  The  National  Textile  Corporation,
 besides  participating  in  the  produc-
 tion  of  controlled  cloth  would  algo  be
 assisted  in  substantially  stepping  up
 their  production,  particularly  in  low-
 priced  varieties  with  the  accent  on
 the  needs  of  the  common-man.  Thes@
 mills  would  endéavour  to  reduce  “the
 cost  of  production  and  improve  the
 quality  of  fabrics  both  by  moderniz-
 ing  their  equipment  and  through  in-
 creased  use  of  cheaper  synthetic  fibre.
 The  distribution  system  would  also
 be  improved  so  that  weaker  sections
 of  the  population,  particularly  in  the
 rura]  areas,  would  be  benefited.

 8  A  number  of  important  steps
 would  be  taken  to  enable  the  decen-
 tralised  and  handloom  sectors  to  ful-
 fil  the  role  assigned  to  them  in  the
 industrial  and  employment  policies  of
 Government  These  measures  would
 be:

 (i)  No  increase  in  weaving  capacity
 would  in  future  he  allowed
 in  the  organised  sector.  The  bulk
 of  additiona]  textile  requirements
 would  be  met  from  the  decentra-
 lised  sector,  increases  in  production
 of  the  organised  sector  being
 limited  to  that  arising  from  the
 modernisation  of  out-dated  equip-
 ment,  Powerloom  capacity  would
 also  not  be  allowed  to  increase.
 Legislation  would  be  introduced  to
 prevent  the  growth  of  powerlooms.

 (ii)  The  existing  unauthorised
 powerlooms  would  be  registered
 and  regularised,  on  payment  of  a
 deterrent  penalty.

 (iiiy  After  the  phasing  out  of  the
 mill  made  controlled  cloth,  subsi-  ,
 dies  would  be  allowed  only  for
 handlodmn  and  ‘khadj  cloth.

 (iv)  Steps  woulq  be  taken  to
 bring  into  operation  adequate  new



 273  Papers  Laid

 spindleage,  so  as  to  meet  the  full
 demand  of  the  handloom  sector  for
 yarn,  The  National  Textile  Cor-
 poration  would,  in  particular,  give
 this  aspect  priority  attention,  and
 increased  availability  of  yarn  from
 the  public  sector  would  heip  to
 maintain  reasonable  prices.  The
 handloom  units  would  also  be  regis-
 tered,  and  such  registered  unfts
 would  be  given  preference  in  the
 supply  of  yarn.

 (v)  The  policy  of  reserving  cer-
 tain  items  of  cotton  textile  for  the
 handloom  sector  would  be  effective-
 ly  implemented.  Subject  fo  this,
 Government  would  encouraged  the
 powerlooms  in  the  decentralized
 sector  to  compete  effectively  with
 mills.  For  this  purpose,  reasonable
 facilities  would  be  made  available
 as  would  be  required  for  msking
 them  run  on  sound  and  efficient
 lines.
 9.  The  textile  industry  requires  that

 cotton  should  be  available  at  reason-
 able  prices,  and  without  wide  fluctua-
 tions,  throughout  the  year.  It  is
 equally  necessary  to  protect  the  jn-
 terests  of  the  farmers  growing  cotton,
 ang  to  save  them  from  exploitation
 by  middlemen  It  is,  therefore,  in-
 tended  that: —

 (i)  the  production  of  cotton
 would  pe  enhanced’  through  im-
 provements  in  yields  by  the  provi-
 sion  of  irrigation  facilities  and
 other  essential  inputs.  The  objec-
 tive  would  be  to  achieve  self-
 sufficiency  in  cotton  production;

 (li)  the  cotton  growers  would  be
 assured  of  a  reasonable  minimum
 price  for  their  produce.  The  role
 of  the  Cotton  Corporation  of  India
 would  be  expanded,  and  it  would  be
 allowed  to  make  commercia)  pur-
 chases  jn  the  market,  so  that  cotfon
 prices  do  not  drop  below  the  pres-
 cribed  minimum.  At  the  same  time,
 the  Cotton  Corporation  would  be
 required  to  prevent  prices  going
 above  a  prescribeq  limit,  and  for
 this  purpose  would  be  enabled  to
 buffers  stock  and  make  sales  in  the
 market.  The  buffer  stock  would  be
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 created  mainly  out  of  domestic
 surpluses  in  comfortable  years,
 and  also  through  imports,  if  neces-
 sary.  The  buffer  stock  would  not
 be  operated  eithcr  to  substitute  for
 indigenous  cotton  production,  or  to
 depress  the  return  to  the  growers.
 The  Cotton  Corporation  would  also
 be  permitted  to  take  such  other
 steps.  including  cxports  ,as  to  main-
 tain  cotton  prices  within  the  pres-
 cribed  range;

 (Gu)  The  use  of  synthetic  fibres
 would  at  al]  times  be  without  detri-
 ment  to  the  interest;  of  cotton
 growers.
 10.  The  adequate  availability  of

 woollens,  ang  blankets,  at  reasonable
 prices,  is  a  matter  of  considerable
 importance,  particularly  for  the  eco-
 nomically  weaker  sections  living  in
 the  hilly  parts  of  the  counrty.  The
 past  difficulties  of  raw  materials
 would  be  met  by  more  liberal  im-
 ports  of  wool  as  well  as  shoddy  and  in-
 creased  use  of  acrylic.  Programmes
 would  be  undertaken  to  increase  more
 rapidly  the  domestic  wool  supply,
 especially  of  the  quality  required  for
 garments  The  ban  on  weaving
 capacity  expansion  in  organised  and
 powerloom  sector  will  not  apply  to  the
 woollen  sector,  While  expansi6én  of
 machine-made  carpets  wad id  pot,  in
 general  be  allowed  such  &xpansgion
 would  be  permitted  in  the  export
 zones.

 ll.  The  modernisation  programme
 in  the  organised  sector,  which  is  being
 implemented  with  the  help  of  soft-
 loans,  has  made  limited  progress  so
 far.  Steps  would  now  be  taken  to
 accelerate  the  pace  of  modernisation,
 and  a  definite  time  limit  would  be
 prescribed  for  the  utilisation  of  the
 loans  by  the  mills.  Particular  em-
 phasis  would  be  laid  on  _  selective
 modernisation  for  promoting  exports.

 2  The  development  of  sericulture
 is  important  from  the  point  of  view
 of  providing  gainful  employment,  and
 additional  incomes,  to  the  rural  popu-
 Jation  particualarly  in  some  of  the
 less  economically  developed  States,
 necessary  facilities  ang  assistance
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 would  be  provided  for  the  promotion
 of  sericulture  in  States  which  have  a
 potential  for  thi,  activity.

 3  Research  and  development  woik
 would  be  strengthened  to  solve  the
 problems  facing  the  textile  industry,
 and  particularly  those  relating  to
 handloom  and  khadi

 4  Government  believe  that  now
 the  Nation  will,  for  the  first  time,
 have  an  integrated  policy  framework
 for  this  vital  industry  and  that  this
 is  an  important  xtcp  in  the  fulfilment
 of  this  pleadge  to  meet  the  essential
 needs  of  the  people  of  our  country.

 STATFMENTS  FOR  DELAY  IN  LAYING  ON
 THE  TABLE  ANNUAL  REPORTS  FoR  1976.
 77  of  CARDAMOM  Boarp  CocHIN  AND
 CoFFEE  ‘Boarp,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMERCE
 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  CO-
 OPERATION  (SHRI  KRISHNA
 KUMAR  GOYAL):  I  beg  to  lav  on
 the  Table:

 rey  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing  reasons
 for  delay  in  laying  the  Annual
 Report*  of  the  Cardamom  Board,
 Cochis,  for  the  year  1976-77.
 [Pluced  in  Library.  See  No.  2580/
 78).

 (2)  A  statement  (Hind:  and
 English  versions)  showing  reasons
 for  delay  in  laying  the  Certitied
 Accounts  f  of  the  Coffee  Board
 for  the  year  }975-76  ang  the  Audit
 Report  thereon  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  LT-258/78].

 12.  4  hrs

 RE  LAYING  OF  PRIME  MINIS-
 TER'S  LETTERS  DEMANDING
 RESIGNATIONS  OF  MINISTERS

 SHRI  C  M.  STFPHEN  (Idukki):
 Sir  before  vou  pass  on  to  the  next
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 item,  |  just  want  to  -nake  a  cubmis-
 sion.  I  had  written  to  you;  I  had
 written  to  the  Prime  Minister  also.
 The  Prime  Minister,  the  other  day,
 made  an  Offer  to  the  House  that  he
 was  prepared  to  lay  on  the  table  of
 the  House  his  letter  demanding  the
 resignation  of  the  Ministers  ang  the
 replies  to  those  letters  and,  the  other
 day,  he  stated  that  he  did  not  lay  it
 because  there  was  no  demand  from
 this  side.

 I  wrote  to  the  Prime  Minister  point-
 ing  out  the  passages  of  my  statement
 whereunder  I  made  a  demang_  that
 these  papers  be  laid  on  the  table  of
 the  House.

 If  demand  is  what  is  needed,  I  rise
 to  make  a  formal  demand  that  the
 letters  which  he  offereq  to  place  on
 the  table  of  the  House,  namely
 (Interruptions)  let  me  complete
 that.

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  They  are  being
 laid  tomorrow.

 SHRI  C  M  STEPHEN:  That  is  all
 right.  The  letters  whereunder  he
 asked  for  his  resignation  and  the
 letters  which  offered  resignation  of
 all  the  Ministers  be  laid  on  the  table
 of  the  House  (Interruptions)

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY;  Sir,  I  have  to  report
 the  following  message  received  from
 the  Secretary-General  of  Rajya
 Sabha:—

 “In  accordance  with  the  provisions
 of  Rule  127  of  the  Rules  of  Proce-
 dure  and  Conduct  of  Business  in  the

 “The  Report  was  laid  on  the  Table  on  the  4th  August,  ‘1978.
 £The  Accounts  were  laid  on  the  Table  on  the  4th  August,  1978,
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 Rajya  Sabha,  I  am  directed  to  in-
 form  the  Lok  Sabha  that  the  Rajya
 Sabha,  at  its  sitting  held  on  the  3rd
 August,  ‘1978,  agreed  (Construction
 of  Works)  Bill,  ‘1978,  which  was
 passed  by  the  Lok  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  26th  July,  1978.”

 2.43  hrs.

 RE.  CALLING  ATTENTION  ON
 VIOLENCE  IN  MARATHWADA—

 contd.

 श्री  शंकरसिह  जी  बधेला  (#72737)
 अध्यक्ष  महोदय,  आज  जो  कालिंग  अटेंशन
 है  उसमें  मराठवाड़ा  महाराष्ट्र  के  किसी  भी
 संसत्सदस्य  का  नाम  नहीं  है।  एक  कालिंग
 अरटेशन  मोशन  2  दिसम्बर,  :977  को
 एडमिट  हुआ  था  जोकि  मेंने  रखा  था

 about  the  Public  Safety  Ordinance
 J  &  K  and  reaction  of  the  Govern.
 ment  thereto.

 मैं  ्रापत्ति  करता  हूं  कि  यह  जो  कांलिग  ग्रटेंगन
 मोशन  रखा  गया  है  जिसमें  डा०  रामजी  सिह
 झौर  दूसरे  चार  सदस्प्र  हैं.  उसमें  मरायवाड़ा
 महाराष्ट्र  का  कोई  भी  एम  पो  नहीं  है।
 उस  समय  डा०  कर्ण  सिह,  श्री  मोहम्मद  शफी
 कुरेशी  श्र  दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने  प्वाइंट
 आफ  बरार  रखा  था  |

 डा०  कर्ण  सिंह  ने  कहा  था  :

 “Dr.  Karan  Singh  I  want  your
 protection,  Sir.”

 Here  also,  I  want  your  protection.  In
 this  House,  people’s  rights  and  liber-
 ties  have  been  trampled  upon  as  a
 result  of  this  Ordinance.  If  you  con-
 not  give  us  opportunity  for  calling
 attention,  I  would  submit  that  you
 may  allow  about  2  hours  discussion
 so  that  everybody  who  wishes  to  say
 something  on  this  shall  have  his  say”.

 incidents

 यहां  पर  मैं  रिक्‍्वेस्ट  करता  हूं  कि  मराठवाड़ा,
 महाराष्ट्र  के  जितने  संस्त्सदस्य  हैं,  उन्होंने
 चाहे  कालिंग  प्रटेंशन  दिया  हो  या  न  दिया

 +)  उनको  दो  घंटे  के  डिस्कशन  में  मौका
 दिया  जाये  |  उस  वक्‍त  होम  मिनिस्टर,  चौ०
 चरण  सिंह  जी  थे  उनसे  बात  हुई  थी  1  आपने
 कहा  था  झ्रगर  होम  मिनिस्टर  को  कोई  झापत्ति
 नन  होः

 “MR.  SPEAKER:  Mr.  Home
 Minister,  shall  we  have  general  dis-
 cussion  for  2  hours  on  this  matter?”

 उस  समय  चौ०  चरण  सिह  जी  ने  कहा  था
 I  have  no  objection.

 यहां  भी  अगर  प्रधान  मंत्री  को  कोई  झराष्जेक्श न
 न  हो  तो  श्राप  कृपया,  इस  समय  मराठवाड़ा
 महाराष्ट्र  में  जो चल  रहा  है  उस  पर  दो  घंटा
 चर्चा  करने  की  अनुमति  दें  ।

 SHRI  SAUGATA  ROY:  (Barrack-
 pore):  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.
 Rule  97  says:

 “(l)  A  member  may,  with  the
 previous  permission  of  the  Speaker,
 call  the  attention  of  a  Minister  to
 any  matter  of  urgent  public  im-
 portance  and  the  minister  may
 make  a  brief  statement  or  ask  for
 time  to  make  a_  statement  at  a
 later  hour  or  date.”

 My  objection  is  to  the  language  of
 the  Call  Attention  motion.  I  believe
 that  in  this  House,  when  you  take  up
 the  calling  attention  motion,  it  should
 be  very  carefully  worded.  Here  _  it
 says;

 “To  call  the  attention  of  the
 Ministery  of  Home  Affairs:—

 ‘To  the  reported  unabated  _  inci-
 dents  of  violence  based  on  caste
 hatred  in  Marathwada_  region  of
 Maharashtra......  id

 My  objection  is  to  the  words  ‘unabated
 incidents  of  violence  based  on  caste
 hatred  in  Marathwada  region  of
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 [Shri  Saugata  Roy]
 Maharashtra’.  My  main  objection  is
 particularly  to  the  word  ‘Unabated’.
 ‘Unabated’  is  not  true  because  as  you
 have  seen  that  yesterday,  the  Students
 Committee  had  called  of  the  strike.

 MR.  SPEAKER:  This  must  have
 come  much  earlier.

 SHRI  SAUGATA  ROY.  It  must
 be  relevant  to-day.  When  vou  are
 taking  it  up  today,  it  must  be  unabat-
 ed.

 MR.  SPEAKER:  What  is  your  point?

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Violence
 based  on  caste  hatred  should  not  be
 there  because,  after  some  time,  people
 will  live  in  peace.  You  should  not  set
 the  precedent  when  you  are  mention-
 ing  that.

 MR  SPEAKER.  I  did  not  mention
 anything.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  The  words
 ‘unabated’  incidents  of  violence  based
 on  ‘caste  hatred’  should  not  have  been
 allowed,

 MR.  SPEAKER:  There  is  no  point
 of  order  |  do  not  see  any  point  of
 order.

 (Interruptions)

 PROF  P.  G.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  Sir,  My  point  of  order
 is  on  Rule  49  and  its  provisos.  What
 happens  is  that  a  member  can  send
 two  notices  a  day  on  any  subject  of
 urgent  public  importance  and  the
 bulletin  last  week  made  it  clear  to  the
 members  that  they  should  stick  to
 this  limit  of  two  notices  per  day
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  What  is  your  point
 of  order?  Which  is  the  rule  that  i
 breached?

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  I
 am  trying  to  suggest  to  you  that  there
 is  violation  of  a  rule,  and  it  can  be
 changeg  and  we  need  not  have  a
 discussion,
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 MR.  SPEAKER;  I  do  not  think
 there  is  point  of  order.  I  over-rule
 it.  I  am  not  allowing.

 PROF.  P.  G  MAVALANKAR;:  When
 I  am  on  a  point  of  order,  and  when  I
 am  not  speaking  on  Marathwada  issue,
 how  can  you  say  that  you  will  not
 allow  me  to  raise  a  point  of  order?
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER  Mr.  Mavalankar,
 your  point  ig  to  make  a  speech  and
 nothing  more  than  that.  (Interrup-
 tions)

 PROF.  P.  6.  MAVALANKAR:  If
 you  say  this,  I  will  not  make  g  speech
 for  the  whole  of  my  life  here?  I
 take  strong  objection.  (interrup-
 tions)

 You  can  say  there  is  no  point  of
 order.  I  will  sit  down.  But  the  Chair
 cannot  say  that  I  am  making  a  speech.
 I  will  not  speak  a  word  =  about
 Marathwada  or  casteism.  |  will  only
 speak  two  or  three  sentences  on  the
 point  of  order,  that  is,  regarding  Rule
 ‘197.  I  will  not  use  the  word  Marath-
 wada  at  all.  I  am_  pointing  out  to
 you  that  Rule  97  proviso  says  that
 a  Member  of  Parliament  cannot  give
 more  than  two  notices  on  the  same
 day.  Now,  Mr.  Gawai  gave  notice  on
 3ist  July  and  that  notice  lapsed  be-
 cause  On  the  next  day  and  perhaps
 for  a  day  or  two  more  you  selected
 some  other  subjects  which  you  rightly
 thought  were  more  urgent  at  that
 time  than  the  events  jn  Marathwada.
 Later  it  so  happened  that  the  subject
 of  Marathwada  was  brought  again  and
 again  through  Zero  hour  and  through
 other  modes  of  submissions  in  the
 House  when  you  announced  that  you
 will  admit  a  Calling  Attention  on
 this.  Unfortunately,  it  so  happened
 that  Mr.  Gawai  failed  to  renew  his
 Calling  Attention  which  he  should
 have  done,  but  my  point  is  once  a
 member  on  any  matter  of  urgent
 public  importance  has  given  a  notice
 and  then  for  some  reason  if  you  hold
 that  subject  for  your  consideration
 and  final  disposal  and  than  decide
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 that  a  Calling  Attention  be  admitted
 on  a  subject  for  which  a  member  has
 already  given  a  notice,  then  my  sub-
 mission  is  that  that  original  notice  by
 the  member  concerned  must  not  be
 taken  as  lapsed  but  it  must  be  kept
 alive  so  that  a  member  giving  such
 notice  in  very  early  stages  is  able  to
 get  his  name  ballotteg  with  others
 who  gave  Calling  Attention  notice
 later  on  on  the  same  subject.  That  38
 my  submission.  That  is  my  point  of
 order.

 SPEAKER:  It  is  not  a  point  of
 ord Yr.

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chairayin-
 kil)?  I  want  a  clarification  on  the  de-
 cision  on  the  Motion  Under  Rule  184.
 Mr.  Speaker,  Sir,  the  admissibility
 of  the  Motion  under  Rule  84  is  guid-
 ed  by  Rule  87  because  there  is  com-
 plete  authority  of  the  Speaker  to  de-
 cide  on  the  Motion.  Regarding  the
 motion  under  Rule  184,  the  adminis-
 sibility  condition  is  put  in  ‘Rule  186.
 Sir,  Rule  86(i)  says  as  follows:—

 ‘It  shall  raise  substantially  one
 definite  issue.’

 Here  is  a  Motion  fixed  for  satur-
 day.

 Notice  has  been’  given  by  Mr.
 Vasant  Sathe  which  reads  as  folows:...

 MR.  SPEAKER:  No  need  for  read-
 ing  7  out.

 SHRI  VAYALAR  RAVI:  I  say  this.
 because,  I  want  8  clarification...

 MR.  SPEAKER:  Mr,  Ravi,  I  will
 clarify  the  position.  There  is  some
 misronception.  The  notice  was  publi-
 shed  under  Rule  184,  It  was  a  mistake.
 The  notice  should  have  been  published
 as  a  Statutory  Motion.  It  has  been
 published;  probably  you  have  not  look-
 ed  into  the  Bulletin.  So  far  as  that
 Motion  is  concerned  it  is  completely
 governed  by  Sertion  3.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Section  5  of
 the  Commissions  of  Inquiry  Act,  ‘1952.

 MR.  SPEAKER:  I  will  read  the
 Section.  It  does  not  give  any  discretion
 to  the  Speaker.  It  merely  says:
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 “The  Government  may.  but
 Government  shall,  on  a  Resolution
 passed  by  the  House  of  the  People.  ia

 without  giving  any  reason  whatsoever
 at  all,  Of  course,  the  Section  is  very
 defective,  there  is  no  aoubt  about  it.
 But  as  the  Section  now  stands,  I  don't
 think  the  Speaker  has  eny  discretion,
 Menhers  can  misuse  that  Section  also,
 There  is  a  possibility.  Therefore,  that
 Section  may  require  amendment.  But,
 as  the  Section  stands,  it  is  a  Statutory
 Resolution  and  that  Resolution  does  not
 require  any  definite  allegation  at  all.

 sit  सती  मृणाल  गोरे  (बस्ब्ई-उत्तर):
 मेरा  प्वाइन्ट  आफ  भार्डर  है  ।  माननीय
 सदस्य  श्री  शंकरसिह  जी  वधेला  ने  जो

 प्वाइन्ट  श्राफ़  झाइर  उठाया  है

 MR,  SPEAKER;  I  will  consider  it.
 I  will  put  it  before  the  Business  Ad-
 visory  Committee.

 क्री  भूभाल  गोरे  :  आज  आप  नहीं  ले

 रहे  है  ?

 MR,  SPEAKER:  |  am  not  converting
 this.  I  will  put  the  suggestion  before
 the  B.A.C,

 शोमती  मृथाल  गोरे  :  लेकिन  झ्ाज  आप

 कालिग  एटेंशन  ले  रहे  है

 MR,  SPEAKER:  No,  no.  The  Calling
 Attention  will  be  heard  to  day.  As
 for  two-hour  discussion,  I  will  place  it
 before  the  Business  Advisory  Commit-
 fee  .Now.  we  come  to  Cailing  Atten-
 tion.

 श्री  कचरलाल  हेमराज  जन  (बालाघाट)  :

 अध्यक्ष  महोदय,  93  में  अाज  फिर  लिख

 कर  दिया  है  कि  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए,
 कालिंग  एटेंशन  से  काम  नहीं  चलेगा  |

 MR,  SPEAKER:  Order  please.  I
 haye  been  telling  Mrs,  Gore  all  the
 time  that  I  will  put  it  before  the
 Business  Advisory  Committee  and  try
 to  find  some  time  for  discussion,
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 sit  कश्चरलाल  हेमराज  जेन :  फिर  तो

 यह  मामला  उलट-पुलट  हो  जाएगा।  |  झध्यकष
 महोदय,  यह  तो  बहुत  बड़ी  बात  है  ।

 MR.  SPEAKER.  Order  please.  Now,
 Calling  Attention.  Dr,  Ramji  Singh.

 2.54  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 REPORTED  INCIDENTS  OF  VIOLENCE  BASED
 ON  CASTE  HATRED  IN  MARATHWADA

 tte  रामजी  सिंह  (भागलपुर)
 मैं  अ्विलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित
 विषय  की  झोर  गृह  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता
 हूं  भौर  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में
 एक  वक्तव्य  दें  —

 “महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में
 जातिगत  विदेष  से  उत्पन्न  हिंसक
 घटना्रों की  पुनरावृत्ति  क ेकारण
 जन-धन  की  हानि  और  लोगों  में
 व्याप्त  असुरक्षा  की  भावना  के
 समाचार  a

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL):  Sir,  it  is  a
 matter  of  deep  concern  and  profound
 regret  that  several  incidents  of  vio-
 lence  and  lawlessness...

 कई  साननीय  सदस्य  :  हिन्दी  में  कालिंग
 एटेंशन  है,  इसलिए  मंत्री  जी  हिन्दी  में  उत्तर
 दें।

 झो  घनिक  साल  मण्डल:  बात  यह  है
 कि  भ्रन्तिम  क्षणों  तक  जब  यह  बना  रहा  था,
 तो  बराबर  खबरें  मांगी  जा  रही  थीं  (व्यवधान )
 भौर  टेलौफोन  पर  खबरें  प्रा  रही  थीं  (व्यवधान)
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 Sir,  it  is  a  matter  of  deep  concern
 and  profound  regret  that  several  inci+-
 dents  of  violence  and  lawlessness  have
 occurred  in  Maharashtra  during  the
 last  few  days  over  the  question  of
 change  of  the  name  of  Marathwada
 University,

 आीमती  मृणाल  गोरे  (बम्बई-उत्तर):
 अध्यक्ष  महोदय,  मेरा  पांईट  झाफ  झाडडर  है  ।
 उस  दिन  जम्मू  भ्रौर  कश्मीर  के  बारे  में  जब
 इस  तरह  का  सबाल  झाया  था  तो  उस  समय
 भी  ऐसी  भ्रापस्ति  उठायी  गयी  थी  शौर  बाद
 में  यह  तय  हुआ  था  कि  कालिंग  अटेंशन  पर
 उस  समय  चर्चा  हो,  न  उस  विधय  पर  बाद
 में  जनरल  डिस्कशन  हो  ।  इसलिए  मेरा  कहना
 यही  है  कि  जब  भ्राप  जनरल  डिस्कशन  झाज
 के  विषय  पर  झ्लाऊ  कर  रहे  हैं  तो फिर  कालिंग
 प्रटेंशन  पर  थोड़े  लोगों  को  बोलने  देना  ठीक

 नही  होगा  ।  जब  इस  पर  जनरल  डिक्कशभ

 हो  तभी  सब  लोग  बोलें  ।

 श्रीमती  अहिल्या  tte  रागनेकर

 (अम्बई  उत्तर-मध्य)  :  आज  इस  विषय  पंर
 मंत्री  जी  का  जवाब  देना  ठीक  नहीं  होगा  ।

 (व्यकघान  )

 SHRI  KRISHAN  KANT  (Chandi-
 garth):  Sir,  what  Mrs.  Gorey  has  said
 just  now  is  quite  reasonable.  In  the
 list  of  Calling  Attention,  that  is,  out  of
 5  Members,  there  is  no  Member  from
 Marathwada  region,  Tomorrow  when
 it  appears  in  the  newspapers,  the  peo-
 ple  in  the  Marathwada  region  will
 come  to  know  that  no  Member  fram
 that  region  has  taken  part  in  the  dis-
 cussion,  From  the  point  of  being  res-
 ponsible  to  the  people  by  the  Members
 of  that  region,  I  would  request  you  to
 kindly  have  a  discussion  on  this  sub-
 ject  so  that  Members  from  the  Mara-
 thwada  region  can  algo  participate  in
 the  discussion,  The  same  thing  had
 happened  in  the  case  of  Jammu  and
 Kashmir.  I  think  there  should  be  no
 difficulty  to  convert  this  Calling  Atten-
 tion  into  a  discussion  to  enable  the
 Members  from  that  region  to  partici
 pate  in  it
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 MR  SPEAKER  Are  the  hon  Mem-
 bers  agreeable  to  this  suggestion’

 SOME  HON  MEMBERS  Yes

 SHRI  HARIKESH  BAHADUR
 (Gorakhpur):  It  should  not  be  post-
 poned  Even  ,f  we  do  not  belong  to
 that  region,  we  represent  the  whole
 nation  So  this  Calling  Attention
 should  be  taken  up

 MR  SPEAKER  You  will  be  given
 an  opportunity  to  speak  in  the  dis-
 cussion

 क्रो  मनी  राम  बागड़ो  (मथुरा)  प्ध्यक्ष
 महोदय,  निर्णय  करने  से  पहले  हमारा  व्यवस्था
 का  प्रश्न  सुन  ले  t

 SHRI  0  V  ALAGESAN  (Arko-
 nam)  Are  you  laying  down  the
 precedent  that  the  Calling  Attention
 wil  not  be  taken  up  today  because
 among  the  Members  who  have  raised
 the  Calling  Attention,  there  is  no
 Member  from  the  Marathwada  region?

 MR  SPEAKER  You  have  already
 set  a  precedent  earlier  What  can  be
 done?

 PROF  SAMAR  GUHA  (Contai):
 The  suggestion  that  has  been  made
 by  the  hon  Members  ;s  a  reasonable
 suggestion  because  no  Member  from
 the  Marathwada  region  is  includeq  in
 this  list  Whatever  mey  be  the  reason,
 it  is  very  desirable  that  there  should
 be  a  discussion  on  this  so  that  Mem-
 bers  from  that  region  will  have  an
 opportunity  to  speak

 oh  सनी  राम  बागड़ी  प्रध्यक्ष  महोदय,
 मेरा  व्यवस्था  वा  प्रश्न  है  ।  हर  लोक  सभा
 का  मेम्बर  चाहे  वह  राष्ट्र  के  किसी  कोने  से
 झ्राया  हो,  वह  सारे  राष्ट्र  का  प्रतीक  है  ।
 कॉलिग'  झटेशन  कोई  भी  सदस्य  दे,  बह  सारे
 राष्ट्र  का  प्रतिनिधि  हो  कर  बह  मोशन  देता
 है  ।  भेम्बरों  को  प्रान्तीयता  जौर  राष्ट्रीयता
 में  बाटा  जाए।  यह  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण
 है  ।  जो  लोग इस  कालग  भटेंगन  को  रोक
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 रहे  है,  वे  गरीबो  के  साथ  श्रन्याय  कर  रहे  है।
 गरीबों  के  सवाल  बार  बार  इस  सदन  मे  उठे,
 यह  जनता  की  भावनाओं  का  प्रतीक  होगा  t
 इस  सदन  के  झल्दर  इस  तरह  से  सबालो  को
 दबाना,  जनता  की  भ्रावाज  को  दबाना  है  v
 इस  तरह  में  सदस्यों  हारा  जनता  की  झरावाज
 को  दबाना  ठीक  नही  होगा  ।

 MR  SPEAKER  I  take  it  that  it  28
 the  pleasure  of  the  House  to  treat  the
 Calhng  Attention  as  a  genertl  debate
 for  two  hours  Now,  I  will  ask  the
 hon  Minister  to  jay  the  statement  in
 reply  to  the  Calling  Attention  Notice
 on  the  Table  of  the  House  The
 matter  will  be  discussed  m  the  House
 for  two  hours

 33  hrs.

 MR  SPEAKER  Mr  Munster,  you
 may  lay  fis  statement  on  the  Table
 of  the  House

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL:
 Sir  I

 lay
 this  statement  on  the  Table

 ot  the  House

 STATEMENT

 Su,  It  is  a  matter  of  deep  concern
 and  profound  regret  that  several  in-
 eidents  of  violence  and  lawlessness
 have  occurred  in  Maharashtra  during
 the  last  few  days  over  the  question  of
 change  of  the  name  of  Marathwada
 University

 2  According  to  the  information
 received  from  the  Government  of
 Maharashtra,  there  was  a  long  stand-
 ing  demand  for  a  change  in  the  name
 of  the  University  This  issue  was
 unde:  consideration  of  Maharashtra
 Government  and  it  was  decided  prior
 to  1th  Julv  that  resoultions  may  be
 moved  in  both  Houses  of  Legislature  in
 favour  of  change  Such  resolutions
 weie  passed  on  the  27th  July  in  both
 Houses  of  the  State  Legislature  in
 favour  of  changing  ffe  name

 3  An  organisation  called  “Vidyarthi
 Krit:  Samiti”  gave“a  call  for  Bund  in
 some  towns  of  Marathwada  to  coincide
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 with  the  date  of  resolution.  After
 passing  of  the  resolution  becam’?
 known,  demonstrations  turned  violent
 in  Aurangabad  and  Parbhanf  districts.

 4  Orders  under  Secfion  244  Cr.  7.0.
 were  promulgated  in  affected  towns.
 A  number  of  incidents  of  brick-
 batting,  damaging  public  property,
 attacks  on  Government  offices,  State
 transport  and  railways  and  even  arson
 have  taken  place  <A  few  incidents  of
 clashes  between  caste  Hindus  and
 Haijans  and  even  attacks  on  Harijafi
 Bastis  have  occurred.  Police  paftfés
 have  also  been  attacked  on  a  number
 of  occasions  arid  in  one  instance,  a
 Povice  out-post  was  set  on  fire  and  a
 Po.ice  sub-inspector  was  burnt  to
 death.  These  incidents  have  occurred
 in  Nanded  City,  Degloor,  Aurangabad,
 Parbhani,  and  Tuljapor  in  Osmanabad
 district.  In  dealing  with  these  inci-
 dents,  the  Police  had  to  open  fire  in
 33  places  between  29th  July  and  5th
 August,  ‘1978,  Three  persons  were
 killed  and  eight  injured  in  these  firings
 according  to  available  information.
 According  to  the  State  Government,
 the  situation  jn  Marathwada  is  under
 control  and  there  has  been  a  slow  but
 definite  improvement  jn  the  law  and
 order  situation  there  during  the  Jast
 two  days.

 5.  The  Chief  Minister  of  Maharashtra
 has  initiated  talks  with  M.Ps.,  M.L.As,
 ML.Cs  and  other  leaders  including
 student  leaders  and  leaders  of  the
 student  action  committee  from
 Marathwada  and_  representatives  of
 Dalit  Panther  and  neo-buddhist  orga-
 nisations.  He  has  already  met  them
 on  4th  August  (afternoon  and  on  the
 5th  August  (Forenoon)  The  Chief
 Minister  has  reque  ted,  them  to  exert
 their  influence  to  prevent  the  agita-
 tion  from  assuming  any  caste  or
 communal  colour.  According  to  the
 latest  information  it  appears  that  the
 inte:vention  5  the  Chief  Minister  has
 been  siccessful  and  the  agitation  has
 been  suspended  T  do  hope  that  it  will
 not  he  resumed  and  the  organisers  will
 realise  the  dangers  of  rousing  feelings
 of  caste  animosities
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 6,  I  am  sure  that  all  sections  of  the
 House  would  join  me  in  condemning
 the  lawlessness  and  acts  of  violence
 which  have  affected  the  lives  and  pro-
 perties  of  law  abiding  people  during
 the  last  few  days.  The  Government
 would  also  condemn  the  attacks  on
 Harijans  and  the  incidents  which  have
 given  the  agitation  a  caste  bias.  IT
 hope  that  al]  sections  of  the  House
 would  join  me  when  I  say  that  there
 ‘gs  need  for  exerting  maximum  in-
 fluence  by  all  for  the  restoration  of
 peace  and  harmony  between  different
 communities  in  this  region  and  for
 bringing  back  normalcy  as  early  as
 Possible.

 33.0]  hrs

 LEAVE  OF  ABSENCE  OF  MEMBERS
 FROM  THE  SITTINGS  OF  THE

 HOUSE

 MR.  SPEAKER:  The  Committee
 on  Absence  of  Members  from  the
 sittings  of  the  House  in  their  Seventh
 Report  have  recommended  that  leave
 of  absence  be  grantcd  to  the  following:
 five  Members  for  the  periods  indicated
 against  each:

 qd)  Shri  Mahendra  Narayan
 Sardar—6th  March  to  lith  April,
 978  (Fourth  Session).

 (2)  Shr:  B.  Shankaranand—l7th
 July  ४०  450  August,  978  (Fifth
 Session).

 (3)  Shri  Annasaheb  Magar—
 17th  July  to  6th  August,  978
 (Fifth  Session).

 (4)  Shri  Charan  Singh—I7th  Suly
 to  l5th  August,  978  (Fifth  Session).

 (5)  Shri  Siddharameshwar  Swamy
 1  July  to  24th  August  978  (Fifth
 Session).

 Is  it  the  pleasure  of  the  House  that
 leave  as  recommended  by  the  Com-
 mittee  may  be  granted?

 SOME  HON,  MEMBERS,  Yes.
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 MR,  SPEAKER:  The  leave  is  grent-
 ed,  The  Members  will  be  inforniéd
 accordingly.

 The  House  stands  adjourned  till
 34.00  hours.  We  wil)  then  take  up
 statements  to  be  made  under  Rule
 377.

 3.02  hrs.

 The  Lok  Sabha  reassembled  after
 till  Fourteen  of  the  Clock

 The  Lok  Sabha  reasembled  after
 Lunch  at  five  minutes  past  Fourteen

 of  the  Clock

 [Mr.  Speaker  in  the  Chair]
 MATTERS  UNDER  RULE  377

 7)  Reporrep  exopus  or  487  PAKISTAN
 REFUGEES  FROM  DANDAKARANYA
 PROJECT
 MR.  SPEAKER:  Matters  under

 Rule  377.  Mr.  Chitta  Basu.
 SHRI  CHITTA  BASU  (Barasat):  I

 rise  to  raise  an  important  matter  under
 Tule  377.  The  House  is  aware  that
 there  was  a  mass  exodus  of  East
 Pakistan  (now  Bangladesh)  refugees
 from  camps  in  the  Dandakaranya
 Projects  in  March  this  year.

 The  exodus  reached  the  staggering
 figure  of  .3  lakh  and  this  heavy  in-
 flux  into  West  Bengal  posed  a  serious
 problem  forthe  state  of  West  Bengal.

 Top-level  teams  of  officials  includ-
 ing  Ministers  and  MLAs  and  MPs
 visited  Dandakaranya  to  find  out  the
 causes  behind  this  unprecedented
 exodus.  It  came  to  the  notice  of  the
 visiting  teams  that  the  refugees  were
 selling  of  their  personal  belongings
 at  throw  away  prices  and  leaving  for
 “West  Bengal,  where  they  believe
 ‘there  was  adequate  lang  in  Sunder-
 bans  which  could  accommodate  all
 130,000  of  them.

 At  a  certain  stage,  the  West  Begal
 Government  requested  the  South
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 Eastern  Railway  not  to  allow  the
 deserters  to  travel  by  the  trains,  the
 Railway  authorities  pleaded  their  in-
 ability  to  stop  them  from  travelling
 by  trains,  as  all  of  them  were  travell-
 ing  with  valid  tickets.  The  question
 arose  as  to  who  was  financing  the
 exodus,

 The  Chief  Minister  of  West  Bengal
 is  reported  to  have  said  on  more  than
 one  occasions  that  some  vested  in-
 terests  were  financing  this  exodus  in
 order  to  malign  the  left  front  Gov-
 ernment.

 The  West  Bengal  Government  sent
 a  team  of  IB  to  investigate  the  issue,
 which,  have  reportedly  submitted  a
 report,

 The  Sunday,  an  English  Weekly,  on
 its  issue  dated  July  30,  978  writes:
 “The  findings  of  the  SIB  team  were
 shocking,  to  say  the  Jeast.  According
 to  the  report,  the  District  Magistrate
 of  Raipur  has  provided  around  Rs.
 two  lakhs  for  distribution  among  the
 refugees.  The  money  had  come  from
 Government  funds.  This  money  was
 distributed  by  an  employee  of  the
 DM's  office  along  with  a  handful  of
 ‘dalals’.  The  money  was  utilized  by
 the  deserter,  for  buying  rail  tickets
 and  hiring  trucks.  The  SIB  report
 also  states  that  the  dalals  enraged  the
 modesty  of  some  refugee  women.”

 The  West  Bengal  Government  have
 sent  a  strong  protest  note  to  the  Gdv-
 ernment.

 It  is  necessary  that  the  Government
 makes  a  statement.  A  thorough  enquiry
 is  called  for  in  order  to  find  out  who
 are  behind  this  anti-national  con-
 spiracy

 (ii)  ReporTED  DELAY  IN  CLEARING  OF
 IRRIGATION  AND  PoWER  PROJECTS  OF

 Mapaya  PRADESH

 DR.  VASANT  KUMAR  PANDIT
 (Rajgarh):  Mr,  Speaker,  Sir,  I  am
 permitteq  under  Rule  377  to  raise  the
 following  important  and  urgent  matter
 of  public  importance  and  I  request the  Minister  to  make  a  statement
 thereon.
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 {Dr.  Vasant  Kumar  Pandit]
 The  long  pending  major  irrigation

 and  power  projects  from  Madhya
 Pradesh  State  are  awaiting  clearance
 from  the  Central  Government.  The
 Bansagar  multi-purpose  project  in
 Madhya  pradesh  which  envisages
 Power  generation  of  244  MW  and  an
 irrigation  potential  of  2.46  lakh  hec-
 tares  costing  about  Rs.  322  crores  is
 awaiting  clearance  for  a  long  time.  Si-
 milarly,  two  other  projects,  namely,
 Narmadasagar  and  Onkareshwari,  are
 involved  and  delayed  due  to  inter-
 State  Narmada  water  dispute.  The
 fourth  project,  the  Sindh  river  project-
 Mohini  Sagar  Phase  I]  is  long  pending
 ‘and  under  examination  by  the  Central
 Water  and  Power  Commission  and  the
 Central  “Electricity  Authority.  For  a
 balanced  development  of  the  back-
 ward  regions  of  Madhya  Pradesh,  the
 above  four  major  projects  have  to  be
 treated  on  warfooting  and  cleared
 at  the  earhest  possible  opportunity
 to  enable  the  State  to  undertake
 various  other  schemes  for  develop-
 ment  depending  on  the  above.  Gov-
 ernment  should  therefore  without
 delay  clear  the  above  projects  and
 make  way  for  full-fledged  development
 in  the  state  of  Madhya  Pradesh,

 (iii)  REPORTED  DELAY  IN  INTRODUCTION
 OF  THE  BILL  TO  CURB  POLITICAL
 DEFECTION

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad):  Mr,  Speaker,  may  I
 request  you,  Sir,  to  permit  me  under
 rule  377  to  make  a  statement  on  the
 following  matter  of  urgent  public  im-
 portance.  Over  a  year  ago,  during  the
 June-August  977  budget  session,  of
 this  Lok  Sabha  Government  promised
 to  introduce  a  Bill  to  curb  political
 defections.  I  am  sorry  to  say  that  the
 long  awaited  Bill  is  still  not  in  sight.
 It  is  needless  for  me  to  stress  the
 political  importance  and  mora)  signi-
 ficance  of  such  a  measure  for  the  he&lth
 and  strength  of  our  parliamentary
 democratic  polity.  I  would  therefore
 request  the  government  to  take  the
 ‘House  dnto  confidence  and  give  a
 firm  assurance  that  the  Bill  will  pe
 definitely  introduced  in  the  current
 session
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 (iv)  Reportzp  riianr  or  ScHEouLED
 Castzs  ann  Scurpyuen  Tegs
 Sropenr  my  INpran  INstrruts  or
 TEcHNOLOGY,  New  Der.E.

 SHRI  P.  K.  KODIYAN  (Adoor)  I
 want  to  make  a  statement  on  the
 folfowing  matter  of  urgent  public  im-
 portance  under  rule  377:  the  plight  of
 SC  and  ST  students  in  IIT,  New  Delhi.

 Though  the  IIT,  New  Delhi  was
 founded  some  20  yearg  ago  the  reserva-
 tion  in  admission  to  SC/ST  students
 was  introfuced  only  in  ‘1978.  Till
 ‘1977,  nearly  280  SC/ST  students  were
 admitted  to  the  Institute.  jt  is  a  sad
 story  that  out  of  the  total  80  SC/ST
 students  as  many  as  90  (fifty  per  cent)
 were  removed  from  the  rolls  of  the
 Institute.

 There  are  many  reasons  for  such
 largescale  reduction  of  the  SC/ST
 students  in  the  rolls  of  the  Institute.
 The  SC/ST  students  admitted  with
 relaxation  of  rules  regarding  eligibi-
 lity  of  admission  naturally  had  a  lower
 standard  than  the  other  students.
 Such  students  would  require  extra-
 coaching  to  enable  them  to  catch  up
 with  other  students.  But  no  such
 arrangements  were  made  at  the  In-
 stitute  after  their  admission.

 According  to  the  new  rules  govern-
 ing  academic  performance  the  students
 should  get  a  minimum  of  4.75  points
 cumulative  grade  point  average
 (CGPA).  It  is  on  the  basis  of  this
 “new  specific  standards  that  the  names
 of  90  SCST  students  were  struck  down
 from  the  rolls.  The  IIT  Bombay  is
 following  simple  grade  point  average
 (SGPA).  Moreover  extra-waching  for
 SC/ST  students  ig  also  arranged  in
 Bombay.  Whereas  IIT  Kanpur  pays
 ‘annual  book  fund  of  Rs.  600/-  to  STSC
 students,  their  counterparts  in  NeW
 Delhi  are  given  only  Rs.  300/-.

 From  the  Semester  year  1977  on-
 wards,  JIT  New  Delhi  has  introduced
 the  system  of  lirking  scholarship  with
 academic  performance  of  the  students.
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 Those  who  fai]  fo  get  5  point  average
 of  the  two  semester  examinations  are
 deprived  of  their  scholarship  till  they
 improve  in  the  next  examin®tion.
 This  system  has  a  disastrous  effect  on
 the  performance  of  the  SCST  students.
 Till  the  next  examination  they  have
 to  work  in  an  extremely  frustrating
 conditions,  their  parents  not  being
 able  to  meet  their  hostel  expenses.
 In  the  next  examination  all  fhose  who
 do  not  reach  the  ‘specific  standards’
 are  thrown  out  of  the  Institute.  This
 year  2  students,  out  of  whom  0
 are  SCST  have  been  asked  to  vacate
 the  Institute  and  the  Hostel  J  would
 request  the  government  not  to  throw
 out  any  student  from  the  Institute  and
 provide  the  weak  students  special
 coaching  and  encouragement  to  enable
 them  to  improve  fheir  performance.
 I  would  also  urge  upon  the  govern-
 ment  to  order  an  enquiry  into  the
 working  of  the  Institute  to  fing  out
 how  a8  much  as  fifty  per  cent  of  tbe
 SCST  students  Have  been  thrown  out
 of  the  Mrstitute  in  the  last  four  years
 and  why  no  extra-coaching  arrange-
 ments  were  made  for  students  belong-
 ing  to  the  weaker  sections.

 (v)  Re&poRTED  INSECURILY  OF  LIFE  AND
 PROPERTY  OF  NON-TRIBALS  IN

 MEGHALAYA

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  I  want  to  raise  the  following
 matter  of  urgent  public  importance  in
 the  House:

 A  very  tense  situation  is  prevailing
 in  the  state  of  Meghalaya  ever  since
 the  new  Government  has  come  to
 power,  where  the  life  and  property of  non-tribals  are  insecure  In  the
 town  of  Shillong  there  have  been
 several  attacks  on  non-tribals  in  the
 past  two  months  An  Editor  of  a  local
 Newspaper  Mr,  Kapil  Chatterjee  was
 mercilessly  beaten  up  for  writing
 against  these  attacks.  A  new  organisa.
 tion  called  the  Meghalaya  Tribal
 Youth  Organisation  has  been  set  up
 which  jn  g  meeting  recently  has  asked
 non-tribals  to  get  out  of  Meghalaya.
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 It  also  submitted  a  memorandum  to
 Union  Minister  of  State  for  Education
 recently  asking  the  Central  Govern-
 ment  to  take  out  its  office  from
 Meghalaya  since  their  presence  caused
 the  influx  of  non-tribal  people  into
 their  state.  The  President  has  recently
 assented  to  a  state  law  which  bans  any
 sale  of  land  to  non-tribals,  leading
 Nationa}  ilies  including  Times  of
 India  (June  19,  978)  have  written
 editorials  about  the  prevailing  situa-
 tion.

 During  my  recent  visit  to  Shillong,
 a  large  number  of  people  including
 people’s  representatives  and  members
 of  the  local  bar  represented  to  me
 asking  me  to  alert  the  Central  Gov-
 ernment  about  the  situation  where
 people  of  Bengali,  Nepali,  punjabi  and
 other  origins  were  feeling  totally
 insecure  in  the  state.  In  this  context,
 it  may  be  mentioned  that  the  hands
 of  foreign  missionaries  who  are  very
 active  in  the  state  cannot  be  ruled
 out.

 417  hrs.

 CONSTITUTION  (FORTY-FIFTH
 AMENDMENT)  BILL

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  I  beg

 to  move:
 “That  the  Bill  further  to  amend

 the  Constitution  of  India,  be  taken
 into  consideration.”
 The  results  of  the  last  Lok  Sabha

 elections  reveal  if  the  people  gave
 any  mandate  to  the  Government,  the
 mandate  was  that  the  rights  of  the
 people  will  be  given  to  them  and  it
 shall  be  ensured  that  the  rights  of
 the  people  will  not  be  interfered  with.
 Their  freedoms,  their  liberties  and
 their  right  to  decide  their  own
 future  wil]  be  ensured  for  them  and
 all  that  wag  necessary  was  to  ensure
 that  those  rights  of  the  people  and
 their  democratic  rights  to  establish

 *Moved  with  the  recommendation of  the  President,
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 {Shri  Shanti  Bhushan}
 their  own  future  would  be  ensured.
 That  is  why  this  process  of  making
 certain  amendments,  some  of  them
 of  far  reaching  importance,  had  to
 be  taken  up  in  that  spirit.

 I  am  happy  to  say  that  the  proce-
 dure  which  was  evolved  in  order
 to  give  shape  to  the  Constitution
 Amendment  Bill  was  to  have  a  de-
 taileg  dialogue  with  all  the  leaders
 of  all  the  Opposition  parties  and
 groups  so  that  we  could  arrive  at  a
 consensus  on  various  important  ques-
 tions  as  far  as  possible.  I  must  admit
 that  in  all  important  matters  it  is  not
 always  possible  to  achieve  an  agree
 ment  or  to  attain  unanimity.  But,
 particularly  in  the  matter  of  amending
 the  Constitution  there  has  to  be  an
 effort  to  take  the  country  with  one-
 scli.  to  take  all  the  opposition  parties
 also  with  oneself  and,  of  course,  m-
 spite  of  that  dialogue  if  some  differ-
 ences  persist,  that  cannot  be  helped.
 But  we  have  ventured  to  have  a  de-
 tailed  dialogue  and  I  am  happy  to
 say  that  I  got  all  response  from  the
 Opposition  parties  and  these  discus-
 sions  were  carried  on  in  a  spirit  of
 friendliness  and  co-operation.

 I  am  grateful  to  the  leaders  of  al!
 the  opposition  parties  ang  opposition
 groups  in  that  regard.

 This  Bill  was  introduced  on  the
 i5th  May  this  year.  With  the  resu't
 that  the  hon.  members  have  had  an
 opportunity  to  study  the  various  pro-
 visions  of  the  Bill  ag  it  has  been
 drafted  and  it  may  not,  perhaps,  be
 necessary  for  me  to  deal  with  vario-
 us  clauses  of  the  Bill  at  length,  But  I
 must  touch  upon  some  of  the  impor-
 tant  features  of  the  Bill  at  this  stage.

 The  most  important  provisions  of
 the  Bill,  if  any  provision  could  be  re-
 gardeq  as  the  most  important,  are
 those  which  deal  with  the  emergency
 provisiong  of  the  Constitution.  An
 effort  has  been  made  by  the  provi-
 sions  of  this  Bill  firstly  to  take  away
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 the  power  of  the  declaration  of  emer-
 gency  in  the  event  of  mere  internal
 disturbances  in  the  country,  That
 expression  has  been  sought  to  be
 substituted  by  “armed  rebellion”,  be-
 cause  the  difference  between  internal
 disturbances  and  armed  rebellion  is
 quite  clear.  If  there  is  something
 which  may  fall  very  short  of  creat-
 ing  a  danger  to  the  security  of  the
 country,  some  people  might  take  it
 to  fall  within  the  expression  “internal
 disturbances”  but  so  far  as  armed  re-
 bellion  is  concerned,  it  is  a  very
 strong  expression,  so  that  unless  the
 security  of  the  country  is  threatened
 by  what  is  an  armed  rebellion,  there
 should  be  no  power  to  declare  an
 emergency  in  the  country.  It  is  on
 that  philosophy  that  this  provision  is
 sought  to  be  introduced.

 Then,  the  छा!  also  seeks  to  intro-
 duce  a  definite  requirement  of  written
 advice  amanating  from  the  Cabinet
 before  the  President  can  proclaim  an
 emergency  in  the  country,  8  that
 hereafter  there  would  be  an  express
 requirement  that  the  Cabinet  will
 have  to  tender  written  advice  to  the
 President  and  only  then  it  will  be
 competent  for  the  President  {o  pro-
 claim  an  emergency  in  the  country

 Apart  from  that,  it  is  also  being
 provided  that  even  when  the  Govern-
 ment  proclaims  an  errergency,  within
 one  month  thereof  it  must  be  rati-
 fied  by  the  two  Houses  of  parliament
 if  at  8  to  continue.  A  very  impor-
 tant  amendment  is  being  introduced,
 So  far,  the  ratification  was  only  by
 way  of  a  bare  majority  of  the  two
 Houses,  but  hereafter,  because  it  is
 such  an  important  matter,  because
 during  the  emergency  the  rights  of
 the  people  get  curtailed  to  some  ex-
 tent  or  the  other,  there  should  be
 some  kind  of  a  consensus  in  the
 country  and  therefore  this  requirement  -
 ts  of  the  same  kind  which  is  required
 for  the  amendment  of  the  Constitu-
 tion.  Because  the  proclamation  of
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 an  emergency  itself  hag  the  effect  to
 some  extent  of  amending  the  Consti-
 tution,  the  same  kind  of  majority  is
 being  insisted  upon  by  this  provision
 which  35  being  introduced,  namely  it
 will  have  to  be  more  than  half  of
 the  total  membership  of  each  House
 and  two-third  of  those  present  and
 voting.  The  same  requirement  38  be-
 ing  introduced  for  the  ratification  of
 a  proclamation  of  an  emergency.

 A  further  provision  which  is  be-
 ing  introduced  in  this  connection  is
 this.  So  far,  once  an  emergency  had
 been  proclaimed,  it  could  continue
 indefinitely,  and  the  Houses  of  parlia-
 ment  did  not  have  any  say,  but  a
 provision  is  now  being  introduced
 that  7  the  Lok  Sabha  at  any  time
 feels  that  the  continuance  of  the  em-
 ergency  is  not  proper,  it  would  be
 open  to  the  Lok  Sabha  to  adopt  a
 resolution  to  that  effect  calling  for
 the  revocation  of  the  proclamation  of
 emergency,  and  the  President  would
 be  bound  to  act  thereon  and  to  revoke
 the  emergency

 In  that  connection,  it  ig  also  being
 provided  that  a  certain  membership
 of  the  Flouse  can  requisition  a  spe-
 cial  session  cf  the  Lok  Sabha  for  that
 purpose  to  consider  a  resolution  for
 the  revocation  of  the  emergency.

 So,  it  is  mv  earnest  hope  that  with
 all  these  important  safeguards  being
 introduced  in  the  emergency  provi-
 sions,  it  will  not  be  possible  for  an
 emergencv  to  be  declared  in  the
 country  to  take  away  the  fundamen-
 tal  mghts  and  the  liherties  and  the
 freedoms  ol  the  people  unless  there
 is  a  really  good  case  for  it,  and  there
 is  an  almost  total  consensus  in  the
 countrv  in  that  regard.  These  provi-
 siong  are  designed  for  that  purpose.

 Another  important  change  which
 is  sought  to  be  made  bv  this  Bill  is
 in  regard  to  the  provisions  of  the
 Constitution  dealing  with  the  subject
 matter  of  preventive  detention.  Pre-
 ventive  detention  is  not  a  very  popu-
 lay  thing.  but  the  Constitution-
 makers  thought  that  perhaps  in  some
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 extreme  situations  preventive  deten-
 tion  was  necessary,  In  amy  case,  it  is
 most  essential  that  even  when  pre-
 ventive  detention  has  to  be  resorted  to,
 the  safeguards  should  be  such  that
 it  is  not  possible  for  any  Government
 to  abuse  the  power  of  preventive  de-
 tention  under  any  circumstances  It
 is  with  that  object  that  some  very  im-
 portant  and  salutary  safeguards  are
 being  sought  to  be  introduced  in  the
 constitutional  provisions  regarding
 preventive  detention.

 As  the  House’  knows,  there  ig  at
 present  a  provision  by  which  parlia-
 ment  can  authorise  the  preventive
 detention  of  a  person  even  beyond  the
 normal  period  of  three  months  which
 was  contemplated  by  the  Constitution
 without  any  reference  to  an  Advi-
 sory  Board,  but  that  provision  is
 sought  to  be  deleted.

 So  that  hereafter  it  will  not  be
 open  even  to  parliament  to  authorise  the
 preventive  detention  of  any  person
 beyond  the  normal  period  prescnbed
 by  the  Constitution  without  any  refe-
 rence  to  the  Advisory  Board  under
 any  circumstances  whatsoever,  and
 this  period  of  three  months  which
 was  stipulated  by  the  original  provi-
 sions  of  the  Constitution  35  also  be-
 ing  cut  down  to  a  period  of  two
 months  only.

 But  the  more  important  safeguard
 which  is  sought  to  be  introduced  m
 regard  to  the  preventive  detention
 provisions  is  in  regard  to  the  consti-
 tution  of  the  Advisorv  Board  It  was
 open  to  the  Government  0  consti-
 tute  an  Advisory  Board.  It  is  known
 that  so  far  as  the  judiciary  is  con-
 cerned  the  reason  why  the  judiciary
 commands  the  confidence  of  the
 people  is  that  because  jt  is  an  inde-
 pendent  judiciary,  the  Government
 does  not  have  any  voice  in  seeing  to
 it  that  any  particular  decisions  are
 rendered  by  the  judiciary  and,  there-
 fore,  an  Advisory  Board  which  is
 constituted  by  the  Government  could
 not  command  the  same  confidence  as.
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 an  Advisory  Board  which  is  constitu-
 ted  by  the  judiciary  would  have.
 That  is  why  this  important  safeguard
 is  being  introduceg  that  the  Advisory
 Board  will  have  to  be  constituted
 on  the  recommendation  of,  not  in
 consultation  with,  the  Chief  Justice
 of  the  High  Court  so  that  it  will  be
 for  the  Chieg  Justice  of  the  High
 Court  to  decide  which  persons  will
 constitute  it,  and  with  regarg  to  78
 composition  it  is  being  further  provi-
 ded  that  the  Chairman  of  the  Advi-
 sory  Board  must  be  a  sitting  judge
 of  the  High  Court,  the  other  two
 Members  could  either  be  sitting
 Judges  or  retired  Judges,  but  all  the
 three  of  them  would  have  to  be  selec-
 ted  by  the  Chief  Justice  of  High
 Court  itself.

 Now,  Sir,  if  the  intervention  of
 such  an  Advisory  Board  within  two
 months  of  detention  is  available,
 then  I  say,  and  I  feel  confident  and  I
 hope  the  House  would  ilso  feel  con-
 fident,  that  it  would  not  be  possible
 for  any  Government  to  abuse  this
 power  of  preventive  detention.  In
 fart,  if  I  mav  say  so  in  that  connec-
 tion  that  when  a  person  i,  arrested
 because  he  is  suspecteg  of  committing
 a  crime  and  even  before  he  is  ad-
 judicated  guilty  of  that  offence  and
 is  convicted,  the  Jaw  provides  that  he
 can  be  kept  in  detention.  he  can  be
 kept  in  jail  as  an  under-trail.  There
 has  never  heen  any  criticism  or  con-
 demnation  of  such  a  power  to  keep a  person  in  jail  or  in  detention  even
 though  he  has  not  yet  been  adjudica-
 ted  guilty  of  an  offence  with  which
 he  is  charged.  The  reason  ig  not  far
 to  seek.  The  reason  hag  been  that  the
 ultimate  power  to  decide  as  to  whe-
 ther  there  are  good  grounds  for  the
 person  to  be  kept  in  detention  even
 though  he  has  not  vet  been  adjudica-
 ted  guilty  of  a  crime  rests  with  the
 judiciary  and  not  with  the  executive.
 Whether  g  person  should  be  released
 on  bail  or  there  is  a  good  reason
 that  he  should  remain  confined  in
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 jail  even  though  he  has  no¢  yet  been
 found  guilty  of  the  commission  of  a
 crime  was  left  with  the  judiciary  and
 not  with  the  executive.  Therefore,
 that  was  the  safeguard  and  that
 power  to  keep  a  person  in  detention
 commanded  the  confidence  of  the
 people  and  there  was  never  any  cri-
 ticiam.  It  is  that  kind  of  principle
 which  is  sought  to  be  introduced  even
 in  relation  to  this  kind  of  preventive
 detention,  viz.  within  two  months  of
 a  person  being  detained,  an  organ
 consisting  of  Judges  constituted  by  the
 Chief  Justice  of  the  appropriate  High
 Court,  it  will  have  the  power  to  go
 into  the  material  and  to  decide  as  to
 whether  there  is  justification  for
 keeping  a  person  jin  preventive  deten-
 tion  or  there  is  not,  and  therefore,
 such  &  decision  will  command  the
 same  confidence  of  the  people  as  any
 decision  whether  to  release  a  person
 on  bail  or  not  to  release  a  person  on
 bail  commands  and  therefore,  Sir,  I
 command  it  for  the  consideration  of
 the  House  that  this  would  be  a  very
 important  safeguard  even  in  regard
 to  this  power  of  preventive  detention.

 Then,  Sir,  there  are  provisions  in
 this  Bill  which  seek  to  restore  the
 power,  of  ‘he  judiciary,  of  the  higher
 judiciary,  the  High  Court  and  so  on
 There  is  Article  226  An  important
 change  is  heing  introduced  so  that
 those  powers  which  had  been  taken
 away  are  sought  to  be  restored  to  the
 High  Court  In  that  connection,  !
 might  point  out  that  provision  is
 sought  to  be  introduced  because
 there  was  some  legitimate  criticism
 that  sometimes  the  High  Court,  when
 it  chose  to  pass  an  interim  order  by
 which  some  restriction  could  be  im-
 posed  on  the  powers  of  the  other  par-
 ties  and  89  on,  could  bring  things  to
 a  standstill,  sometimes  it  had  been
 the  experience  of  the  people  that  such
 ex  parte  interim  orders  continued  for
 a  long  time  in  spite  of  efforts  made  by
 the  other  side  even  when  the  High
 Court  after  hearing  both  the  parties
 felt  that  there  was  no  justification  for
 the  continuance  of  those  interim
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 orders,  ‘Theréfore,  ॥  provision  is  be-
 ing  introduced  in  artitle  226  that  if
 a  persén  obtaing  an  ex  parte  interim
 order,  then  if  the  other  party  who  is
 aggrieved  by  the  interim  ordéy  makes
 an  application  in  the  High  Court  for
 the  vacation  og  that  interim  order,
 then  within  two  weeks  of  the  applica-
 tion  for  the  vocation  of  the  order
 being  filed  by  the  other  side,  that
 application  must  be  heard  and  dispo-
 ed  of  pecause  both  parties  are  avail-
 able  to  make  their  submissions  to  the
 High  Court.  If  the  application  is  not
 disposed  of  within  two  weeks  from
 the  date  on  which  it  is  received  by  the
 High  Court,  the  interim  stay  shall
 stand  vacated  on  the  expiry  of  the
 said  period.

 Then  I  come  to  Chapter  XIV-A
 which  has  been  introduced.  Although
 it  has  not  yet  been  acted  upon.  Chap-
 ter  XIV-A,  which  contemplated  the
 creation  of  certain  tribuna's,  which
 would  not  be  subject  to  the  supervi-
 sor}  jurisdiction  of  the  High  Courts,
 that  provision  is  sought  to  be  deleted
 Of  course,  even  without  such  consti-
 tutronal  provisions,  if  there  is  a  goo
 cas:  and  if  there  is  a  good  justifica-
 tion,  70  9  always  open  for  any  Gov-
 ernment  or  any  Legislature  to  create
 special  tribunals  to  handle  some  spe-
 cialised  work.  But,  So  long  as  they
 are  under  the  overall  supervisory  Ju-
 risdiction  of  these  courts,  the  High
 Courts,  whose  independence  is  gua-
 ranteed  by  constitutional  provision,
 public  confidence  in  the  administra-
 tion  of  justice  continues.  But  if  a
 provision  is  introduced  by  which
 some  courts  or  tribunals  are  created,
 which  will  not  be  amenable  to  the
 jurisdiction  of  these  higher  courts,
 whose  independence  is  guaranteed  by
 constitutional  provisions,  namely,
 that  their  conditions  of  appointment
 cannot  be  altered  as  also  the  proce-
 dure  of  their  appointment,  about
 which  there  are  well  laid  down  tradi-
 tions,  then,  in  that  case,  the  danger
 which  has  been  felt  is,  there  are  no
 provisions  requiring  how  a  tribunal
 would  be  constituted.  A  tribunal
 may  be  constituted,  which  can  be  a
 very  goog  tribunal;  another  tribunal
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 may  be  constituted,  which  may  not  be
 a  very  good  tribunal.  That  tribunal
 may  be  so  composed  that  it  may  ‘fail
 to  command  the  confidence  of  the
 people.  And  if  a  court  or  tribunal  is
 not  subject  to  the  overall  supervi-
 softy  control  of  the  High  Court,  whose
 independence  is  guaranteed,  the  very
 purpose  of  seeing  to  it  that  there  is
 an  independent  judiciary  to  finally  ad-
 judicate  the  rights  of  the  parties  on
 important  matters  would  be  frustrat-
 ed.

 It  may  be  suggested  in  that  con-
 nection  that,  so  far  as  the  Supreme
 Court’s  power  under  article  66  was
 concerned,  it  was  still  there  in  res-
 pect  of  the  decisions  rendered  by
 these  tribunals.  But,  as  the  House
 knows,  India  is  a  very  vast  country
 and  it  ig  not  possible  for  a  person  al-
 ways  to  go  to  the  Supreme  Court,  be-
 cause  the  Supreme  Court  is  at  one
 place,  and  the  procedure  and  proceed-
 ing  m  the  Supreme  Court  is  much
 more  expensive  than  in  a  High  Court.
 So,  while  theoretically  that  remedy
 of  an  independent  judiciary  might
 have  been  there  on  a  practical  plane,
 in  many  cases  that  remedy  was  of  an
 illusory  nature.  Therefore,  it  was
 cconsidtreg  important  that  if  the  com-
 mon  mar,  the  poor  man,  the  small
 man,  if  he  had  also  to  be  guaranteed
 that,  so  far  as  the  administration  of
 justice  is  concerned,  the  adjudication
 of  his  rights  and  liabilities  are  con-
 cerned,  he  would  have  recourse  to  an
 independent  court,  a  court  whose  in-
 dependent  is  guaranteed,  the  ultimate
 remedy  he  would  have  in  a  reasona-
 ably  near  place  in  his  own  State
 where  he  would  not  have  to  incur
 very  heavy  expenses,  then  only  he
 would  feel  re-assured  that  his  rights
 and  liabilities  would  be  within  the
 care  of  an  independent  court  like  a
 High  Court.

 Then  there  are  provisions  dealing
 with  President’s  Rule,  article  356,  be-
 cause  it  was  felt  that  sometimes  Pre-
 sident’s  Rule  was  imposed  and  it  contt
 nued  for  a  long  time,  affecting  thq
 Tights  of  the  people  of  that  State  w&
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 govern  themselves.  Now  it  has  been
 felt  that  President’s  Rule  should  be  a
 matter  of  last  resort  only,  and  also
 only  for  a  limited  purpose;  that  is  to
 say,  if  the  constitutional  machinery  in
 the  State  hag  broken  down,  then  the
 imposition  of  President’s  Rule  should
 be  only  for  the  purpose  of  getting  a
 popular  Government  installed  in  ac-
 cordance  with  the  provisions  of  the
 Constitution.  Therefore,  an  outside
 limit  has  been  imposed  about  the  pe-
 riod  for  which  President’s  Rule  can
 be  continued  under  article  356,  and
 that  period  has  been  conceiveq  as

 one  year,  except  in  cases  of  emergen-
 cy.  Because,  may  be  during  the
 emergency  it  is  not  possible  to  hold
 elections  because  the  conditions  are
 such.  So  except  during  the  period  of
 the  emergency,  the  maximum  period
 during  which  President’s  Rule  can  be
 continued  is  one  year,  and  that  one
 year  has  been  conceiveg  for  the  very
 reason  that,  even  if  you  desire  to  hold
 the  elections  as  quickly  ag  possible,
 there  may  be  certain  areas  where,  on
 account  of  weather  conditions,  clima-
 tic  factors,  it  may  not  be  possible  to
 hold  the  elections  within  one  year. But  in  one  year,  however,  all  seasons
 would  come  and  go.  Therefore,  it  is
 not  necessary  to  have  a  period  of  more
 than  one  year.

 Then,  a  very  important  provision of  the  Bill  is  in  regard  to  a  provision
 which  thas  been  introduced,  giving
 power  to  the  Union  to  deploy  armed
 forces  of  the  Union  in  a  State  even
 without  the  consent  of  the  State. There  was  a  considerable  criticism, justified  criticism  because  in  fact  in the  federal  set  up,  ag  We  have  under
 our  Constitution,  we  have  to  proceed on  the  basis  of  trust.  The  people  of
 every  State  have  to  be  trusted  and
 such  a  power  viz,  the  Union  deploy- ing  the  armed  forces  in  the  State  even
 without  the  consent  of  the  State
 ‘was  not  in  accordance  with  the scheme  of  things  which  have  been
 laig  down  in  the  Constituiton.  Ifa
 Constitutional  machinery  has  broken
 down  in  g  State,  then  Article  356  is
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 there.  But  if  the  Constituitonal  ma-
 chinery  has  not  broken  down  in  a
 State,  there  ig  no  reason  as  to  why
 the  Union  should  have  the  power  to
 deploy  the  armed  forces  in  the  State
 even  without  the  consent  of  the
 State,

 Then  there  is  a  provision  which  is
 being  introduced  for  the  first  time  in
 regard  to  the  publication  of  Parlia-
 mentary  proceedings.  LEarlier,  this
 privilege,  viz.,  to  publish  the  Parlia-
 mentary  proceedings  freely  was  a
 right  which  wag  secured  by  an  Act
 of  Parliament.  That  Act  of  Parlia-
 ment  hag  gone.  But  it  has  been  felt
 that  the  freedom  to  publish  the  pro-
 ceedings  of  the  two  august  Houses  of
 Parliament  is  so  sacrosanct,  so  impor- tant  for  the  functioning  of  democracy
 and  for  the  successful  working  of  de-
 mocracy,  that  this  right  must  be  gua- ranteed  by  the  Constitution  itself  be-
 cause  it  is  so  important  for  the  suc-
 cessful  working  of  Parliamentary  Ins-
 titutions.  Therefore,  this  provision  is
 being  introduced  in  a  new  Article  viz, Article  36lA.  It  is,  of  course,  with
 the  stipulation  that  if  there  is  a  sec-
 ret  session—there  may  be  a  case  for
 a  secret  session  when  the  public  in-
 terest  may  require  that  the  proceed-
 ings  cannot  be  published.  But  other-
 wise,  there  will  be  a  Constitutional
 right  to  publish  the  Parliamentary  pro-
 ceedings  freely,  which  will  ensure  the
 successful  working  of  Parliamentary
 institutions.

 Then  another  important  provision
 aimg  at  restoring  the  same  term  to
 the  Members  of  the  Lok  Sabha,  Mem-
 bers  of  the  Legislatures,  etc.,  which
 was  conceived  by  the  original  provi-
 sions  of  the  Constitution  viz,  five
 years.  The  period  of  five  years  had
 been  increased  to  six  years,  but  it  is
 felt  that  there  was  no  reason  as  to
 why  this  five  years  should  be  increas-
 ed  to  six  years.  J  hope  all  sections
 will  appreciate  the  spirit  in  which
 this  provision  is  being  introduced.
 Normally,  the  majority  party  could
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 have  enjoyed  the  benefit  of  this  term
 of  six  years.  Well,  perhaps,  one  could
 expect  the  majority  party  to  fall  a
 victim  to  the  temptation  of  enjoying
 that  period  of  six  years.  But  after
 all,  parliamentary  democracy  requir-

 SHRI  K.  GOPAL  (Karur),  Will
 your  party  remain  for  six  years?

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  I  hope
 that  this  gesture  would  be  appreciat-
 ed,  that  after  all,  ultimately,  every
 party,  every  functionary,  even  hon.
 Member  of  this  House  has  to  think  of
 the  public  interest  of  the  people  and
 so  on  and  therefore,  these  personal
 considerations,  six  years  br  five  years,
 have  to  be  subordinated  to  public
 good.  Therefore,  this  period  of  five
 years  has  been  treated  as  the  proper
 period  in  which  .  party  shoulg  be
 called  upon  to  renew  its  mandate
 from  the  people  and  then  only  it  can
 continue.

 Then  there  are  other  provisions
 which  deal  with  the  election  petitions
 against  the  President  or  the  Prime
 Minister  or  if  I  may  say  s0,  the  Spea-
 ker  also.  The  original  provisions  of
 the  Constitution  contemplated  that  so
 far  as  the  President  was  concerned,  the
 Supreme  Court  shall  be  the  body  be-
 cause  the  President  is  the  highest  func-
 tionary  in  the  land.  It  was  in  the  fit-
 ness  of  things  that  the  Supreme  Court,
 which  is  the  highest  court  and  not  any
 other  organ  of  the  judiciary,  should
 try  the  election  petitions.  But  those
 provisions  had  been  changed,  But  it
 is  felt  that  there  is  no  reason  as  to
 why  it  should  not  be  for  the  Supreme
 Ceurt  to  try  any  disputes  in  regard  to
 the  election  of  the  President.  There-
 fore,  these  provisions  are  sought  to  be
 restored.

 In  the  case  of  persons  holding  the
 office  of  the  Prime  Minister  or  the
 Speaker,  again,  there  had  been  a  de-
 parture  but  it  is  felt,  because  after  all
 whether  a  person  holds  a  high  Office
 or  does  not  hold  that  high  office,  he  is
 the  same  in  the  eyes  of  law,  and  this  is
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 particularly  so  in  a  country  which
 swears  by  equality  and  which  does  not
 recognise  the  distinction  between  high
 and  low,  that  there  is  no  reason  as  to
 why  the  election  to  Parliament  of  one
 person  should  go  to  one  forum  and  the
 election  of  another  person  to  Parlia-
 ment  to  another  forum.  Therefore,
 these  provisions  are  also  sought  to  be
 restored  so  that  the  election  petitions
 against  any  Member  of  Parliament,
 whether  he  is  a  Minister  or  the  Prime
 Minister  or  the  Speaker,  or  not,  will  go
 before  the  same  fourm  viz.,  the  High
 court,  as  before.

 There  are  some  provisions—I  would
 not  say  they  are  so  important—dealing
 with  Supreme  Court  appeals,  article
 132,  33  and  34  The  procedure  was
 that  after  the  High  Court  decided  a
 case,  there  had  to  be  a  written  appli-
 cation  to  the  High  Court,  issue  of
 notice,  hearing,  then  a  decision  and,
 thereafter,  we  could  go,  under  article
 136,  to  the  Supreme  Court.  Now,  it  is
 being  increasingly  realised  that  all  this
 time-frame  has  to  be  cut  down  so  that
 the  common  man  can  feel  that  he  has
 got  justice  because  if  a  person  is  able
 to  get  justice  after  an  inordinate  delay,
 he  does  not  feel  that  he  has  got  justice.
 The  very  basis  of  rule  of  law  is,  not
 merely  a  person  has  a  legal  right  to  go
 to  a  court  of  law  but  he  must  be  assur-
 ed  of  a  final  decision  within  a  reason-
 able  time-frame,  Of  course,  many
 other  steps  are  being  taken  in  this  con-
 nection.  But  it  was  felt  that  one  im-
 portant  step  which  could  be  taken  was
 that  ac  83006  as  the  judgment  is  deli-
 vered  by  the  High  Court  and  since
 both  the  parties  know  what  the  points
 are.  what  have  been  the  arguments,  if
 there  are  anv  quesions  which  wonld
 justify  the  case  going  to  the  Supreme
 Court,  as  soon  as  the  judgment  is  pro-
 nounced,  an  oral  prayer  can  be  made
 by  either  party  and.  on  that  the  High
 Court  has  to  consider  whether  it  is  a
 fit  case  to  be  sent  to  the  Supreme
 Court,  either  grant  or  refuse  the  certi-
 ficate  of  fitness  then  and  there.  It
 would  cut  down  a  lot  of  delay  between
 the  decision  of  the  High  Court  and  the
 Supreme  Court.
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 Then,  I  come  to  another  impottant
 provision  feature  of  this  Bill  which
 also  proceeds  to  redeem  anoiher  elec-
 tion  pledge  of  the  Janata  Party,  that  is
 the  deletion  of  the  right  to  property
 from  the  Fundamental  Rights  Chapter.
 This  is  a  very  important  provision.  It
 is  being  sought  to  be  substituted  by
 a  constitutional  right,  namely,  nobody
 can  be  deprived  of  his  right  to  pro-
 perty  except  in  accordance  with  the
 procedure  established  by  law,  except
 by  legal  procedures.  Arbitrarily,  no-

 ‘tbedy  must  be  able  to  take  away  some-
 body’s  property,

 It  wag  felt  that  in  regard  to  the  right
 to  property  which  wag  conceived  as  a
 fundamental  right  by  the  original
 Constitution,  in  a  country  like  ours,  in
 the  context  of  India  which  consist  of
 vast  majority  of  poor  people  where
 there  are  only  a  few  people  who  really
 can  claim  to  possess  extensive  proper-
 hes,  to  equate  the  right  to  properly
 ‘go  the  more  important  righs  in  which
 the  people  of  this  country  are  inferest-
 ed,  namely,  the  right  to  freedom  of
 speech,  the  right  to  hberty,  the  right
 to  move  freely,  the  right  to  form  asso-
 ciations  and  so  on,  all  these  fundamen-
 tal  freedom  and  other  democratic
 rights,  to  equate  them  and  put  them
 on  the  same  footing  had  produced  this
 result  that  both  important  rights  and
 not  so  important  rights,  namely,  the
 right  to  property,  being  in  the  sume
 category  of  fundamental  rights,  that  if
 at  some  time  there  was  some  justifica-
 tion  to  introduce  a  provision  for  put-
 ting  a  curb  on  the  right  to  property
 because  it  came  in  the  way  of  some
 scheme  which  was  conceived  as  being
 good  for  the  people,  the  other  funda:
 mental  rights  also  get  curbed  to  that
 extent,  in  the  same  way.  It  is  with
 this  realisation  that  it  was  considered
 that,  after  all,  in  this  country  where  it
 is  the  vast  sections  of  people,  the
 humanity,  whose  interest  has  to  be
 supreme—they  are  the  supréme  peo-
 ple  they  are  the  sovereign  people—
 this  distinction  must  be  made,  While
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 recognising  the  right  to  property;
 while  there  will  be  sanctity  attached
 to  the  right  to  property,  while  {Met
 will  have  to  be  a  law  to  justify  depri
 vation  of  property,  etc,  at  the  same
 time  it  will  not  have  the  status  of  a
 fundamental  right  so  that  a  case  fot
 imposing  any  restriction  for  curbing
 other  more  important  fundamental
 rights  in  which  the  Indian  humahity
 is  interested  may  not  arise.  That  is
 the  reason  for  removing  article  :9()(£)
 and  article  3!  from  the  Chapter  on
 Fundamental  Rights  and  introducing  8
 new  article  which  would  be  &
 constitutional  right,  which  would  be

 a  legal  right,  but  not  having  che  status
 of  a  fundamenta}  right.

 Lastly,  .  come  to  an  equally  import-
 ant  provision  of  the  Constitution,
 namely,  the  power  to  amend  the
 Constitution,  article  368.  In  regard  to
 article  368,  it  was  felt,  after  a  very
 deep  consideration,  after  discussions
 with  several  Opposition  parties,  and
 taking  some  inspiration  from  import-
 ant  leaders  of  the  Opposition  also,  that,
 ves,  the  people  should  be  involved  in
 certain  amendments  of  the  Constitu-
 tion  of  a  far-reaching  nature  Namely,
 while  of  cource  the  paliament  has  a
 special  position  of  its  own,  at  the  same
 time,  Hon,  Members  of  Parliament  re-
 present  the  people.  They  come  here  to
 {his  august  House  ag  representing  th~
 people,  The  people  are  the  real  mas~-
 ters,  the  people  are  the  real  sovereign.
 Therefore,  while  not  denigrating  the
 position  of  the  House,  I  do  not  think
 that  anybody  will  dispute  the  ultimate
 supremecy  of  the  people  of  this  count-
 ry.  It  ig  the  people  whose  voice  is
 supreme,  it  is  the  people  who  must
 ultimately  decide  what  is  good  for  them
 and  what  is  not  good  for  them.  I  hope
 nobody  would  cast  an  aspersion  on  the
 people  that  they  are  not  fit  to  take
 decisions  for  themselves  and  80  on

 ‘

 Therefore,  it  is  in  that  spirit  that  it
 hag  been  sald  that  it  shduld  not  be
 possible  fof  any  atnendments  to  the
 Constitution  unless  it  was  definitely
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 assurég  of  ratification  प्त  consent  of
 peopie.  ré,  in  the  case  of

 aniéndments  which  might  tend  to
 deprive  the  people  of  their  righte—
 either  democratic  rights,  for  instance,
 democracy,  socialism,  free  and  fair
 elections,  independent  Judiciary  or  the
 fundamentat  rights  of  the  people,  in
 Which  the  people  are  vitally  interested
 ~—it  Was  felt  that,  while  having  the  ut-
 most  confidence  in  the  two  Houses  of
 Parliament  ang  the  institutfon  of  Par-
 lament,  the  people  have  a  right  that,
 ig  there  is  any  proposal  for  amending
 the  Constitution  which  miight  have  the
 effect  of  depriving  them  of  these  rights
 -—their  fundamental  right  of  freedom
 of  speech  or  right  of  association  or
 their  right  of  free  and  fair  elections
 based  on  adult  franchise,  or  democracy
 itself,  then  of  course  the  people  are
 entitled  to  do  whatever  they  want  to
 do,  but  they  must  be  involved.  No-
 body  should  be  able  to  do  that  behind
 their  back  jn  their  absence.  There-
 fore,  if  any  Constitutional  amendment
 has  that  tendency,  then  undoubtedly, we  must  go  to  the  people,  seek  their
 ratification,  seek  their  consent  and  ex-
 plain  to  them:  all  the  political  parties
 would  be  there  and  they  would  explain the  case  to  the  people  and  tell  them
 how  they  are  going  to  be  effected  by
 the  Constitutional  amendment.  If  the
 people  endorse  it,  by  all  means,  make
 it,  but  if  the  people  say  ‘We  do  not
 want  any  restriction  on  our  rights’  and

 80  on...  &|

 PROF,  P.  G.  MAVALANKAR  (Gan- dhinagar):  How  many  people?

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  There
 will  be  plenty  of  occasions  for  discus-
 sing  that.

 So,  that  is  why  this  concept  of  refe-
 rendum  ig  sought  to  be  introduced  in
 the  proposed  Constitutional  amend-
 ment.  Of  course,  the  other  safeguards which  are  there,  will  remain:  namely,
 two-thirds  majority  of  the  Members
 presenting  and  voting-in  both  the
 House  of  Parliament  will  have  to  be
 there  and,  apart  from  that,  if  ratifica-
 tion  by  more  than  half  of  the  State
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 Legislatures  was  required,  that  require-
 ment  will  also  continue.  In  addition,
 if  any  proposed  Constitutional  amend-
 ment  has  the  tendency  to  affect  demo-
 cracy  or  secularism  or  the  concept  of
 free  and  fair  elections  by  adult  fran-
 chise  or  the  independent  Judiciary  or
 the  Fundamental  Rights,  then,  in  that
 case,  the  consent  of  the  people  must  be
 taken.  It  should  not  be  possible  to
 do  it  behind  their  back—perhaps  at
 their  expense  and  against  them.  That
 is  why  this  provision  for  a  referendum
 is  sought  to  be  introduced  in  Art.  368
 ahd  I  express  the  hope  that  this  very
 important  provision  about  a  referen-
 dum,  in  which  the  supremacy  of  the
 people  is  being  asserted  and  a  safe-
 guard  is  being  proposed  for  their
 benefit,  will  get  approbation  from  all
 sections  of  the  House.

 There  is  one  other  matter  to  which
 I  must  refer.  Recently,  Hon,  Members
 must  have  found  that  the  Financial
 Memorandum  has  been  circulated,  indi-
 cating  the  likely  expenditure  with
 reference  to  the  referendum.  This  was
 no{  circulated  to  start  with,  but  clause
 (2)  of  Rule  69  of  the  Rules  of  the
 House  provides  that  Clauses  or  provi- sions  in  Bills  involving  expenditure from  the  Consolidated  Fund  of  India
 shoulg  be  printed  in  thick  type  or  ita- lics.  The  said  clause  43  which  intro- duces  the  said  referer:dum  and  which
 will  entail  expenditure,  is  not  printed in  thick  type  or  italics:  [  am  bringing this  to  the  notice  of  the  House  as  ts
 required  by  the  Rules.  With  these
 words,  I  move  my  Motions  for  the  ac-
 ceptance  of  the  House.

 MR.  SPEAKER:  Motion  moved:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Constitution  of  India,  be  taken into  consideration.”

 There  are  two  amendments  given notice  of,  one  by  Mr.  A.  K.  Roy  and
 the  other  by  Mr,  Hukmdeo  Narain
 Yadav,  for  circulation  of  the  Bill  Mr, Roy  ig  not  here.  Ig  Mr  Hukmdeo Narain  Yadav  moving  his  amendment?
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 SHRI  HUKMDEO  NARAIN  YADAV
 (Madhubani):  Yes,  Sir.  4  beg  to
 move:

 That  the  B'll  be  circulated  for  the
 purpose  of  eliciting  opiniou  thereon
 by  the  I5th  September,  978  (95).

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  Mr.
 Speaker,  before  the  House  starts  the
 discussion  on  the  motion  that  my  dis-
 tinguished  colleague,  the  hon.  Minis-
 ter  of  Law,  has  moved,  I  would  like
 to  seek  your  guidance  and  that  of  the
 House  on  the  time  schedule  for  the
 discussions  and  the  votes  to  be  taken.

 The  House  and  you  will  recall  that
 the  Business  Adv.so'  y  Committee  had
 proposed  ten  hours  for  ‘General  Discus-
 sion’,  eight  hours  for  ‘Clauce-by-clause
 Consideration’  and  one  hour  for  Third
 Reading’,  ang  these  suggestiuns  of  the
 Business  Advisor;  Committee  bove
 already  been  apoioved  by  this  House.
 Since  the  debate  hng  started  eround
 2.5  p.m,,  this  would  mean  that  the  first
 stage  of  General  Discussion  will  be  over
 around  2  O’Clock  on  the  9th,  and  the
 motion  for  constdetition  may  be  pri
 to  the  House  at  about  2  O'Clock  on  the
 9th.  If  this  schedule  is  followed,  the
 vote  on  that  may  be  taken  sround  2'0'
 Clock  on  the  9th.  Ag  the  rules  prove
 that  you  might,  in  your  discretion  and
 with  the  concurrence  of  the  House  put
 all  the  Clauses  together  to  the  vote...
 (Interruptions)  Thig  matter  wag  rais-
 ed  in  the  Business  Advisory  Cun.mit-
 tee,  and  the  Business  Advisory  Com-
 mittee,  which  consists  of  representa-
 tives  of  almost  all  shades  of  opinion
 agreed  with  the  request  that  was  made
 in  accordance  with  the  previous  prac-
 tice.  Hon  Members  would  recall  that,
 on  many  occasions,  the  Clauses  have
 been  put  together.  This  ig  not  the  first
 occasion  when  such  a  request  has  been
 made.  Hon.  Members  will  know
 that,  if  on  every  occasion  after  every
 Clause  there  his  to  be  voting,  then
 there  are  so  many  Clauses  in  the  Bill
 and  the  whole  House  would  like  to  be
 sitting  throughout  the  day.  It  is  a
 matter  of  inconvenience  to  all  the  hon,
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 Members.  Therefore,  the  rractice  in
 the  past  has  bees  that  the  Clauses  are
 put  together.  [  would  crave  the
 indulgence  of  the  House  aod  request
 the  House  through  you  to  agree  to  the
 8ame  procedure  this  time  too.  All  the
 Clauses  that  are  discussed  tll  the  even-
 ing  of  the  9th  may  be  put  togethee
 between  6,30  and  7.00  p.m,  on  the  9th,
 and  the  rest  of  the  Clauses  may  be
 put  on  the  i0th  at  the  same  time  in  the
 evening,  and  ‘he  Third  Reading  also
 may  be  taken  up  in  the  evening  on  the
 0th.  I  will  propose  this  procedure, with  your  permission,  to  the  House.
 (Interruptions)

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  (Idukki):  All T  wanted  to  say  was  this  Is  jt  to  be
 said  that  we  will  start  at  such  and  such time  this,  at  such  and  such  time  that, and  all  that?  There  cannot  be  any such  rule.  We  have  allotted  time  for
 consideration,  ten  hours  for  jhe  First
 Reading,  eight  hours  for  the  Second
 Reading,  and  one  hour  for  the  Third
 Reading.  The  criterion  js  whether
 that  much  of  time  is  taken,  ang  not
 that  vou  will  say  at  2  O'Clock  at  3
 O'Clock  at  4  O'Clock,  and  so  on.

 MR,  SPEAKER:  Before  I  put  it  to
 the  House,  J  will  clear  one  misconcep- tion.  Even  when  the  Chair  puts  all
 the  Clauses  together,  if  any  Member
 asks  that  a  particular  Clause  be  put to  vote  separately,  it  is  allowed

 AN  HON.  MEMBER.
 will  demand.

 Everybody

 MR.  SPEAKER:  Let  them  demand,
 and  they  will  be  allowed.  The  only
 thing  is  that,  instead  of  having  it  tbat
 after  every  Clause  vote  will  be  taken,
 what  is  suggested  is—and  it  his  been
 gone  in  the  past  also--that  the  Clauses
 May  be  put  together.  Supvose  any
 Member  says  that  a  particular  Clause
 must  be  put  separately,  that  will  be
 allowed  and  that  Clause  will  be  put
 separately.

 Now  I  put  it  to  the  House....



 353  Constitution

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATH
 (Hoshangabad)  |  have  a  submugsion.

 I  hope  everybody  would  agree  with
 this

 This  is  the  most  important  Bull  to
 come  up  37  this  session,  and  I  am  sure
 all  my  colleagues  will  agree  that  it
 woulg  have  been  better  if  we  had  a
 Special  session  for  this  Bill,  but  we  are
 not  having  it  This  is  the  most  im-
 portant  Bill  of  this  session  It  3s  al-
 most  a  rebirth  of  the  Constitution,  a
 resurrection  of  the  Constitution

 MR.  SPEAKER.  Mr  Kamath,  you
 may  speak  about  the  resurrection
 later

 PROF  P  6  MAVALANKAR  He  3s
 pleading  for  more  time  which  ]  am
 supporting

 SHRI  HARI  VISHNU  KAMATIE  The
 time  allotted  for  such  an  important
 Bill  is  very  inadequate

 MR  SPEAKER  ‘he  4  use  i  always
 the  master

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULEKAR
 (Ratnagir:)  ]  would  invite  your  atten”

 tion  to  one  fact  The  Bull  consists  of  49
 Clause,  and  there  are  ॥47  substantial
 amendments  moved  I  do  not  know  if
 the  BAC  had  before  them  these  47
 amendments  when  they  met  and  more
 will  come  I  would,  therefore,  request
 that  the  time  be  exfended  and  it
 should  be  extended  nght  now  so  that
 the  speaker’s  time  may  sot  be  curtail-
 ed  We  need  not  be  hustled  through
 this  very  important  Bill  I  feel  and
 the  hon  Members  would  also  join  in
 this  request  of  mine  that  the  time
 shoulg  be  extended  rght  now  and  noi
 afterwards  Otherwise  after  0
 minutes  we  are  asked  to  sit  down  If
 the  tume  is  extended  mght  now,  we  will
 get  sufficient  time  tu  contritute  and
 make  our  submission.  on  this  most  am-
 portant  Bill  9  bours  35  tao  tnade-
 quate

 7  ad)  लखनलाल  कपूर  (पृणिया)  प्रध्यक्ष -
 महोदय,  मैं  समझता  हू  कि  जो  समय  निर्धारित
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 किया  गया  है  भौर  इस  सम्बन्ध  में  जो  विचार
 माननीय  सदस्यों  ने  प्रकट  किये  हैं,  उन  को
 दृष्टि  मे  रखत  हुए  सचमुच  मैं  यहूं  समय  बहु
 कम  है  ।  बहुत  से  सदस्यों  को,  जो  झपने
 विचारों  को  प्रकट  करना  चाहते  हैं,  इस  तरह
 से  उन  को  वचित  किय  जायगा।  इस  लिये
 इस  में  अधिक  से  समय  अधिक  रखा  जाय  और
 लोगो को  भाग  लेत  का  मोका  दिया  जाय  ।

 MR.  SPEAKER  You  ale  taxing  most
 of  the  time  by  this  sije  Ciscussipn

 SHRI  R.  VENKATARAMAN  (Mad-
 ras  South)  With  regard  to  tne  manner
 of  discussion  of  the  clauses  we  have
 One  or  two  amendments  which  we
 would  like  to  press.  Therefore,  we
 would  like  to  know  whether  each
 clause  would  be  taken  and  the  amend-
 ments  to  that  clause  allowed  to  be
 moved  and  pressed  or  even  the  amend-
 ments  will  be  taken

 MR  SPEAKER  The’  amendments
 wil]  be  moved  then  Al  of  them  will
 be  grouped  together  If  any  member
 wants  a  particular  clause  tg  be  put
 Separately  to  vote  that  will  be  allowed,

 SHRI  HARI  VISIINU  KAMATH:
 Then  it  is  only  by  Saturday  we  will  be
 able  to  finsh  this  Bull

 SHRI  K  LAKKAPPA  (Tumkur)  On
 Saturday  we  cannot  sit

 AN  HON  MEMBER  Let  the  time
 be  extended

 MR  SPEAKER  If  the  members  are
 so  pleased,  we  can  sit  up  to  8  pm
 You  cannot  have  all  ithe  conveniences

 SHRI  प्र  L,  PATWARY  (Mangaldo):
 J]  propose  that  altogether  the  time
 should  be  49  hours

 PROF  9  6  MAVALANKAR  Let  us
 proceed  and  extend  the  time  as  and
 when  we  fee]  necessary

 AN  HON  MEMBER:  No,  na.  Here
 and  now  We  may  do  it.
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 MR.  SPEAKER:  Is  it  the  nleasure
 of  the  House?  This  is  very  difficult.
 Unless  we  have  the  guidance  of  the
 Business  Advisory  Committee,  one
 member  says  40  hours  and  another
 member  will  say  80  hours....

 PROF,  PR  G.  MAVALANKAR:  It  has
 already  been  approved.

 MR.  SPEAKER:  If  necessary,  at  a
 later  stage  we  may  think  about  it.
 For  the  time  being,  we  will  have  9
 hours.  The  House  will  now  take  up
 the  Constitution  (Forty-fifth  Amend-
 ment)  Bill  for  which  i9  hours  have
 been  allotted.

 AN  HON  MEMBER:  No,  no,  Sir.

 SHRI  H,  L.  PATWARY:  My  propo-
 Sal  is  for  40  hours,

 MR.  SPEAKER:  Mr.  Patwary,  the
 House  has  already  accepted  it.  If
 necessary,  later  on  we  have  a  right  to
 extend  it  (Interruptions)

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chirayin-
 kil)  :  Let  them  sit  down.  Let  the Minister  speak,  What  js  he  doing?

 MR,  SPEAKER:  [I  am  sorry,  I  re-
 quest_the  hon.  Members  to  give  their
 serious  thought  to  it.  If  you  take
 away  time  in  this  way,  how  to  pro-
 ceed?

 The  House  will  now  take  up  the
 Constitution  (Forty-fifth,  Amendment)
 Bill,  978  for  which  9  hours  have  been
 allotted.  0  hours  have  been  allotted
 for  g?neral  discussion,  8  hours  for
 clause-by-clause  consideration  and ]  hour  for  the  third  reading.

 5  brs.

 This  being  a  Constitution  Amend-
 ment  Bill,  the  motion  for  consideration,
 the  clauses  and  the  motion  that  the
 Bill  be  passed,  have  to  be  adopted  by
 Special  majority  by  division,

 We  shail  first  take  up  the  motion  for
 consideration  of  the  Bill  If  the  House
 agrees  it  may  be  put  to  vote  at  the
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 end  of  the  discussion,  after  general  dis-
 cussion.

 Then  the  procedure  in  regard  to
 consideration  of  clauses.

 HRI  HARI  VISHNU  KAMATH:
 Mr,  Speaker,  Sir,  this  may  be  referred
 back  to  the  Business  Advisory  Com.
 mittee  for  reconsideration  of  time  allo-
 cation.

 MR.  SPEAKER:  That  will  be  decid-
 ed  at  a  later  stage.  The  procedure  in
 regard  to  the  consideration  of  clauses
 will  be  that  when  a  clause  is  taken  up
 amendments  thereto  will  be  moved
 and  discussion  held.  After  the  dis-
 cussion  concludes  on  a  clause  the
 next  clause  and  amendments  thereto
 will  be  discussed  likewise.  Where  it
 is  feasible,  a  group  of  clauses,  dis-
 cussion  on  which  has  been  completed
 will  be  put  to  vote  together  with  the
 concurrence  of  the  House,  according
 to  the  provisions  of  Rule  155.  If,  how-
 ever  any  Member  wants  any  parti-
 cular  clause  or  clause,  to  be  put  to
 vote  separately,  it  will  be  done

 After  all  the  clauses  have  been  voted
 upon,  Third  Reading  o?  the  Bili  will  be
 taken  up.  That  is  al!  for  the  present.
 I  take  it  that  the  House  agrees,  This
 is  the  procedure  for  ‘he  time  being.

 SEVERAL  HON.  MEMBERS:  Yes

 MR.  SPEAKER.  Mr.  Stephen

 SHRI  C.  M  STEPHEN  §  (Idukki):
 Mr.  Speaker,  Sir,  to  begin  with  I  owe
 a  word  of  compliment  to  the  Law
 Minister  for  the  very  detached  and
 objective  speech  with  which  he  intro
 duced  this  Bill  and  moved  it  for  the
 consideration.

 A  seasoned  lawyer  that  he  is,  he  was
 able  to  do  it  with  a  certain  measure  of
 detachment.  Dealing  with  the  Clouses
 objectively  and  unlike  some  of  his
 colleagues,  70.  trying  to  insisuaie  or
 provoke,  he  has  moved  for  the  -:onsi-
 deration  of  the  Bill  in  a  very  dispas-
 sionate  manner.
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 He  told  us  about  the  first  consensus
 that  the  Government  tried  to  evoke
 through  certain  sessions  with  the  Op-
 position.  Speaking  for  the  Opposition,
 I  hope,  he  will  concede  that  all  of  us
 bring  a  measure  of  responsiveness  on
 the  proposals  that  were  put  forward.

 As  far  as  we  are  concerned,  we  had
 looked  at  it  as  one  nf  the  different
 Constitution  (Amendment)  Bills  that
 have  been  coming  in  evaluating  ob-
 jectively  the  proposals  on  merit.
 The  Janata  Party  had  mandate  from
 the  people.  Therefore,  any  proposal
 they  are  bringing  forward  has  got  to
 be  approached  with  the  utmost  mea-
 sure  of  responsiveness  with  an  anxi-
 ous  effort  to  see  their  view  and  to
 accept  it  to  the  extent  possible,  But.
 there  are  certain  proposals  with  res-
 pect  +0  which,  on  a  fundamental  basis,
 we  felt  jike  differing,  And  we  told
 the  Government  that  we  differed  on
 those  fundamental  proposals.

 I  make  this  preliminary  remark  only
 to  emphasise  that  this  is  a  proposal
 which  has  got  to  he  approacheg  rot
 with  passion  and  emotion,  not  with  a
 prejudgement  and  prejudice  but  with
 a  high  sense  of  responsibility  of  weigh-
 ing  every  one  of  the  clauses  with  an
 eye  on  the  implications  of  that  clause.
 on  the  totaf  constitutional  structure
 of  our  country  and  the  repercussions
 the  amendment  may  have  in  the  socio-
 economic  develop  ६  of  this  country.

 Now,  when  he  spoke  of  consensus,
 there  was  a  certain  meacure  of  giving
 in  from  the  Government  side  a'so.  I
 say  this  with  reference  to  the  mani-
 festo  of  the  Janata  Party.  There  are
 two  extreme  views  possible—one
 extreme  view  is  that  whatever  was
 done  in  the  Forty-Second  Amendment
 was  absolutely  bad  fur  the  simple  rea-
 son  that  the  Forty-second]  Amendment
 was  enacted  during  the  period  of
 emergency.  It  has  got  to  be  repjected
 lock,  stock  and  barrel,  Forty-second
 Amendment  is  a  child  by  a  gin  and,
 therefore,  don’t  touch  it  but  throw  it
 out  irrespective  of  the  merils  of  the
 different  clauses,  this  one  approach

 have  heard  repeatedly  here.  Janata
 party  manifesto  also  said  something
 like  this:

 “The  Constitution  wag  amenaed  to
 sanctify  and  institutionalise  a  total
 concentration  of  power  in  the  hands
 of  one  individual,  the  Prime  Minis-
 ter.  The  authoritarian  trends  that
 had  unfolded  themselves  uver  the
 past  years  were  embodied  m_  the
 Forty-second  amendment  which  was
 bulldozed  through  Parliament.  To
 call  it  an  amendment  is  a  misnomer,”

 This  was  the  position  which  Janata
 party  originally  took.  I  am  happy  or
 I  do  take  note  of  the  fact  that  the
 Janata  party  government  has  moved  out
 of  this  position.  They  have  not  taken
 up  the  position  that  this  was  morally
 bad,  legatly  bad  aud  to  call  it  an
 amendment  is  a  misnomer.

 Therefore,  in  accordance  with  their
 manifesto  that  the  total!  amendment  he
 rejected,  this  stand  they  have  given
 up.  The  moment  they  gave  ur  this
 stand,  we  approached  each  of  the  pro-
 posa)  on  merits  and  this  according  to
 me  is  a  correct  apprcach.  This  is  ine
 first  point  that  I  would  like  ६७  em-
 phasise.  1

 Sir,  there  has  been  quite  a  lot
 spoken  about  the  Forty-second  amend-
 ment.  People  said  it  is  rape  of  the
 Constitution,  demolition,  of  the  Demo-
 cracy—a  whole  lot  of  things  were
 spoken.  Now,  let  us  analyse  the  Bill
 before  us.  Analysing  the  Bil}  you  will
 find  that  certain  clauses  seek  to  annul
 Certain  clauses  of  the  Forty-second
 amendment  This  is  nuraber  one.
 Secondly,  certain  clauses  seek  to
 amend/annuf  certain  clauses  «f  the
 Thirty-eighth  amendment.  Thirdly,  cer-
 tain  clauses  retain  certain  clauses  in
 either  of  the  amendment  and  amend
 certain  of  those  amendments.  Fourth-
 ly,  government  have  proposed  certain
 far-reaching  new  amendments  of  Con-
 stitution  as  such.  And  in  the  result
 quite  a  number  of  clauses  which  were
 enacted  in  the  Forty  second  amend-
 ment  and  Thirty-eighth  amendment  are
 retained.  This  is  one  irmpertant  fact

 T  have  to  emphasise.
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 Sir,  88  far  as  I  could  enumerate  I

 find  23  clauses  in  the  Forty-second
 amendment  are  retained  They  he  ve
 not  been  touched  They  ire  retained
 almost-—-may  be  they  aie  2l  22  or  23
 Twenty-three  clauses  have  been  re
 tamed  out  of  the  Forty  secong  amend-
 ment  These  are  not  inconsequential
 amendments  The  inendment  rlating
 to  Preamble  on  which  there  was  a
 great  furore—Mr  Palkivala  caine
 with  weighty  argumcnts  in  publi  de-
 bates—has  been  retaimed  Then  cer-
 tam  amendments  were  mtroduced  in
 Directive  Principles  The  entire  lot  of
 those  amendments  are  i¢ctained  There

 as  Article  »  (f)  which  safeguards  the
 interests  of  the  children  there
 Article  38  which  cails  upon  the  Gov-
 ernment  to  encourage  legal  aid  and  fair
 justice  to  every  secttun  of  the  people
 there  is  Article  43  (a)  which  ensures
 workers’  participation  2  the  m-mage-
 ment  of  industries  there  is  Article
 48  (a)  which  speaks  about  the  punty
 of  envioronment  wild  hfe  ctc  all  these
 amendments  to  the  Directive  Pun
 ciples  have  Leen  retained  by  the  Cov
 ernment  Then  pit  IV(  DO)  Which
 speaks  about  fundamentul  cuties  a
 new  subject  which  was  brought  :2  the
 Ccnetitution—has  0९०0  ictained  Then
 there  are  certain  ccher  provisions
 which  are  retained  For  example  with
 respect  to  the  electicns  the  popu  ation
 will  be  freezed  at  the  piesert  stage
 notionally  and  no  changes  will  be
 affected  unt)  the  yea.  2000  AD)  Until
 then  whatever  is  ‘he  population  {cay
 on  that  basis  whichsoever  state  is  en-
 titled  to  get  represen{atim  in  this
 Parhament  and  to  the  [egislative  AS
 sembhes  that  will  be  freezed  there
 This  was  with  an  eye  tn  is  ourege
 expansion  of  the  povulation  and  to  give
 a  sort  of  incentive  for  hirth  control

 ‘There  was  a  Motion  for  Constitutional
 Amendment  here  brought  in  bv  a
 DMK  friend  On  that  basis  this  was
 introduced  This  hag  got  so  may  re-
 Percussions  and  all  those  are  accepted
 The  constituencies  which  are  demar-
 cated  today  will  remain  to  be  the  con
 stituencies  No  further  demarcation
 will  take  place  This  is  a  new  piovi-
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 sion  in  the  Forty-second  Amendment.
 That  provision  ig  completely  retained
 here

 Then,  Sir  another  provision  wag  that
 the  President  will  be  bound  by  the
 advice  given  by  the  Cabinet  The
 Government  have  sought  to  annul  cer-
 tain  other  provisions  hut  the  Govern
 ment  have  advisedly  sought  to  retain
 this  provision  That  is  to  say,  an  od-
 vite  given  by  the  (  abinet  i8  binding
 on  the  President  Of  course,  they  have
 put  in  a  new  amendment  saying  {hat
 the  President  has  got  the  mght  to  send
 it  back  to  the  Cabinet  for  reconsidera-
 tion  which  is  a  new  idea  which  has
 come  in  What  I  am  saving  is  that  cer-
 tain  of  the  provisions  ure  completely
 retained  by  them

 Then  again,  Sir  Article  3]2  deals
 with  the  Government  scervantst  right
 There  were  certain  aint)  dments  effect-
 ed  in  Article  3!l  Form  rly  there  were
 three  stage,  One  of  the  stages  was
 given  up  Again  and  again  a_  notice
 has  got  to  be  given  =  hat  was  gisen
 up  Celta  provisiois  to  safeguard
 the  interest  of  the  Govcrnmext  —  ser-
 vants  which  were  incorporated  in
 Articll  9]  are  430  retaineg  in  the
 provision

 Then  Article  3i2  provides  for  the
 All  India  Judicial  Service  This  igs  &
 new  concept  which  was  |  rought  unser
 the  Forty  Second  AmenImcnt  That
 provision  785  retained

 Then  in  regard  to  Artirle  352  there
 were  certain  amendments  brought  in
 under  the  Forty  Second  Amendment
 Those  amendments  provided  for  the
 declaration  of  emery:  nev  with  respect
 to  ccrlain  parts  of  the  country,  provid-
 in  for  revocation  of  emergency  with
 respect  to  certain  parts  of  the  country,
 and  providing  for  alteration  of  the  de-
 claration  of  emergency  These  provi
 8708  are  retained  and  they  are  not
 touched  at  all  Unaer  Article  352  those
 are  retained

 Now  I  cume  to  Artitle  357  where  9
 President  g  rule  i8  declareq  and  Parlia-
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 ment  passes  a  law  which  is  within  the
 jurisdiction  of  the  State  Government.
 Formerly,  if  the  period  is  over,  that
 used  to  Iapse.  But  the  a  nendment  said
 that  that  will  continue  until  the  State
 Assembly  annuls  that  law.  Otherwise,
 the  law  passed  by  Parliament  (on  be-
 half  of  the  State  Assembly)  will  con-
 tinue.  This  is  an  amendment  which
 was  brought  under  the  forty-second
 Amendment.  That  provision  is  :etain-
 ed  in  the  Article.

 Now  I  come  to  Article  226  which  i8
 about  the  interim  order.  That  conceot
 was  incorporated  in  the  Forty  Second
 Amendment.  It  said,  if  a  party  comes
 to  a  court  and  asks  for  an  interlm
 order,  no  order  shalj  be  issued,  unless
 he  serves  oh  the  respective  ailected
 parties  all  the  »wapers  and  documents
 and  notice  and  the  court  is  told  that
 they  are  given.  Unless  that  is  done,
 no  interim  order  shall  be  issued.  This
 is  the  provision,  I  think  My  point  is,
 here  is  a  restraint  on  the  jurisdiction
 of  the  court  in  the  matter  of  interim
 order.  That  is  accepted.  The  only
 thing  is,  the  interrm  order  issued  will
 be  valid  for  a  maximuin  period  of  two
 months,  at  the  enj  of  which,  it  will
 lapse  unlesg  in  the  meanwh:Je  the
 court  says  that  the  interim  order  will
 stand  extended.  Therefore  the  rest-
 raint  that  was  put  on  the  stay  order
 is  also  retained.  I  am  saying  this  to
 emphasise  that  it  i3  not  a8  though  the
 Forty  Second  Amendment  was  ab  ini-
 tio  void  and  completely  wrong.  There
 were  certain  very  many  good  things
 which  even  the  Janata  Government
 felt  induced  to  keep  and  not  change.
 Therefore,  let  us  not  carry  on  the  ful-
 mination  that  everything  was  sinful,
 absolutely  bad;  there  was  rape  of  the
 Constitution,  bull-dozing  was  done,  it
 was  a  child  of  a  sinful  cohabitation
 and  so  on.  Such  things  were  said.  Let
 us  not  do  that  sort  of  a  thing.  That
 is  all  that  I  am  emphasising  here.  Any
 party  when  it  comes  to  the  Govern-
 ment  has  to  take  a  {otal  view  of  the
 whole  situation.  We  approach  matters
 with  a  certain  sense  fo  responsibility
 which  storm-troopers  outside  the  Gov-
 ernment  may  not  be  able  to  command.
 So,  in  the  Forty-Second  Amendment

 such  were  the  provisions  which  were
 retained.

 What  are  certain  provisions  that  are
 sought  to  be  annulled?  That  is  the
 more  interesting  thing.  Now  certain
 fundamental  things  ate  sought  to  be
 annulled.

 Cnterruptions)

 Now,  Sir,  there  are  certain  funda-
 mental  things  which  are  sought  to  be
 annulled.  Article  31  C  under  the  42nd
 Amendment  states  that  when  the
 Directive  Principles  are  in  conflict
 with  the  Fundamental  Rights,  Dirce-
 tive  Principles  being  socia!  objectives,
 Fundamental  rights  being  individual
 rights—~when  there  is  a  conflict  bet-
 ween  the  two—the  social  objectives
 must  have  the  priority  and  social
 objectives  must  prevail  and  a  law  pas
 sed  for  this  purpose  for  implementing
 that  social  objective,  even  if  it  isin  con-
 flict,  not  with  all  fundamental  rights
 but  with  Articles  4  and  9—if  it  is  in
 conflict—-merely  because  of  that  con-
 flict,  that  law  cannot  be  struck  down
 and  it  must  not  be  treated  invalid.
 Here,  I  can  understand  the  Govern-
 ment  saying  ‘No’,  fundamental  right
 is  supreme  and  the  Directive  principle
 is  not  supreme.  That  position-taking,
 I  can  understand.  Article  3i-C,  as  it
 then  was,  that  a  law  passed  pursuant
 to  two  of  the  Directive  Principles  even
 if  it  is  in  contravention  of  Article  i4
 and  Article  19,  will  prevail.  That
 Clause  was  amended  not  only  in  regard
 to  two  provisions  but  af  provisions  of
 the  Directive  Principles.

 Now,  the  Government  want  to  go
 back  and  say  only  with  respect  to
 these  provisions—concentration  of
 wealth  and  fair  distribution  of  wealth
 or  something  like  that—no  other
 Directive  Principle  could  have  a  place.
 This  is  the  amendment  sought  to  bring
 in.  We  can  speak  about  that  when
 the  Clause-by-Clause  discussions  come.
 I  am  only  saying  now  about  the  princi-
 pal  objection  of  this  amendment.  I
 can  understand  your  saying  that  funda-
 mental  right  is  supreme,  not  Directive
 Principle.  If  you  say  Directive  Prin-
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 ciple  can  be  supreme  छॉं-नएां8  the
 fundamental  right,  then  unless  you  es-
 tablish  a  case  that  the  particular Directive  Principle  is  more  important than  the  other  Durective  Principles, there  8s  absolutely  no  rationale
 in  restricting  that  particular  clause
 only.  Here  the  concentration  of
 wealth  ig  considered.  What  about the  Directive  Principles  which  sa)
 safeguarding  the  interest  of  the
 weaker  section?  Supposing  a  law
 is  enacted  for  that  Purpose,  even  then it  wil:  be  struck  down.  I  can  spell out  80  many  things.  This  is  one  of  the
 clauses  the  annulling  of  which  we  ure
 not  apposed  to.

 Then  there  is  another  minor  thing that  the  rules  of  business  of  Cabinet
 cannot  be  compelled  to  produce  before
 the  Court.  This  was  the  amendment we  brought  forward.  They  want  to
 change  it.  The  only  thing  is  that  it  is
 not  an  epoch-making  breath-taking
 and  revolutionary  sort  of  an  amend-
 ment  on  which  the  entire  thing  is
 going  to  hinge.  Then,  of  course  my
 learned  friend,  spoke  about  the  term
 of  Lok  Sabha  for  six  years  |  only
 want  to  emphasise  that  at  that  time
 six-year  term  was  accepted,  all  of  us
 had  finished  six  years.  Therefore,  it
 was  not  for  the  purpose  of  ensuring to  ourselves  six  yearg  that  this  was
 incorporated.  My  friends  wil!  appre- ciate  this  At  that  time  we  passed  it,
 we  had  finished  almost  sixth  year.  You
 can  check  up.

 (interruptions)
 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE

 (Jadavpur):  It  was  extended.
 AN  HON.  MEMBER:  You  extended

 it.
 PROP.  P.  G.  MAVALANKAR:  We

 opposed  it  at  that  time.
 SHRI  VAYALAR’  RAVI:  Nobody

 had  resigned.  We  continued  to  draw
 our  salaries  except  Mr.  Madhu  Limaye.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Sir,  I  am
 trying  to  be  as  objective  88  my  friends
 here,  I  am  just  trying  to  dispel  a  mis-
 giving  that  may  be  prevailing.  I  am
 just  telling  the  fact.  Why  exactly  we
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 did  it?  I  do  not  want  to  go  into  the
 reasons.  My  friends  said  that  being
 in  the  ruling  party,  they  could  have
 taken  the  benefit  of  it.  It  can  also  be,
 Sir,  that  the  ruling  party  may  not  be
 very  sure  that  it  will  be  able  to  carry
 on  even  for  this  five-year  period,  If
 you  cannot  complete  was  a  three-year
 period,  the  five-year  period  or  the  six-
 year  period  does  not  make  any  diffe-
 rence  at  all.  The  way  the  things  sre
 going  there,  we  have  to  see  whether
 you  cannot  complete  even  a  three-year
 itself.  Left  to  myself,  as  my  respected
 friend,  Shri  Yeshwantrao  Chavan  inter-
 vened  in  saying,  ‘we  wish,  you  do  that,’
 well,  we  wish  you  continue  and  get
 stewed  in  your  own  juice.  That  is  all
 I  have  to  say;  nothing  more.

 Now,  I  come  to  Article  03  about
 election  petition  and  disqua‘ification.
 There  are  two  aspects  to  it.  One  as-
 pect  ig  that  if  a  dispute  arises,  whether
 a  person  is  subject  to  disqualification,
 who  should  decide  it.  The  former  pro-
 vision  was,  that  the  President  may
 decide  subject  to  this  that  the  Election
 Commission’s  decision  can  be  final.  This
 wag  an  absurd  provision.  It  can  ei-
 ther  be  that  the  Election  Commussion
 decides  or  it  can  be  that  the  Presi-
 dent  decides.  To  say  that  the  Presi-
 dent  decides,  but  he  must  decide  ac-
 cording  to  this  way  is  the  same  way
 as  we  amended  this  Constitution  say-
 ing  that  the  Supreme  Court  should
 pass  the  judgement  in  the  manner  we
 passed.  The  same  absurdity  is  there.
 Now,  who  is  the  deciding  authority?
 If  President  is  only  to  be  a  signatory,
 {f  the  deciding  authority  is  to  be  the
 Election  Commussion,  let  us  be  frank
 about  it  and  leave  it  to  the  Election
 Commission.  We  felt  that  it  should
 be  the  President  in  consultation  with
 the  Election  Commission;  this  is  what
 we  said.  In  ordinary  practice,  we  do
 not,  when  consultation  is  taken,
 ovefrulg  it,  unless  there  are  some  basic
 reasons  about  ;t,  This  is  the  amend-
 ment,  they  want  to  rectify  it.  It  is  lef
 to  them.

 On  the  second  part  of  it,  even  if  on
 a  technica]  matter,  the  election  ex-
 penses  are  in  excess  by  Re.  one,  six



 325  Constitution

 years’  disqualification  is  provided  in
 the  Representation  of  the  peoples’
 Act,  There  are  serious  corruptions,
 there  are  technical  things,  and  there
 cen  be  a  distinction,  a  difference.
 Therefore,  it  should  nct  be  a  bianket
 thing,  that  is,  six  years’  disqualifica-
 tion,  Whatever  the  disqualification,
 there  must  be  and  for  how  long  this
 disqualification  should  be,  these  had
 got  to  be  decided.  The  provision  was
 that  if  a  disqualification  attaches  to  a
 person,  then  a  petition  can  be  moved
 before  the  Election  Commission,  After
 he  has  moved  the  petition  before  the
 Election  Commission,  it  can  either
 condone  the  disqualification,  curtail
 the  disqualification,  give  up  the  dis-
 qualification—this  is  the  round  about
 way.  Therefore,  an  semendment  was
 brought  about  and  they  are  now  seek-
 ing  to  annul  it.  We  have  got  a  very
 serious  objection.  We  are  moving  an
 amendment  to  the  effect  that  in  the
 Representation  of  the  People’s  Act
 itself,  the  court  which  is  considering
 this  matter,  the  election  petition,  the
 court  which  found  a  person  to  be
 guilty,  that  court  knowing  ail  the  facts
 of  the  situation,  should  decide  whe-
 ther  there  must  be  a  disqualification.
 for  how  long  and  what  period,  It
 must  be  left  to  the  court;  they  are  the
 best  judge.  This  is  the  only  amend-
 ment  that  we  are  bringing  about  it,

 Then,  there  was  a  provision  that  in
 the  High  Court,  a  jurist  can  be  ap-
 pointed  as  a  judge.  This  is  not  an
 yunknown  concept,  Even  in  India
 ‘jurists  were  appointed  as  judge  some
 time  back.  Therefore,  we  thought  that
 jt  need  not  be  limited  to  an  advocate,
 who  has  practised  for  ten  years  or  so,
 but  a  well  known  jurist,  if  available,
 can  be  inducted  into  the  bench,  This
 was  the  amendment,  ‘we  had  brought
 in  and  which  they  are  now  seeking  to
 annul.

 Finally,  I  come  to  Article  227,  which
 relates  not  to  writ  jurisdiction,  but  to
 supervisory  jurisdiction,  For  writ  jur-
 isdiction,  Article  226  is  there.  But  this
 Article  is  being  used  for  the  purpose
 of  examining  judgements  and  orders.
 although  no  writ  ‘will  lie  under  Article
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 226,  Although  that  judgement  is  not
 available  {o  the  court  as  an  appellate
 or  revisionary  authority,  we  felt  that
 that  examination  should  not  take
 place  under  Article  227.  That  amend-
 ment  was  brought  in,  They  want  to
 annul  it,

 Then,  deployment  of  forces  to  the
 States,  which  they  seek  to  annul  legi-
 timately,  I  have  no  objection  to  that,

 There  is  a  parliamentary  privileges
 and  that  parliamentary  privilege  pro-
 vision  is  now  sought  to  be  changed.
 When  we  amended  Article  105,  we
 said  that  the  privilege  will  be  such
 as  is  in  existence  at  the  time  of  pass-
 ing  of  that  law,  and  as  will  be  evolv-
 ed  by  Parliament  from  time  to  time.
 This  is  a  very  material  thing  and  I
 would  appeal  to  Mr,  Shanti  Bhushan
 fo  consider  it.  This  is  the  only
 change  that  was  brought  about,  i.e,  in
 the  place  of  privilege  that  was  in  ex-
 istance  at  the  time  of  independence,
 the  privilege  as  existed  at  the  time
 of  enactment  of  42nd—or  now  the
 45th  amendment.  Then  we  said,  “pri-
 vileges  which  can  be  evolved  by  Par-
 liament,”  Now  the  amendment  is,
 “privilege  can  be  given  only  by  an
 Act  of  Parhament"—if  this  amend-
 ment  is  accepted,  Should  we  tc
 strait-jacketed  or  should  there  not  ve
 scope  for  precedent,  and  should  not
 privileges  get  established  by  evolution.
 We  provided  scope  for  that  process.
 You  are  now  seeking  to  annul  that
 Article,

 There  is  another  matter  which  you
 are  seeking  to  annul,  There  is  an
 office  of  profit.  As  on  to-day,  unless
 an  Office  of  profit  is  not  declared  by
 Parliament  as  not  disoualificatory,  the
 Member  will  get  disqualified.  The
 difficulty  is,  nobody  knows  what  ex-
 actly  is  an  office  of  profit,  There  are
 different  interpretations  as  to  what  is
 an  office  of  profit,  This  matter  was
 examined  in  the  United  Kingdom,  A
 committee  went  into  it  and  they  pass-
 ed  an  Act,  which  provided  that  in  re-
 gard  to  offices  of  profit  as  are  declared
 by  Parliament  as  such,  i.e,  as  disqua-
 lificatory,  they  alone  will  be  disquali-
 fied.  The  question  is,  what  should  be
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 the  position:  whether  an  office  of
 profit  which  is  declared  as  non-dis-
 qualificatory,  or  an  office  of  profit  de-
 clared  as  disqualificatory.  We  feel
 that,  following  the  British  precedent,
 it  is  this  which  must  be  brought  in-
 which  my  learned  friend  is  seeking
 to  annul,

 Al  J  am.  saying  is  this:  looking
 through  this,  which  is  the  epoch-mak-
 ing  change  brought  about?  Quite  a
 number  of  clauses  in  the  42nd  Amend-
 ment  are  being  retained.  The  only
 clauses  to  be  annulled  are  these  no-
 minal  clauses;  except,  of  course  for
 armed  forces  being  deployed  and  ९२०
 cept  for  or  2  such  cases,  the  other
 clauses  are  just  nominal  clauses,

 There  are  or  2  other  matters.  Cer-
 tain  new  amendments  have  been
 brought  in,  which  show  that  after  all
 this  Constitution  is  not  unamendable
 Even  the  Government  feels,  in  mate-
 rial  particulars,  Constitution  is  to  be
 amended,  Amending  a  Constitution
 is  not  acrime.  In  accordance  with
 the  changes  taking  piace  in  society,
 the  compulsions  and  needs  of  a  dyna-
 mic  society,  the  Constitution  has  got
 to  be  amended,  They  are  now  seeking
 to  amend  the  Constitution  in  certain
 material  respects,  I  must  certainly
 welcome  the  proposal  with  respect  to
 preventive  detention.  I  do  welcome
 the  proposal  with  regard  to  the  Emer-
 gency  provision.  We  have  the  lesson,
 What  was  the  lesson?  Once  a  resolu-
 tion  is  passed  in  this  House,  Parlia-
 ment  is  out  of  the  picture.  They  have
 no  contro}  over  the  situation  at  all,
 Therefore,  once  ‘t  is  passed,  except  by
 thiowing  out  the  Government,  we
 don’t  get  a  control  on  the  situation  at
 all,  Once  you  pass,  it  is  finished.  The
 thing  goes  out  of  the  picture.  There-
 fore,  an  amendment  is  sought  to  be
 brought  in  and  the  President's  juris-
 diction,  under  Article  2]  is  extended.
 It  is  good;  it  is  perfectly  acceptable.

 Then  again  about  absolute  majority,
 i.e,  taking  into  account  not  the  per-
 8075  present,  but  the  totality  of  the
 strength  of  the  House  Otherwise  you
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 may  arrest  a  certain  number  of  Metn-
 bers;  and  among  those  available,  you
 can  get  ‘BL  per  cent.  It  may  be  45  per
 cent  or  20  per  cent,  That  can  be
 managed,  Therefore,  it  is  perfectly
 all  right,  But  there  are  two  things.
 My  friends  said  that  there  will  be  no
 internal  emergency  at  all,  Stand  by
 it,  Why  then  have  this  armed  rebel-
 lion  business?  I  don't  understand  it.
 I  am  not  seeking  an  amendment  to
 delete  armed  rebellion;  but  I  am  putt-
 ing  a  finger  of  question  at  my  learned
 friend,  Do  you  contemplate  a  situa-
 tion  in  this  country,  where  conditions
 cannot  be  controlled,  except  by  the
 declaration  of  Emergency,  without  an
 attack  from  outside,  without  any  ex-
 ternal  aggression?  There  may  be  cer-
 tain  commotions.  May  be  the  workers
 go  out  on  strike,  and  take  to  arms;  or
 maybe  Naxalites  may  attack  at  some
 places;  or  maybe  some  clandestine  fel-
 lows  may  take  up  arms  and  do  some-
 thing.  An  emergency  need  not  be  a
 nation-wide  Emergency.  Emergency
 can  be  limited  to  a_  particular  place
 also,  That  is  the  present  situation.  If
 in  a  particular  area,  there  is  an  armed
 rebellion,  do  you  think  that  you  cannct
 control  it  except  through  emergency’
 This  is  what  is  betrayed  by  this  am-
 endment  which  you  are  >ringing  in,
 If  once  that  is  conceded,  that  there
 can  be  a_  situation  in  the  country
 which  cannot  be  controlled  except  by
 emergency,  then  the  question  as  to
 whether  a  declaration  of  emergency
 is  justified  is  a  question  of  opinion,  a
 question  of  argument.

 (Interruptions)

 I  am  only  dealing  with  their  amend-
 ments.

 SHRI  GAURI  SHANKAR  RAI
 (Ghazipur):  What  is  the  previous
 position?

 SHRI  0,  M,  STEPHEN:  I  am  putt-
 ing  the  question  to  them.  Do  not  say
 you  are  giving  up  internal  emergency;
 you  are  not  at  all,  There  is  no  specific
 definition  about  armed  rebellion  and
 agent  provocateurs  can  be  set  up  80
 that  an  appearance  and  the  armed
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 rebellion  can  be  made,  A  few  bombs
 can  be  thrown  here  and  there,  An
 armed  rebellion  can  be  conjured  up.
 Technically  you  can  bring  it  in.
 Therefore,  the  specific  question  is:
 whether  or  not  you  want  internal
 emergency,  To  call  it  armed  rebeilion
 is  not  to  avoid  internal  emergency.
 Internal  emergency  you  want;  and
 what  does  it  mean?  It  means  that
 you  conceive  that  a  situation  in  the
 country  can  arise  where  declaration  of
 emergency  ig  a  must  in  the  national
 interest.  This  is  a  departation  from
 the  stand  you  have  been  taking.  All
 right,  you  take  that  stand  but  come
 out  frankly  and  state  what  is  required
 rather  than  put  up  a  great  pasture
 and  ali  that  This  is  what  I  have  got
 to  say.

 Finally,  a  word  about  referendum,
 and  then  I  will  resume  my  seat.  The
 referendum  as  a  great  thing  my  lear-
 ned  friend  has  brought  in.  Let  me  be
 very  clear  that  my  party  is  totally  op-
 posed  to  the  concept  of  referendum,
 There  are  many  many  dangers  in  it,
 There  has  been  the  struggle  about  the
 power  of  the  Parliament  to  amend  the
 Constitution,  The  basic  position  that
 we  the  Congress  has  taken  all  along
 was  that  Parliament  tepresents  peo-
 ple;  and  you  know,  in  our  constilu-
 tional  law,  there  is  a  dictum  of  dele-
 gate  or  something  like  that;  there  is
 what  is  called  delegated  photostat  or
 something  like  that.  (Interruptions)
 That  does  not  apply  to  India,  What  is
 delegated  is  delegated,  People  do  not
 reserve  power  with  them.  This  is  the
 basis  on  which  the  Indian  Constitution
 in  the  country  as  explained  by  the
 Supreme  Court  has  been  built  up.
 Whatever  that  be,  this  is  the  position
 our  Party  takes  that  the  Parliament
 is  supreme  for  the  period  it  is  elected,
 If  a  Parliament  cannot  pass  one  am-
 endment,  Parliament  cannot  pass  an-
 other  amendment  also,  The  Supreme
 Court  has  now  come  to  a  position  that
 basic  structure  cannot  be  touched.  To
 that  extent,  whatever  we  may  try,
 whatever  amendments  we  may  bring
 in,  if  it  affects  the  basic  structure,
 then  that  is  struck  down,  Therefore,
 in  this  struggle,  the  Supreme  Court

 has  taken  the  position  that  you  can-
 not  touch  the  basic  structure,  What  is
 the  basic  structure?  The  Supreme
 Court  will  decide  what  is  the  basic
 structure,  They  have  spelt  out  cer-
 tain  things.  There  is  no  guarantee
 that  is  the  basic  structure.  For  ex-
 ample,  they  have  said  about  the  fun-
 damental  rights,  If  an  amendment  to
 fundamental  rights  is  to  be  done,  it
 must  be  with  reference  to  referendum,
 As  of  today  until  we  pass  the  45th
 Amendment  Bill,  property  right  is  a
 fundamental  right.  The  Supreme
 Court  has  said,  “This  is  not  a  basic
 structure.”  Therefore,  those  things
 which  are  spelt  out  here  need  not  ne-
 cessarily  be  the  basic  structure;  those
 need  not  also  be  exhaustive  of  the
 basic  structure  either,  On  basic  struc-
 ture,  they  can  spel!  out;  over  and  above
 that,  you  are  giving  them  some  other
 previsions  whereunder  also  although
 they  are  not  basic  structure,  they  can
 come  and  say,  “You  go  to  a  referen-
 dum  and  get  it  done.  Look  at  the
 subjects  you  have  enumerated.  Any
 type  of  amendment  can  be  brought
 under  one  of  these  clauses  which
 means  you  will  hav  e  to  amend  the
 Constitution  only  under  a  fear  of  in-
 tervention  by  the  Supreme  Court  de-
 claring  that  this  amendment  comes
 under  this  clause  and  therefore,  the
 amendment  must  be  sanctified  only  by
 a  referendum;  and  the  result  of  the
 referendum  is  absolutely  unpredic-
 table;  and  going  back  to  the  people
 means  making  amendment  absolutely
 impossible,

 Now,  Mr,  Shanti  Bhushan  has
 brought  in  this  provision  for  a  refer-
 endum.  After  passing  this  law,  if  you
 are  bringing  this  provision,  that  would
 be  a  basic  structure  thing  and  that
 also  will  have  to  go  to  the  referendum.
 That  is  the  position,  Don't  think  it  is
 so  innocent,  If  it  is  passed  today,  if
 the  referendum  clause  was  here,  this
 amendment  itself  may  have  to  go  for
 a  referendum.  One  more  question,
 may  I  ask  you?  Suppose  in  your  re-
 ferendum  8  particular  democratic
 right  can  be  curtailed.  What  you  are
 now  doing  is,  for  the  curtailment  you
 must  go  to  the  referendum,  Suppose
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 people  say:  fundamental  democratic
 right  may  be  curtailed,  how  do  I  res-
 tore  it?  Referendum  may  say:  this
 right  may  be  curtailed.  Suppose  Par-
 liament  wants  io  restore  that  right.
 How  can  it  restore  it,  once  the  people
 have  said  we  do  not  have  that  right.
 This  is  the  inescapable  implication  of
 the  concept  of  curtailing  rights  by
 referendum,

 Therefore,  basically  and  for  practi-
 cal  considerations  also  we  are  totally
 opposed  to  the  referendum,  not  for
 the  reason  Mr,  Shanti  Bhushan  insi-
 nuated,  namely,  we  have  got  some
 low  opinion  about  our  people.  Our
 opinion  about  people  is:  they  are  po-
 Iveally  intelligent,  politically  alert,
 politically  capable  of  doing  their  job
 perfectly  weil;  they  have  done  and
 they  will  do  it;  it  is  not  on  that  basis.
 But  the  entire  democratic  structure  of
 this  country  depends  upon  the  so-
 vereignty  of  this  House,  We  will  go
 back  to  the  people.  People  voted  us
 in,  you  come  back,  you  enact;  if  any-
 thing  ‘wrong  has  been  done  that  will
 be  rectified.  To  the  question  of  re-
 ferendum,  we  are  totally  opposed.

 T  am  closing  with  one  sentence  that
 I  have  got  to  say,  Firstly,  I  emphasise
 the  fact  that  in  the  42nd  amendment
 made  attacks  were  made,  of  course
 understandably,  under  the  emotionally
 overcharged  atmosphere  of  that  time.
 They  are  not  to  be  justified  at  all.  In
 what  we  have  produced,  there  were
 many  good  things  which  were  absolutely
 good;  you  have  retained  them;  you
 have  embraced  them,  you  have  kept
 them  in  your  lap  and  nourished  them
 so  that  the  country  may  progress.
 Those  things  which  you  chose  to
 strike  down  are  nominal,  You  are
 now  bringing  in  certain  amendments
 which  you  and  we  together  consider-
 ed,  thinking  of  the  problems  of  the
 country,  taking  a  review  of  what  has
 happened,  taking  from  the  experi-
 ence  that  we  had  during  the  emer-
 gency  and  before  the  emergency,  tak-
 ing  all  that  into  account,  Certain  am-
 endments  you  have  brought  in  which
 ‘we  welcome.  But  you  overshot  your
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 mark  and  brought  in  certain  amend-
 ments  which  are  wrong,  which  I
 would  appeal  you  to  consider,  We
 have  no  other  go  but  to  completely
 Oppose  some  amendments,  You  should
 kindly  keep  your  eyes  open  and  eva-
 luate  such  of  the  privileges  of  the
 House  and  other  things  and  consider
 whether  you  should  press  for  them,  I
 will  earnestly  appeal  to  you  to  consi-
 der  them  with  objectivity.  The  rest
 of  what  we  have  got  to  say  we  will
 be  saying  when  clauses  come  one  by
 one.  Again  I  do  congratulate  the  hon
 Law  Minister  for  the  objectivity  with
 which  he  approached  this  at  the  nego-
 tiation.  stage  and  the  presentation
 stage;  I  do  appreciate  that,  With  the
 strongest  reservations  which  I  had
 explained,  I  take  my  seat.

 MR.  SPEAKER:  Shrj  Ram  Jethma-
 Jani.

 SHRI  H.  L  PATWARY  (Mangal-
 doi):  I  request  you  to  fix  qa  time  limit
 for  speeches.

 SHRI  RAM  JETHMALAN]  (Bom-
 bay  North  West):  Sir...

 शौ  एच०  एल०  पटदारों  :  जो  पहले  बोल
 जाते  हैंगे  तो  एक  एक  घंटा  ले  लेते  हैं  भौर
 जो  पीछे  बोलेंगे  उन  को  पांच  मिनट  ही  दिये

 जाते  हैं।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  श्राप
 टाइम  लिमिट  फिक्स  कीजिए  ।

 15.38  hrs,

 (Mr.  Deruty-SPeAker  in  the  Chair]

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  Mr.
 Deputy-Speaker,  I  have  just  heard
 the  speech  of  the  distinguished  Lea-
 der  of  the  Opposition  who  compli-
 mented  my  Law  Minister,  or  shall  I
 say,  purported  to  compliment  my  Law
 Minister  by  offering  him  an  overdoze
 of  what  is  called  left  handed  compli-
 ments.  You  try  to  compliment  him
 with  the  right  hand  and  you  take
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 away  everything  with  the  left,  per-
 haps  you  take  away  more.  I  thought
 that  having  arrived  at  some  consensus
 he  will  refrain  from  making  the
 observations  which  he  made.  I  regard
 the  whole  of  his  speech  as  a  master-
 piece  of  mischief  and  intended  to  de-
 flect  the  Law  Minister  and  my  gov-
 ernment  from  our  declared  poli-
 cies  .(Interruptions)  It  is  my
 government;  we  are  all  comrades  and
 the  government  belongs  to  each  one
 of  us.  I  first  want  to  tell  the  dis-
 tinguished  Leader  of  the  Opposition
 that  he  should  analyse  for  himself

 the  sources  of  the  strength  and  vigour
 with  which  he  spoke  this  afternoon.
 Let  him  realise  that  he  is  speaking
 to  us  in  this  tone  because  he  happens
 to  have  ६  temporary  majority  in  the
 Upper  House.  In  this  House  we  are
 able  to  carry  on  with  the  work  of
 Constitutional  amendment,  but  he
 knows  that  due  to  historical  reasons
 that  is  not  the  position  in  the  Upper
 House  But  let  me  warn  him  and
 let  me  say  for  the  benefit  of  al]  con-
 cerned  that  the  role  of  the  Rajya
 Sabha  must  be  properly  understood
 and  the  Rajya  Sabha  must  not  be
 used  for  a  purpose  for  which  it  was
 never  meant.  (Interruptions)

 We  created  a  bicameral  legislature
 at  the  Centre  and  in  some  of  our
 States  because  we  had  thought  that
 lower  Houses  are  elected  and  the  heat,
 the  rough  ang  tumble  of  the  electoral
 process  might  cloud  their  judg-
 ment,  They  may  embark  upon  legis-
 lation  which  may  not  be  wise  and  be
 hastily  conceived.  The  role  of  the
 Upper  House  is  to  improve  the  qua-
 lity  of  the  legislation.  The  role  of
 the  Upper  House  is  to  contribute  its
 knowledge  and  superior  expertise  in
 the  making  of  our  Laws  and  formulat-
 ing  our  policies  and  more  than  any-
 thing  else,  it  is  the  limited  role  of  the
 Upper  House  to  delay  legislation
 which  is  patently  against  the  national
 interest  and  which  has  been  thought-
 Jessly  passed  in  the  lower  House.
 Beyond  this  it  is  not  the  purpose  of
 the  Upper  House  or  any  party  which
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 happens  to  have  a  majority  in  the
 Upper  House  to  utilise  its  majority
 for  defeating  the  clearly  expressed
 will  of  the  people.  That  is  what  has
 happened  in  England  and  whenever
 the  House  of  Lords  tries  to  defeat  the
 will  of  the  Lower  House,  the  House  of
 Lords  comes  under  attack.  When  the
 House  of  Lords  tried  to  defeat  the
 will  of  the  British  Electorate,  the
 House  of  Lords,  in  9l,  had  to  be
 greviously  modified  and  a  move  is
 afoot  in  England  even  today  to  modify
 it,  if  not  to  abolish  it  altogether.
 Therefore,  I  would  advise  the  distin-
 guished  leader  of  the  Opposition  not
 to  rely  upon  the  fact  that  we  are
 anxious  to  go  through  with  the  pro-
 cess  of  Constitutional  amendment  and
 in  that  process  we  are  willing  to
 make  concession  to  him.  Today  you
 have  used  this  occasion  on  the  floor  of
 the  House  for  purpose  of  carrying
 mischievous  propaganda.  That  mis-
 chievous  propaganda  is  that  our  Gov-
 ernment  and  our  party  have  now
 given  up  a  very  great  part  of  our
 manifesto  and  have  gone  back  upon
 the  principles  which  we  kept  before
 the  people  and  on  that  we  got  their
 votes  and  we  came  here.

 Let  me  tel]  him  that  we  do  not
 accept  any  part  of  the  42nd  Amend-
 ment.  Every  law  based  on  political
 must  contain  at  least  three  kinds  of
 provisions—those  which  are  ameliora-
 tive,  those  which  are  innocuous  and
 useless  and  those  which  are  obnoxi-
 ous.  And  those  persons  who  are
 determined  to  pass  legislation  which
 is  basically  wicked,  basically  obnoxi-
 ous,  always  make  certain  that  the
 obnoxious  is  mixed  up  with  innocu-
 ous,  obnoxious  and  innocuous  are
 mixed  with  some  mildly  ameliorative
 measures  because  their  fraud  cannot
 succeed  if  they  put  forth  only  that
 which  is  obnoxious.

 When  we  opposed  in  our  manifesto
 the  Forty-second  amendment,  we
 opposed  the  totality  of  the  Forty-
 second  amendment,  because  we  rea-
 liseg  that  it  contains  qa  majority  of
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 provisions  which  are  obnoxious,
 contains  a  lesser  number  put
 neveriheless  substantial  number  which
 are  wholly  innocuous,  and  it  con-
 tains  only  one  or  two  provisions
 which  in  some  sense  are  capable  of
 being  considered  88  mildly  ameliora-
 tive.  And  since  in  this  heap  of  evil
 there  was  a  little  bit  of  good  which
 had  to  be  discovered  with  great
 effort,  and  of  which  you  made  great
 propaganda  at  the  time  when  you
 were  rushing  and  bulldozing  the
 Forty-second  amendment  through,
 Parliament,  we  opposed  in  our  mani-
 festo  the  totality  of  it,  and  for  the
 purpose  of  at  least  mitigating  a  part
 of  the  evil  which  you  have  perpe-
 trated,  we  are  willing  to  make  a  com-
 promise,  we  are  willing  to  allow  the
 innocuous  to  remain,  and  we  are
 allowing  even  those  portions  which
 are  mildly  ameliorative  and  which
 are  capable  of  some  good  use;  at  least
 we  are  going  to  retain  them  for  some
 time  until  we  are  in  a  position  to  do
 away  even  with  these.

 Please  do  not  jump  to  a  conclusion.
 Tf  you  want  to  withdraw  your  sup-
 port  in  the  Rajya  Sabha,  you  are
 welcome  to  do  so.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  Again  he  is  making  a  refe-
 rence  to  the  Rajya  Sabha.

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  But
 having  arrived  at  छ  consensus,  do  not
 deliver  the  kind  of  speech  which  has
 been  delivered  by  your  leader.  Re-
 pudiate  him,  but  if  you  want  to  sup-
 port  him,  let  me  make  it  clear  that
 the  Janata  Party  will  not  deviate  from
 its  principles,  will  not  abandon  any
 essentia]  part  of  its  manifesto  so  long
 as  we  are  in  it.

 Let  me  only  quote  one  small  illus-
 tration.  Mrs.  Gandhi,  through  the
 Forty-second  amendment,  abolished
 the  requirement  of  quorum  for  this
 Lok  Sabha.
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 SHRI  K.  GOPAL  (Karur):  That is  why  you  are  asking  every  time,

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  The quorum  requirement  which  exists even  in  the  Managing  Committee  of
 8  Co-operative  Society,  in  the  meet- ing  of  the  Board  of  Directors,  she
 abolished,  but  not  because  she  thought that  Members  shoulg  not  be  punish- ed  and  made  to  sit  here  when  the debates  are  going  on,  but  because  she had  envisaged  ७  situation,  because  she realised  that  Members  of  Parliament were  going  to  be  subjected  to  preven- tive  detention,  she  realised  that  some

 day  she  might  have  to  imprison  all
 except  herself  and  her  son,  and  the
 two  will  constitute  the  quorum  jn  this House  and  keep  functioning  in  the
 name  of  Parliament,  (Interruptions)

 Your  Leader  of  the  Opposition  Just
 delivered  to  us  ७  homily  on  the  pre- dominance  and  paramountcy  of  the
 directive  principles  over  the  funda-
 menta!  rights.  Let  Me  say  this,  that
 the  Janata  Party  does  not  accept  that
 obnoxious  tnesis  of  yours.  The
 Janata  Party  still  believes  that  the
 fundamental  rights  in  the  controlled
 and  qualified  form  in  which  they existed  in  the  Constitution  will  pre- vail  over  any  political  Party’s  notion

 of  what  the  public  goog  is.  Even  as
 a  student  of  constitutiona,  law,  and
 even  aS  @  teacher  of  constitutional
 law,  I  have  had  occasion  to  explain to  my  students—]  want  you  to  under-
 stand  that—that  we  have  Republican
 Constitution,  we  are  a  Republic  that
 the  directive  principles  of  the  Consti-
 tution  are  mandatory  injunctions
 issued  by  the  founding  fathers  of  the
 Constitution  to  governments  which
 succeed  one  after  the  other  in  this
 country  by  the  inexorable  process  of
 the  elections  that  they  shall  achieve
 these  goals  within  a  reasonable  and

 toreseeable  future.  These  mandatory
 injunctions,  because  they  were  man-
 datory,  because  they  were  goals  set
 to  posterity,  were  certainly  important
 and  in  a  sense,  but  not  in  the  sense
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 in  which  you  understand  them;  they
 were  important  and  sometimes  more
 important  than  the  fundamental
 rights,  but,  in  a  sense  entirely  diffe-
 rent  from  the  sense  in  which  either
 Mrs.  Gandhi  understood  them  or  she
 was  even  capable  of  understanding
 them.

 The  negative  injunctions  were  con-
 tained  in  the  Fundamental  Rights
 Chapter  of  the  Constitution.  You
 shall  achieve  the  objectives  which  are
 fixed  by  the  mandatory  injunctions,
 but  in  pursuit  of  these  objectives,
 you  shal]  be  subject  to  some  negative
 injunctions,  you  shall  not  follow  this
 method,  you  shall  not  follow  that
 method,  you  shall  follow  the  clean
 Gandhian  method  in  achieving  the
 objectives  The  fundamental  rights
 represent  the  humanitarian  philo-
 sophy  of  Mahatma  Gandhi  which  you
 had  forgotten  for  so  long.  For  exam-
 ple,  when  the  Directive  Principles
 said  that  you  must  produce  prosperity
 in  the  country,  prosperity  and  the
 production  of  prosperity  is  a  vital
 goal,  but  the  Fundamental  Rights
 Chapter  said  that  in  producing  pro-
 sperity  you  will  not  plunder  anybody.
 you  will  not  rob  anybody,  you  will
 produce  prosperity  by  strength,  you
 will  produce  prosperity  by  labour,
 you  will  produce  prosperity  by  a
 proper  and  a  wise  use  of  our  national
 resaurces.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  By  smug-
 gling?  (Interruptions)

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  Smug-
 gling  flourished  because  it  was  a  cor-
 rupt  government  which  you  gave  to
 this  country  for  80  years,  or  at  least
 0  years,  you.  encouraged  smugglers
 and  shared  their  profits.  You  decided
 that  you  cannot  follow  the  limitations
 of  Fundamental  Rights,  and  therefore,
 you  will  pretend  to  produce  prospe-
 rity  by  merely  robbing  the  people,
 and  that  it  is  why  you  tried  to  denig-
 rate  the  Fundamental  Rights  and  tried
 to  create  an  impression  ag  if  you  are
 greatly  attached  to  the  Directive

 Principles  of  the  Constitution.  The
 Directive  Principles  are  important,  but
 you  shal]  not  in  any  sense  trample
 upon  the  rights  of  individuals  which
 must  be  preserved.  That  is  the  test  of
 a  good  government,  that  is  the  test  of
 an  honest  government  anq  that  is  the
 test  of  a  wise  government  that  with-
 out  trampling  upon  the  rights  of  the
 individuals,  it  can  produce  the  coun-
 try’s  prosperity.  If  any  thief  or  rob-
 ber  gets  into  the  position  of  power
 and  robs  all  people  and  says:  “Look,
 I  have  so  much  money,  I  have  pro-
 duced  prosperity”,  that  is  not  produc-
 ing  prosperity,  that  is  not  compliance
 with  the  Fundamental  Rights  and
 that  is  exactly  what  you  were  doing.
 (Interruptions).

 I  had  to  compliment  my  Law  Minis.
 ter  because  he  has  arrived  at  a  suc-
 cessful  consensus  with  you  on  some
 points.  (Interruptions)

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  May  I  ask
 a  question?  My  hon.  friend  spoke
 about  Fundamental  Rights  being
 supreme  and  all  that.  I¢  that  is  the
 position,  as  a  logical  consequence,
 should  he  not  seek  for  the  annulment
 of  Article  31  (c)  and  the  entire  Ninth
 Schedule?

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  That
 is  the  next  thing  you  wil]  hear,  Mr.
 Stephen,

 Now,  Sir,  4  must  compliment  the
 Law  Minister  because  he  arrived  at  a
 consensus  on  improving  the  Constitu-
 tion  with  those  who  wanted  to  des-
 troy  the  Constitution  at  one  time.  It
 could  not  be  an  easy  job.  He  deser-
 ves  all  the  compliments  which  we  can
 shower  upon  him.  But  while  it  is
 good  to  have  arrived  at  an  agreement
 that  some  of  the  obnoxious  provisions
 of  the  Forty-second  Amendment  must
 go,  I  am  surprised  that  the  Leader  of
 the  Opposition  could  not  even  make
 today  a  public  confession  that  some
 of  the  features  of  the  Forty-Second
 Amendment  are  obnoxious.  He  was
 only  anxious  to  tell  us  that  we  have
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 found  some  good  in  the  Forty-second
 Amendment.  lf  you  want  to  make
 that  claim,  at  least  make  an  honest
 public  confession  that  much  of  the
 Forty-second  Amendment  was  rub-
 bish  and  that  is  what  is  being  dis-
 carded  today  by  the  Law  Minister's
 proposals  in  the  Forty-fifth  Amend-
 ment.

 While  I  compliment  the  Law  Munis-
 ter  on  all  the  points  on  which  he
 has  agreement  with  the  Opposition,
 Jet  me  say  that  I  extend  only  a  qua-
 lified  support  to  the  provisions  of  this
 Constitution  (Amendment)  Bill.  In
 some  measure,  let  me  make  it  clear
 that  we  have  not  lived  up  to  the
 principles  of  our  manifesto.  We  have
 not  lived  up  to  the  principles  of  our
 manifesto  particularly  in  the  field  of
 preventive  detention  law  about  which
 the  Law  Minister  himself  spoke  and
 about  which,  of  course,  the  distin-
 guished  Leader  of  the  Opposition  has
 nothing  to  say  because  that  was  their
 brain  child,  they  used  that  jnstrument
 and  that  instrument  they  wil]  again
 use.  We  have  been  told  that  he  is
 proud  of  the  Emergency  and  he  would
 always  be  proud  of  the  Emergency.
 In  the  manifesto  on  which  we  have
 sought  the  votes  of  the  people  of  this
 country,  we  promised  not  merely  to
 tepeal  the  MISA,  we  have  not  mere-
 ly  promised  to  review  all  unjust  laws,
 but  we  made  a  promise  couched  in
 very  general  terms,  much  wider
 terms—than  the  specific  obligation,
 and  that  obligation  was  that  we  must
 re-establish  the  rule  of  law.  Let  us
 read  the  manifesto  and  let  us  get
 inspiration  from  the  words  “re-estab-
 lishment  of  rule  of  law”.  But  the  re-
 establishment  of  rule  of  law  does  not
 mean  that  you  repeal  the  MISA  today
 so  that  tomorrow's  dictator,  or  poten-
 tial  dictator,  may  overnight  enact
 MISA  again  by  an  Ordinance.  In  that
 case,  we  have  not  fulfilled  our  pro-
 mise  to  the  people  of  India  about  the
 re-establishment  of  rule  of  law,  un-
 Jess  we  put  the  rule  of  law  upon  a
 firm  foundation.
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 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 So  that  Haji  Masthan  can  be  free.

 SHRI  RAM  JETHMALANTI:  I  will
 deal  with  Haji  Masthan,  I  wil,  deal
 with  all  criminals  and  wil]  deal  with
 Congressmen;  but  have  patience.

 The  challenge  which  Shri  Sathe
 has  made  js  a  challenge  to  my  pro-
 fessional  ethics.  I  am  a  lawyer  and
 I  shall  act  according  to  the  tradition
 of  my  great  profession.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  beg
 your  pardon.  I  am  not  against  your
 taking  the  case  of  smugglers  or  Haji
 Masthan....  (Interruptions)

 sit  uae  शर्मा  (गरदासपुर):  इन
 सब  हाजी  मस्नानों  को  अपने  ही  जन्म  दिया
 है

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  In  my
 professiona]  career,  J  have  defended
 not  only  smugglers,  I  have  defended
 worse  people  and  some  of  them,  you
 know,  today  adorn  your  ranks.  Ask
 me  the  names  outside;  do  not  put  me
 in  an  embarrassing  position  by  asking
 me  to  name  them  here.  I  have  de-
 fended  quite  a  few  Congressmen,  and
 I  have  done  it  with  a  clean  consci-
 ence....  (Interruptions)

 If  we  are  to  establish  rule  of  law,
 we  must  amend  our  Constitution  in
 such  a  manner  that  either  without
 resort  to  some  extra-constitutional
 action  or  without  committing  a  breach
 of  the  Constitution,  no  future  dicta-
 tor  in  thig  country  can  impose  the
 law  of  preventive  detention  and
 arrest  the  people  who  criticise  the
 dictator.  You  might  have  restored
 al}  liberties,  for  which  you  need  all
 the  compliment  you  deserve.  But,  80
 Jong  as  you  have  not  destroyed  the
 constitutional  means  of  introducing
 preventive  detention  again,  you  have
 not  established  the  rule  of  law,  be-
 cause  any  petty  dictator  will  tomor-
 row,  overnight,  by  enacting  MISA  by
 Ordinance,  arrest  people.  Therefore,
 I  appeal  to  him,  through  you,  and  I
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 hope  the  whole  House  will  support
 me,  that  we  must  agree  to  these  con-
 stitutional  amendments  on  one  condi-
 tion,  and  one  condition  alone,  namely,
 that  preventive  detention  in  peace
 time  shall  cease  to  be  a  feature  of  our
 Constitution.  Our  people  have  given

 us  the  necessary  orders  in  March,  1977,
 England  uses  preventive  detention
 Only  in  times  of  mortal  war.  Ameri-
 cans  do  not  use  it  even  during  war.
 And  there  is  no  other  democratic
 country  in  the  world,  which  has  in-
 stitutionalised  preventive  detention
 in  it;  Constitution  Are  we  worse
 than  all  other  democracies  of  the
 worlg  that  we  must  institutionalise
 this  obnoxious  institution  of  preven-
 tive  detention  in  our  country’s  Con-
 stitution?

 Justice  Mukherjee  and  Justice
 Makajan  said  in  Gopalan’s  case  in
 1950-51  that  it  is  unfortunate  that  the
 founding  fathers  of  the  Constitution
 of  India  have  incorporated  this  jn  our
 Constitution  Thereafter,  judge  after
 judge  has  said  that  the  institution  of
 preventive  detention  starts  when  the
 rule  of  law  ends.  The  rule  of  law
 and  preventive  detention  are  entirely
 incompatible  and  cannot  possibly  be
 reconciled.

 Let  me  say  a  word  about  smug-
 gleis,  because  Shri  Sathe  pretends
 that  they  are  bothering  him  quite  a
 lot.  It  is  true  that  when  the  preven-
 tive  detention  goes  from  the  Consti-
 tution  in  peace  time,  even  those  who
 are  supposed  to  be  involved  in  smug-
 gling  and  foreign  exchange  offences
 cannot  be  detained  without  trial.

 SHRr  SAUGATA  ROY:  Why  this
 jumping?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.
 Saugata  Roy,  this  is  not  fair.  If  you
 do  this,  then  some  others  can  point
 out  some  defects  in  your  speaking.
 This  is  not  the  way  to  interject.  It
 is  always  open  to  one  to  make  some
 interjections.  But  if  you  go  on  mak-

 ing  remarks  about  the  mannerismg  of
 a  Member,  that  is  not  proper.

 46  hrs.

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  Leave
 him  alone.  I  can  take  care  of  my
 jumping.

 When  I  have  advanced  a  thesis  that
 preventive  detention  must  go,  I  am
 mindtu]  of  the  fact  that  you  cannot
 use  the  preventive  detention  against
 these  two  categories  of  anti-social
 elements  But  I  have  tried  to  inter-
 view  aS  many  officers  of  the  law  en-
 forcement  agencies  as  possible  and
 those  officers  have  been  telling  me
 that  if  the  Criminal  Procedure  Code
 is  suitably  amended—I  have  moved
 the  necessary  amendments  by  a  Cri-
 minal  Procedure  Code  (Amendment)
 Bill,  which  is  before  this  House,  but
 unfortunately  the  Private  Members’
 Bills  do  not  receive  the  priority, which  at  least  some  of  them  ought  to,
 which  in  substance  would  give  the
 power  to  deal  with  these  offenders
 without  interfering  with  the  fabric  of
 the  rule  of  law;  these  anti-socia]  ele-
 ments  can  be  effectively  dealt  with.
 I  have  been  told  that  if  a  police  offi-
 cer  arrests  a  person  on  suspicion  that
 a  man  is  involved  in  smuggling
 offence  or  foreign  exchange  offence
 and  when  he  is  taken  to  a  Magistrate,
 for  his  first  remand,  if  the  Govern-
 ment  certifies  that  his  detention  in
 custody  for  the  purpose  of  investiga-
 tion  is  necessary  for  a  period  of  three
 months  or  less,  the  Magistrate  shall
 be  bound  to  remand  that  person  to
 custody  for  three  months  for  the  pur-
 pose  of  investigation  and  if  at  the  end
 of  three  months,  the  Government  still
 requires  the  detention  of  that  person
 further  in  custody  for  a  further
 period  of  three  months,  they  have
 only  to  satisfy  the  judicial  mind  that
 the  accusation  is  prima  facie  well
 founded.  Nothing  more.

 Officer  after  officer  has  told  me  that
 We  can  have  judicial  processes  for
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 dealing  with  these  people  and  if,  207
 the  first  three  months,  they  have
 these  persons  in  custody  for  the  ‘pur~
 pose  of  investigation  and  for  the  next
 three  months,  on  @  reasonable  well
 founded  accusation  to  the  satisfaction
 of  the  judicia]  mind,  they  do  not  want.
 COFEPOSA  at  all.  The  trouble  8,
 though  Constitutional  Amendments
 are  supposed  to  be  matters  of  great
 importance,  so  important  that  some
 aspects  of  the  Constitution  can  only

 be  dea:t  with  by  a  referendum  and  of
 course  two-thirds  majority  and  the
 ratification  of  the  States,  this  38  my
 grievance  and  complaint,  that  there
 has  been  very  little  debate  on  the
 45th  Amendment  itself.  Because
 adequated  party  meetings  are  not
 called,  I  can  only  talk  about  it  here.
 How  many  times  hag  our  party
 been  given  the  opportunity  to  dis-
 cuss  the  45th  Amendment?  There-
 fore,  I  want  to  tell  this  to  our  Law
 Minister,  Since  there  has  been  no
 adequate  public  debate  on  preventive
 detention  law,  let  us  at  least  talk
 avout  preventive  detention  freely  and
 candidly  without  fear  even  if  :t  might
 embarrass  the  Government  or  any
 Ministry.

 There  are  two  great  jurists  on  Con-
 stitutional  law;  the  one  who  has  re-
 ceived  a  plize  only  the  other  day,  Mr.
 Justice  Tarkunde  of  the  Bombay  High
 Court,  a  man  whose  concein  for
 human  rights  is  well  known  and  in-
 ternationally  recognised,  he  has  gone
 on  record  in  issue  after  issue  of  his
 magazine  “The  Radical”  to  say  that
 preventive  detention  except  during
 the  time  of  Emergency  should  not
 disfigure  our  statute  book.  Mr.
 Seervai,  who  has  written  a  book  on
 the  “Habeas  Corpus  judgement  and
 After,”  has  clearly  said  that  preven-
 tive  detention  in  peace  time  is  wholly
 unnecessary.  I  want  to  ask,  which
 Officers  of  the  Law  Ministry  have  had
 the  decency,  the  time,  the  inclination
 to  go  and  talk  to  these  two  great
 jurists  and  to  understand  their  view
 points.  A  mere  agreement  between
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 those  who  were  destroying  the  Con-
 stitut.on  only  till  the  other  day  and
 some  obscurantists  in  the  Law  Minis-
 try  does  not  make  and  is  not  a  sub-
 stitute  for  a  national  debate  which
 must  precede  every  Constitutional
 Amendment.  I  was  told...

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:
 (Delhi  Sadar):  Once  we  have  invited
 the  Opposition  parties,  you  must  be
 Charitable.  Don't  accuse  them,  It  is
 the  Prime  Minister  who  invited  them
 ang  there  is  a  consensus  Don't  be
 uncharitable  to  them.  You  may
 criticise  them.  That  is  q  different
 thing.  So  far  as  the  consensus  is
 concerned,  ;t  should  not  be...

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  A
 consensus  between  the  Law  Ministry
 and  the  Opposition  parties  is  not  a
 substitute  for  a  nationa]  debate.

 SHRI  VASANT  SATHE-  We  do
 not  mind  his  criticising  us.  He  is  cri-
 ticising  the  Prime  Minister  and  Mr
 Shanti  Bhushan.  He  is  criticising  them
 that  they  ate  the  obscurantists  (In-
 terruptions  )

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  I  com-
 plment  them  when  they  are  free
 from  your  evil  influence,  [  do  not
 compliment  them  when  they  are  under
 your  evil  influence

 SHRI  TRIDIB  CHAUDHURI  (Ber-
 hampore):  I  would  only  remind  him
 that  there  was  no  consensus  with
 the  Opposition  so  far  as  the  preven-
 tive  detention  js  concerned.

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  I  hope
 then  the  Opposition  will  at  least
 strengthen  the  hands  of  those  who
 wish  to  establish  and  re-establish  the
 rule  of  law.  (Interruptions).

 SHRI  ए.  M,  STEPHEN:  That  is  the
 limit,

 SHRI  RAM  JETHMALANT;  I  have
 heard  today  an  argument  by  the  Law
 Minister  that  even  when  you  hold  a
 man  to  bail  before  hig  trial,  it  is  a
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 form  of  preventive  detention,  I
 have  never  agreed  with  this.  When
 you  hold  a  man  in  custody  because  he
 is  accused  of  a  crime,  because  any
 day  the  court  has  a  right  to  go  into
 the  material  and  decide  whether  the
 material  is  objectively  sufficient  to
 detain  him,  because  the  man  has  got
 a  right  to  go  to  the  High  Court  and
 the  Supreme  Court,  because  he  has
 got  a  right  to  be  represented  by  a
 lawyer  and  apply  for  bail  and  where
 the  settled  rule  is  that  a  man  shall
 normally  be  released  on  bail,  and  re-
 fusal  of  bail  shall  be  an  exception,
 how  it  is  possible  to  equate  bail  pro-
 visions  with  the  law  of  preventive
 detention,  I  have  not  been  able  to
 understand

 ‘Preventive  detention’  has  been  de-
 fined  for  us  by  judge  after  judge.  The
 Supreme  Court  has  defined  it.  The
 preventive  detention  hag  acquired  a
 fixed  connotation  today,  Preventive
 detention  means  detention  when  there
 is  no  intention  to  charge  a  person
 with  a  crime,  when  you  have  no  evi-
 dence  to  charge  him  with  a  crime.  It
 is  that  preventive  detention  which  is
 obnoxious  to  a  rule  of  law  system.
 That  is  what  must  go.

 I  have  been  hearing  some  argument
 that  even  Englishmen  accepted  preven-
 tive  detention.  They  did  but  only  in
 times  of  war  Even  so  they  accepted  it
 not  with  a  feeling  of  glee,  not  with  a
 feeling  of  joy,  but  witha  feeling  of  re-
 gret.  He  had  to  besmirch  his  hands
 in  that  dirty  business  of  preventive
 detention  It  is  well  to  remember
 that  a  brave  Parliament  made  Pre-
 ventive  Detention  bearable,  Did  it  not
 happen  in  England  that  during  each
 of  the  Wars  they  changed  their  Prime
 Ministers,  in  the  middle  of  the  War?
 In  the  First  War,  they  changed  Asquith
 by  David  Lloyd  George  and  in  the
 Second  War,  they  changed  Chambe-
 Jain  by  Churchill.  That  was  the  free-
 dom  which  the  British  Parliament
 exercised  even  in  times  of  War.  Even
 against  Churchill  a  Non-Confidence
 Motion  was  moved  in  the  British  Par-
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 liament  on  the  Ist  July  942  and
 there  was  no  kind  of  criticism,  no
 kind  of  vilification,  which  was  not
 uttered  against  that  great  Prime  Min-
 ister  of  England  during  the  time  of
 war,  Finally  when  he  got  up  to  reply
 to  the  debate  on  the  No-Confidence
 Motion  against  him,  this  is  what  he
 had  to  say:

 “What  a  remarkable  example  it
 has  been  of  the  unbridled  freedom
 of  our  parliamentary  institutions  in
 time  of  War!  Everything  that  could
 be  thought  of  or  raked  up  has  been
 used  to  weaken  confidence  in  the
 Government,  has  been  used  to  prove
 that  Ministers  are  incompetent  and
 to  weaken  their  confidence  in  them-
 selves,  to  make  the  Army  distrust
 the  backing  it  is  getting  from  the
 Civil  Power;  to  make  workmen  lose
 confidence  in  the  weapons  they  are
 striving  so  hard  to  make;  to  repre-
 sent  the  Government  as  a  set  of
 non-entities  over  whom  the  Prime
 Minister  towers  and  then  to  under-
 mine  him  in  his  own  heart  and,  if
 possible,  before  fhe  eyes  of  the  Na-
 tion,  All  this  poured  out  by  cable
 and  radio  to  all  parts  of  the  world,
 to  the  distress  of  all  our  friends
 and  to  the  delight  of  all  our  foes.”

 Having  said  this,  he  proceeded  to
 utter  the  historic  sentence,  “I  am  in
 favour  of  all  this  freedom”.

 I  want  to  ask  all  those  who  talk
 of  parliamentary  ratification,  who
 talk  of  Will  of  Parliament,  to  please
 reflect  calmly—I  wish  to  commit  no
 contempt;  I  wish  to  tread  on  nobody's corus—on  what  was  the  behaviour
 and  what  was  the  conduct  of  that
 Parliament  over  which  Mrs.  Indira
 Gandhi  towered  during  those  fateful
 days.  Did  you  not  reduce  Parliament
 to  a  pathetic  rump  in  those  days.
 How  else  can  you  account  for  Parlia-
 ment  succumbing  to  so  much  of  tyran-
 ny?  Our  future  parliament  may  well
 succumb  again  and  that  is  precisely
 my  objection  and  that  is  precisely
 why  I  am  reasoning  with  you  ‘Please
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 outlaw  this  abnoxious  Preventive  De-
 tention’.  We  can  deal  with  smugglers
 and  foreign  exchange  dealers.  Smug-
 glers  and  foreign  exchange  dealers
 flourished  in  this  country  not  because
 there  was  no  law  of  Preventive  De-
 tention;  they  flourished  in  this  coun-
 try  because  the  Government  and  the
 law  enforcing  agencies  were  parties  to
 their  crimes  and  they  failed  to  en-
 force  the  ordinary  laws  of  the  coun-
 try.  If  the  ordinary  laws  of  the  coun-
 try  are  not  enforced  with  vigour,
 with  honesty,  criminals  wil]  flourish
 and  criminals  were  fiuorishing  in  spite
 of  your  COFEPOSA  and  other  things,
 only  the  kind  of  corruption  was  en-
 tirely  different  and  the  kind  of  people
 who  were  now  benefiting  were  diffe-
 rent.  Previously  it  was  those  who
 @iministered  the  ordintrv§  laws:
 later  it  were  some  others  who  enforc-
 later  the  extraordinary  laws  of  the
 country.  This  is  what  will  happen.
 (Interruptions)

 Coming  now  to  the  amendment  of
 the  right  to  property,  the  Law  Minis-
 ter  has  said  that  he  is  taking  away
 the  right  to  property  from  Chapter
 Ill,  i.e.,  of  Fundamental  Rights,  and
 he  is  incorporating  it  now  in  some
 inconspicuous  part  of  the  Constitution,
 in  Art.  300  or  something.  Let  us
 analyse  this.  Mr.  Stephen  is  right
 that  our  manifesto  requires  us  to  re-
 peal  Art.  3I(B)  and  Art.  33(C)  and  the
 Ninth  Schedule.  Let  me,  reiterate  this
 that  on  p.  ll  of  our  Manifesto.
 this  is  what  we  told  the  people,  and
 the  people  voted  ug  on  this  Manifesto.
 It  is  not  open  to  the  Government.  it
 is  not  open  to  an  individua]  Minister.
 and  it  is  not  open  to  the  whole  party
 if  you  please,  to  go  back  on  the  Ma-
 nifesto:

 “The  Government  has  time  and
 again  resorted  to  the  plea  that  fun-
 damental  rights  and  judicial  pro-
 cesses  have  had  to  be  curtailed  in
 order  to  protect  and  further  prog-
 ressive  social  and  economic  measu-
 res  ani  to  prevent  vested  inter-
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 ests  from  thwarting  them  by  resort
 to  the  courts,  This  is  totally  falla-
 cious,  Indeed,  an  official  task  force
 set  up  by  the  Planning  Commission
 reported  in  974  that  land  reform
 measures  had  not  been  implemented
 because  of  a  clear  lack  of  political
 will.

 In  order  to  remove  this  specious
 alibi  once  and  for  all,  the  Janata
 Party  will  move  to  delete  property
 from  the  fundamental  rights  chap-
 ter  of  the  Constitution,  leaving  it
 as  an  ordinary  statutory  right  like
 any  other  which  may  be  enforced
 in  a  court  of  law.  As  a  corollary  to
 this,  it  will  also  delete  the  Ninth
 Schedule  to  the  Constitution.
 which  was  originally  intended  to
 protect  vulnerable  land  legislation
 but  which  has  increasingly  come  to
 be  employed to  entrench  such  re-
 pressive  and  unjust  laws  as  MISA,
 the  Preventive  of  Publication  of
 Objectionable  Matters  Act  and  the
 recent  amendment  to  the  Repre-
 sentation  of  the  People  Act.”

 So,  the  distinguished  Leader  of  the
 Opposition  is  right  to  this  extent  that
 our  Party’s  commitment  is  to  remove
 Art  3i(b)  and  (९)  in  so  far  as  they
 over-step  their  original  purpose;  and
 the  original  purpose  of  the  Ninth
 Schedule.  The  original  purpose  of
 the  Ninth  Schedule  was  that  all  laws
 under  which  the  property  of  the  ricn
 was  sought  to  be  taken  away—the
 rich  might  insist  upon  market  value
 being  paid  to  them—must  be  saved
 from  attack  on  the  ground  that  the
 right  to  property  was  being  interfer-
 ed  with.  But  when  those  laws  were
 passed,  please  understand  that  there
 were  jurists  of  far-sightedness,  of
 political  wisdom,  who  foresaw  the
 danger.  They  saw  the  thin  end  of  the
 wedge  and  they  argued  and  they
 reasoned  but  in  the  philosophy  of  the
 mob:  they  were  all  submerged.  They
 argued  and  told  the  nation:  ‘Today
 you  are  tinkering  with  one  Funda-
 mental  Right:  a  time  will  come  when
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 you  will  have  to  tinker  with  other  Fun-
 damental  Rights  of  greater  importance,
 Once  the  mind  gets  aclimatized  to
 something  which  is  obnoxious  and
 evil,  then  you  will  bear  up  with  evils
 of  greater  and  greater  intensity  and
 in  greater  and  greater  quantity.  They
 warned  us,  but  we  did  not  heed  them,
 and  the  time  came  when  their  pro-
 phesies  proved  right.  While  you
 were  enacting  land  legislation  and
 were  trying  to  protect  it,  you  did  not
 say  ‘We  will  save  it  from  attack  on
 the  ground  that  it  conflicts  with  the
 Fundamental  Right  to  property’.  But
 you  even  said  that,  even  if  it  con-
 flicts  with  any  other  right  in  Part
 Il,  the  legislation  would  still  be  va-
 hd.  I  want  to  ask  the  distinguish-
 ed  Leader  of  the  Opposition  to  give
 me  one  example  where  a  right  un-
 der  article  9(l)  (a),  the  right  to
 freedom  of  speech  and  expression,
 had  to  be  curtailed  for  the  purpose
 of  supporting  any  economic  legisla-
 tion  I  do  not  know  whether  the
 consequence  of  this  has  ever  been
 realised.  The  consequence  of  that
 is  that,  if  a  dictator  says  that  this
 law  is  for  economic  benefit  of  the
 country,  then  at  the  end  you  can  adda
 provision  that,  whoever  criticises  that
 law  shall  be  subject  to  punishment
 even  imprisonment  and  perhaps  be
 subject  even  to  preventive  detention.
 The  citizen  could  be  stifled  because
 you  have  taken  away  all  the  rights,
 not  merely  the  right  to  property.  At-
 tack  one  right  and  you  will  be  able
 to  attack  every  other.  The  Ninth  Sche-
 dule  must  go.  It  must  go  in  respect
 of  future  legislations  and  all  legisla-
 tion  other  than  legislation  connected
 with  land  reform.  It  must  also  go  in
 so  far  as  it  protects  any  existing  le-
 gislation  against  attack  on  the  ground
 of  article  4  and  all  other  Fundamen-
 tal  Rights  except  the  right  to  proper-
 ty.  If  you  are  taking  away  article
 3,  it  is  not  necessary  to  have  the
 Ninth  Schedule  at  all.  It  is  necessary
 to  have  the  Ninth  Schedule  perhaps
 to  safeguard  yourself  against  the  pos-
 sible  argument  in  the  court  that
 even  those  laws  which  had  originally
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 been  protected  by  putting  them  in
 the  Ninth  Schedu.e  are  open  to  at-
 tack.  You  might  says  ‘beneficient
 existing  legislations’  by  all  means.
 But  if  you  are  true  to  your  manifes-
 to  and  if  Mr.  Stephen  is  not  right  in
 saying  that  you  have  =  surrendered
 your  manifesto  to  their  consensus,
 then  I  think,  it  is  upto  us,  it  behoves
 us,  and  it  is  our  moral  and  political
 duty  to  see  that  article  3IB  and  3IC,
 together  with  the  obnoxious  Ninth
 Schedule,  are  removed—unless,  of
 course,  you  suitably  modify  them.
 Let  me  say  this,  It  may  sound  unfa-
 shionable  in  a  society  which  is  sup-
 posed  to  be  highly  proletarian,  but
 no  one  should  shirk  saying  that  which
 is  unfashionable  if  it  happens  to  be
 true,  To  my  mind,  some  right  of  pro-
 perty,  some  property  legitimately  ac-
 quired  and  stored  in  reasonable  limits
 is  the  very  spina]  column  of  character
 and  is  the  spinal  column  of  democra-
 cy.  Some  countries,  some  regimes,
 some  politics,  have  been  able  to  en-
 force  a  complete  system  of  slavery  by
 merely  taking  away  the  right  of  pro-
 perty  If  the  State  becomes  the  sole
 suplier  of  your  food,  how  do  you  ex-
 pect  the  man  who  has  to  look  for
 his  food  towards  the  Government  to
 criticise  the  government  and  its
 agencies?  Did  thig  not  happen  during
 the  Emergency  that  the  government
 servants  who  were  otherwise  honest
 were  not  willing  to  lose  their  job,
 were  not  willing  to  risk  their  emp-
 loyment,  and  they  did  what  the  dic-
 tator  wanted  them  to  do?  Therefore,
 to  take  away  article  9(l)  (f)  com-
 pletely  from  that  Chapter,  to  my
 mind,  is  to  do  a  great  disservice
 to  the  cause  of  democracy,  the  cause
 of  freedom  and  the  cause  of  rule
 of  law,  Some  property  shall  remain,
 But  all  private  property  shall  be  sub-
 ject  to  the  paramount  social  good.  If
 the  society  needs  the  property
 of  some  one,  the  society  shall  have
 the  right  to  take  it,  but  the  property
 shall  be  taken  from  a  private  indivi-
 dual  only  for  public  good  I  am  ama-
 zed  at  the  Law  Minister’s  proposals.
 We  have  not  even  retained  today
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 {Shri  Ram  Jethmalani}
 the  one  provision  in  article  3i(2)
 that  property  shall  be  acquired  only
 for  a  public  purpose.  If  you  retain  the
 law  as  it  is,  what  will  happen?  I  am
 not  talking  of  Mr,  Shanti  Bhushan;  I
 am  only  giving  an  extreme  example.
 If  Mr.  Shant:  Bhushan  does  not  like
 my  speech  today,  tomorrow  he  may
 deprive  me  of  my  property.  Because
 he  wants  to  deprive  me  of  my  pro-
 perty,  this  should  not  be  allowed.  The
 property  shall  be  acquired  only  for  a
 public  purpose  and  not  for  any  other
 purpose  at  all.  That  provision  will
 have  to  be  retained.

 So  far  as  articles  9  and  4  are  con-
 cerned,  they  must  have  their  full
 play.  What  happens  :f,  for  example,
 a  future  dictator  is  a  communal-
 minded  dictator?
 He  says,  ‘I  shall  deprive  the  Muslims
 of  their  property  but  I  shall  not  dep-
 rive  the  Hindus  of  their  property.’
 Or  ‘I  shall  take  away  the  Christian
 Church  but  I  shall  respect  the  Mus-
 lim  mosques  and  Hindu  temples’.
 Why  should  Art  i4  be  allowed  to  be
 obliterated  by  an  economic  law  I
 have  never  understood.  Can’t  you
 trust  the  courts?  The  trouble  is  that
 our  Ministers  and  our  government,
 though  they  talk  of  judicial  review,
 though  they  talk  of  restoring  judi-
 cial  independence,  yet  they  do  not
 have  adequate  confidence  in  our
 Judges.  The  very  Fundamental
 Rights  Chapter  says  that  every  funda-
 mental  right  shall  be  subject  to  rea-
 sonable  restrictions,  but  the  reason-
 able  restrictions  shall  be  those  which
 are  judged  by  our  judiciary  to  be  re-
 asonable  and  not  by  the  politicians  of
 the  day  who  may  be  wanting  to  cater
 to  the  whims  of  the  mob  with  an  eye
 not  on  the  eradication  of  poverty  but
 with  an  eye  on  the  next  election  and
 the  ballot  box

 SHRI  SAUGATA  ROY:  They  are
 thinking  of  demolishing  their  Party
 to-day.

 SHRI  25५  JETHMALANI;:  Let  me
 say  one  word  about  the  subject  of
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 Parliamentary  privileges.  So  far  es
 parliamentary  privileges  are  concern-
 ed,  we  have  had  a  debate  the  other
 day.  We  had  a  debate  organized,  I
 think,  by  the  Lok  Sabha  Secretariat.
 Now,  in  that  debate,  the  question  of
 privileges  came  up.  There,  I  heard
 a  very  strange  argument  coming  from
 our  Law  Minister  on  that  occasion.
 He  has  told  us  that  if  we  sit  down
 and  codify  the  law  of  privileges,  the
 privileges  will  be  subject  to  funda-
 mental  rights  and  they  will  be  sub-
 ject  to  judicial  scrutiny.  That  is  pre-
 cisely  the  reason  why  the  Parliament
 and  the  legislatures  in  this  country
 must  put  their  heads  together,  sit
 down  and  codify  the  law.  Sir,  when
 the  founding  fathers  framed  our  con-
 stitution,  they  said  that  the  privileges
 of  parliament  shall  be  such  as  are  de-
 clared  by  law  of  the  legislature  con-
 cerned  and  the  hope,  the  expectation,
 the  wish  and  the  prayer  of  the  found-
 ing  fathers  was  that  our  legislators
 will  one  day  sit,  consider  themselves
 in  the  role  of  servants  of  the  people
 and  not  as  masters  of  the  people  and
 they  will  sit  down  and  formulate  in
 precise  words  their  exact  rights  and
 privileges  and  when  these  rights  and
 privileges  are  defined,  they  shall  be
 subject  to  the  fundamental  rights  of
 our  masters.  But  the  previous  Par-
 liament  and  the  previous  government
 had  arrived  at  that  wonderful  conclu-
 sion  that  the  people  of  this  country
 did  not  deserve  any  fundamental
 rights,  the  people  of  this  country  did
 not  know  what  fundamental  rights
 are,  they  did  not  know  what  the  fun-
 damental  freedoms  are  and,  therefore,
 ‘we  can  trample  upon  them.  Mr.
 Stephen  should  know  the  sinister
 motivation  of  his  Party  in  bringing
 the  Forty-second  Amendment.  It  is
 not  that  they  wanted  to  remove  the
 expression  ‘House  of  Commons’  which
 they  thought  was  an  anomaly.  They
 thought  of  it  only  after  30  years  and
 they  never  thought  of  it  before.  ‘The
 House  of  Commons’  that  expression
 which  appears  in  that  article,  they
 removed  and  said  something  curious

 as  «that  the  privileges  shall  be  such  88
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 the  Parliament  shall  evolve  from  time
 to  time,  Httle  rea.sing  that  in  965

 athe  legislature  in  UP  had  arrogated  to
 oltelf  the  right  to  issue  warrants  for
 sthe  arrest  of  two  Judges  of  the
 Allahabad  High  Court  because  a
 journalist  through  a  lawyer  went  to
 them  and  filed  a  petition  for  Habeas
 Corpus.  But  those  Judges  were  ulti-
 mately  saved  by  the  Supreme  Court
 because  the  Supreme  Court  said,  ‘We
 are  in  a  position  to  examine  what  ex-
 actly  are  the  privileges  which  the
 House  of  Commons  in  England  enjoys
 on  the  date  of  the  Constitution.’  They
 said  that  the  British  House  of  Com-
 mons  has  never  sent  its  Judges  to  jail,
 and  the  UP  Vidhan  Sabha  has  no
 power  to  send  the  Judges  to  jail.  I
 have  no  doubt  that  Mrs.  Gandhi
 brought  in  this  amendment  because
 she  wanted  to  restore  to  the  Parlia-
 ment,  dominated  by  her  and  which
 had  been  reduced  to  a  rump  in  which
 the  majority  of  the  members  them-
 selves  were  subjugated  by  the  fear  of
 Preventive  Detention,  the  power  to
 Summon  our  independent  Judges  to

 the  Bar  of  the  House  and  force  them
 to  subvert  the  Rule  of  Law  under  the
 pretence  of  furthering  the  Directive
 Principles.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:
 wind  up

 SHRI  RAM  JETHMALANI:  There-
 fore,  Sir,  it  is  high  time  that  our  Law
 Ministry  sat  calmly  coolly  and  dis-
 passionately  and  defined  and  delimi-
 ted  our  privileges  because  we  are  the
 servants  of  the  people,  we  are  not  the
 masters  They  have  a  right  to  criti-
 cise  us  and  they  have  a  right  to  tell
 us  that  we  are  arrogating  too  much  to
 ourselves,  Let  us  subordinate  ourse-
 Ives  to  our  masters  and  formulate
 those  rights  so  that  the  people  may
 sit  in  judgement  over  them  and  the
 judiclary  can  say  that  the  restric-
 tions  put  upon  the  rights  of  our  mas-
 terg  are  reasonable  restrictions  need-
 ed  for  the  purpose  of  effectively  dis-
 charging  the  functions  which  we  are
 to  discharge,
 242  LS—I2.

 Please

 For  lack  of  time,  I  could  not  cover
 many  more  points  which  I  would
 very  much  like  to  do.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  He  should
 be  made  the  Minister  for  Preventive
 Detention.

 DR.  तम  A,  SEYID  MUHAMMAD
 (Calicut):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,
 the  Leader  of  the  Opposition  very
 ably  pointed  out  and  enumerated  a
 large  numbed  of  the  provisions  of  the
 Forty-Second  Amendment  which  are
 being  retained  thereby  refuting  the
 Propaganda  that  the  whole  of  the
 Forty-Second  Amendment  was  a
 bad  piece  of  legislation  and  those
 who  were  responsible  for  that  amend-
 ment  should  be  ashamed  of  it.

 I  agree  with  Mr.  Stephen  to  that
 extent.  He  enumerated  a  large  num-
 ber  of  provisions  which  are  retained.
 I  will  add  only  one  which  he  had  in-
 advertently  left  out  namely,  the  in-
 troduction  of  the  Fundamental  Duties.

 SHRI  C  M  STEPHEN:  I  have  men-
 tioned

 DR.  V  A  SEYID  MUHAMMAD:  I
 am  sorry.  There  are  certain  things
 which  Mr  Stephen  did  not  say.  f
 think  it  is  necessary  that  I  should,

 T  will  be  falling  in  my  duty  if  I  do  not
 refer  to  them  Before  that,  Mr  Jeth-
 malani  spoke  using  very  strong
 words.  But,  strong  words  have  never
 broken  the  bones;  perhaps,  loud  noise
 has  sometimes  broken  the  ear-drums.

 Sir,  as  I  said  I  will  refer  to  certain
 aspects  to  which  Mr,  Stephen  did  not
 refer.  While  we  are  happy  that  about
 25  provisions  of  the  Forty-Second
 Amendment  are  being  retained  we
 are  proud  of  that  there  are  certain
 aspects  of  the  Forty-Second  Amend-
 ment  of  which  we  can  say  that  we
 are  not  proud  of.

 While  speaking  at  the  introduction
 of  the  Forty-Third  Amendment.  I
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 (Dr  Y  A  Seyid  Muhammad)
 made  certain  remarks  at  the  risk  of  re-
 9४007  may  I  gay  some  of  the  words
 which  I  spoke  on  that  occasion?  For
 the  Congress  Party  and  the  Con-
 gress  Government,  the  democratic
 principles  and  democratic  values  have
 been  the  normal  fundamental  princi
 ples  and  policies  What  happened
 during  the  emergency  are  the  aberra~
 tiong  of  those  normsl  trends  one  after
 the  other  After  the  977  General
 Elections  our  party  sincerely  and
 honestly  with  all  sense  of  responsi-
 ality  and  without  the  partisan  spirit
 underwent  8  process  of  an  agonising
 re-appraisal  of  the  situation  And  we
 came  to  certain  conclusions  in  our
 own  party  without  any  initiative  from
 Government  We  went  through
 clause  by  clause  the  entire  Forty-
 Second  Amendment  we  prepared  a
 note  in  our  Executive  in  the  Parlia-
 mentary  Party  in  the  Working  Com
 mittee  we  discussed  it  Those  cug-
 gestions  were  circulated  and  subject-
 ed  to  a  general  debate  in  this  country
 And  we  came  to  certain  conclusions

 SHRI  RAM  JETHMALANI  You
 said  that  that  is  not  necessary  for
 them

 SHRI  SAUGATA  ROY  Please  you
 listen  to  him

 DR  ्  A  SEYID  MUHAMMAD
 I  am  talking  what  happened  after  the
 General  Elections  and  not  about  the
 Forty  Second  Amendment  In  that
 situation  we  came  to  the  conclusion—
 and  that  was  a_  conclusion  taken
 neither  in  a  partisan  manner  nor
 based  on  a  personal  prestige

 In  that  way  according  to  our
 analysis  there  were  four  types  of
 amendments  in  the  Forty-second
 Amendment—the  first  type  belongs  to
 the  category  of  the  amendments  which
 should  never  have  been  made  in  the
 Forty-second  Amendment—this  I  will
 put  in  category  No  l  Introuction  of
 Art  3i  (D)  that  is  relating  to  anti-
 national]  activitie  in  the  second  cate-
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 gory,  the  introduction  of  item  2(a)
 in  the  Seventh  Schedule,  List  I—de-
 ployment  or  Armed  forces  mn  the
 States  Third  one  is  the  extension  of
 the  period  of  the  Assemblies  and
 Parhament  from  five  years  to  sx
 years  These,  I  believe,  are  the  pro
 visions  which  should  never  have

 been  introduced  by  the  Forty  Second
 Amendment  I  need  not  elaborate
 about  3i  (D)  It  was  one  of  the  most
 draconian  provisions  which  has  ever
 been  conceived  in  any  democratic
 set-up  As  soon  as  they  assumed
 power  our  party  came  out  openly  and
 clearly  what  this  draconian  provision
 should  be  repealed  and  deleted  f:om
 the  Constitution

 The  second  category  We  thought
 and  we  believed  that  there  are  ce:
 tain  provisions  which  were  necessary
 and  essentia]  to  be  included  Some  of
 them  for  jllustration  Introduction  of
 the  expression  socialism  and  secula-
 rism  in  the  Preamble  Introduction  of
 fundamental  duties  The  amendments
 which  we  have  made  in  the  Directive
 Principles  The  amendments  made  in
 Article  368  by  introducing  Clauses
 (4)  and  (5)  Retention  of  education
 and  forests  in  the  Concurrent  List
 Introduction  of  Part  4  (A)  relating
 to  the  Tribunels  870  finally  amend-
 ments  made  to  Article  74  making  it
 obligatory  on  the  President  to  act
 according  to  the  advice  of  the  Coun
 cil  of  Ministers  These  are  some  of
 the  amendments  which  we  made  and
 which  we  think  necessary  §  and
 essential

 The  third  category  is  There  are
 certain  amendments  and  provisions  in
 the  Forty-second  amendment  which  we
 thought  were  desirable  and  necessary
 but  thev  were  not  so  fundemental  in
 nature  that  we  should  make  an  issue
 of  them  To  this  category  belongs  the
 amendment  we  made  to  Article  १  (c)
 statirg  that  Articles  !4  9  and  १  will
 be  subject  to  all  the  provisions  in  the
 Directive  Principles  in  Chapter  IV
 Now  that  Article  3l  is  deleted—right
 to  property  is  deleted—we  feel  that  it
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 ig  not  necessary  because  the  examina-
 tion  of  the  cases  of  the  Supreme  Court
 and  High  Court  show  that  95  per  cent
 of  the  legislation  has  been  struck  down
 by  reason  of  the  violation  of  Article  31
 and  not  of  Articles  4  and  19.  So,  once
 Article  31  is  removed  it  is  not  neces-
 sary  to  insist  on  principle  that  Articles
 4  and  i9  should  be  subjected  to  the
 entire  Directive  Principles  because
 their  importance  is  very  much  re-
 duced,  We  are  inclined  to  accept  the
 proposal  to  go  back  to  3!(C)  which  was
 challenged  before  the  Supreme  Court
 and  which  was  upheld  by  the  Supreme
 Court  excepting  the  Declaration  part.

 I  give  another  example  of  things
 which  may  be  necéssary  and  desirable
 but  not  of  such  a  nature  that  one  has
 to  make  an  issue  out  of  it  In  Article
 02  an  amendment  was  made  by  the
 Forty-second  amendment.  Formerly,
 in  order  to  declare  a  person  to  be  dis-
 qualified  by  reason  of  holding  an  office
 of  profit  the  position  was  that  what-
 ever  is  not  declared  to  be  an  office  of
 profit—whatever  is  not  allowed—a
 member  cannot  hold.  What  we  provid-
 ed  in  the  amendment  was  that  what-
 ever  is  not  declared  to  be  an  office  of
 profit  a  person  can  hold  so  that  he  will
 not  he  disqualified  The  advantage  we
 thought  was  that  a  person  should  know
 what  exactly  is  the  position  before  he
 accepts  anv  office  There  are  innumer-
 able  instances  where  the  courts  had  to
 go  into  the  matter  and  elaborate  argu-
 ments  were  advanced  and  ultimately
 the  court  came  to  what  are  called
 marginal  cases  where  the  common  man
 will  find  it  difficult  to  say  whether  he
 is  holding  an  office  of  profit  or  not,
 holding  any  office  because  taking  a
 great  risk.  He  may  be  declared  to  have
 ceased  to  be  a  Member  and  therefore
 he  must  not  continue  as  a  Member,
 In  that  situation,  Sir,  we  thought  at
 that  time,  that  it  is  better  to  say  this,
 because,  the  principle  is  that  a  man
 must  know  where  he  stands;  he  must
 know  whether  it  will  come  within  the
 mischief  of  the  law.  That  is  our  whole
 idea  and  that  is  why  we  introduced
 the  amendment,  If  the  House  thinks
 that  it  is  not  necessary,  if  the  majority
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 thinks  that  it  is  not  a  necessary  amend-
 ment,  well,  we  certainly  do  not  wish
 to  make  an  issue  out  of  it

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 That  was  not  brought  into  existence
 at  all!  What  is  the  effect?

 DR.  V,  A.  SEYID  MUHAMMAD:
 With  great  respect  to  my  hon,  friend
 here,  I  will  just  ignore  this  sort  of
 running  commentary

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 Why  should  you  ignore?  It  is  a  fact.
 There  was  no  legislation  bringing  that
 clause  into  effect,

 SHRI  6.  M,  STEPHEN:  But  the
 Act  is  there.

 DR  Vv.  A.  SEYID  MUHAMMAD:
 Then,  Sir,  the  Fourth  category  35  that
 which  deals  with  the  powers  of  the
 Court.

 There  were  various  reasons,  Sir,
 which  prompted  us  to  introduce  those
 amendments  One  is  regarding  Article
 226,  The  main  contention  was  with
 regard  to  the  expression  ‘Any  other
 purpose’  Sir,  our  long  experience  of
 nearly  thirty  years  showed  us  that
 that  expression  m  Article  226  has  been
 expanded,  To  put  it  figuratively,  sup-
 pose  originally  the  courts  were  given
 a  jurisdiction  of  one  acre  only,  by
 giving  certain  interpretation  and  ex-
 panding  the  term  ‘any  other  purpose’,
 what  the  courts  did  was,  they  tres-
 passed  into  an  area  of,  say  00  acres.
 let  us  say  figuratively  speaking  Now,
 what  we  proposed  to  do  by  this  amend.
 ment  was  to  bring  back  the  courts  to
 their  original  jurisdiction  of  one  acre
 and  to  take  away  from  them  the  vast
 area  into  which  they  had  trespassed
 But,  as  I  said.  if  it  is  felt  that  one
 should  retain  this  expression,  I  am
 personally  of  the  view  that  the  ex-
 pression  substantial  injustice’  will  take
 good  care  of  the  situation.  And  a
 court  can  if  they  want  to  come  to  the
 same  results  by  resorting  to  the  ex-
 pression  ‘substantial  injustice’.  Here
 again.  as  I  said,  this  is  not  a  matter
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 one  would  like  to  make  an  issue  out
 of.

 Then,  Sir,  the  other  reason  which
 compelled  us  to  make  an  amendment
 to  Article  226  was  the  facile  way  in
 which  the  Courts  used  to  give  stay
 orders  The  moment  a  writ  petition
 is  filed,  stay  was  almost  automatically
 granted  The  result  was  that  very
 many  essential  legislations  and  essen:
 tial  measures  of  land  acquisitions,
 essential  matters  relating  to  social  wel-
 fare  and  public  welfare  etc.  were  held
 up  by  this  facile  granting  of  stay
 Ultimately,  after  3  years  or  4  years,
 when  the  case  was  heard,  it  was  found
 that  there  was  nothing  in  the  writ  peti-
 tion,  so  that,  for  a  number  of  years
 this  mechanism  of  facile  stay  of  pro-
 ceedings  practically  held  up  essential
 legislations  for  the  welfare  of  the
 society  and  the  country  That  is  why
 we  introduced  certain  restriction  re-
 garding  the  grant  of  stay  With  slight
 alterations.  ]  am  glad,  that  the  present
 Forty  Fifth  Amendment  retains  that
 provision  relating  to  the  grant  of  stay
 I  need  not  elaborate  again  this  cate-
 gory  Again  regarding  the  Supreme
 Court  we  supported  fully  the  Forty
 Third  Amendment  The  amendment
 which  we  bring  in  should  not  create
 any  practical  difficulties  Cases  have
 been  held  up  for  days  and  days  becaure
 of  the  insistence  that  certain  number
 of  judges  should  sit  for  deciding  anv
 Constitutional  issues  and  also  the  insis-
 tence  that  certain  percentage  must  be
 there,  in  order  to  overrule  the  Consti-
 tutional  validity  of  legislations.  We
 did  it  with  all  good  intentions  but  in
 the  course  of  a  few  months,  it  was
 found  that  the  entire  judicial  process
 was  held  up  Cases  were  not  progress-
 ing  for  days  and  days  together,  I  had
 the  experience  of  lawyers  waiting  there
 because  the  Constitution  Bench  of  7
 judges  was  sitting  and  all  the  other
 matters  could  not  be  proceeded  with.
 So  from  practical  experience,  we  found
 that  it  was  necessary  that  those  amend-
 ments  should  be  changed.  That  is  why
 we  ourselves  supported  when  the  pro-
 posal  which  came  in  the  43rd  Amend-
 ment  for  the  deletion  of  those  clauses
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 and  those  amendments  we  fully  sup-
 ported.  I  do  not  know  the  views  of
 the  individuals,  But  by  and  large  the
 view  was  not  to  make  inroads  into  the
 powers  of  the  court  or  curtail  the
 powers  of  the  court.  As  I  said  from
 the  practical  experience  for  nearly  30
 years  we  found  certain  anomalies,  a
 certain  difficulties,  certain  procedural
 bottlenecks  were  developing  which
 were  holding  up  the  progress  of  the
 nation  and  that  was  the  only  considera-
 tion  which  promoted—whatever  may
 be  the  allegations  against  us,  making
 inroads  into  the  independence  of  the
 judiciary  and  curtailing  the  powers  of
 the  judiciary  It  happened  and  I  do
 not  deny  that  but  by  and  large  the
 Congress  acted  the  bona  fide  that  it  is
 because  of  these  reasons  that  we  had
 accepted  43rd  Amendment  and  when
 we  accepted  those  amendments,  88  I
 said,  we  honestly  and  earnestly  and
 without  any  reservations,  admitted  that
 ‘Yes’  :t  must  be  changed  and  we  had
 no  reservation,  on  that  score  I  do  not
 propose  to  elaborate  on  that  because  I
 cited  the  example  of  the  provisions  as
 to  why  we  introduced  them  and  why
 Wwe  were  supporting  43rd  Amend-
 ment

 One  aspect  I  would  like  to  stress
 before  I  sit  down,  is  that  I  must  in  all
 honestly  and  frankness  point  out  cer
 tain  provisions  in  the  present  amend-
 ments  about  which  we  have  serious
 reservations.  I  am  not  saying  this  in
 the  sense  that  we  are  voting  down  or
 not  voting  down  at  this  stage,  but  at
 the  appropriate  stage  we  will  take  a
 view  on  this  but  at  present  I  am  only
 stressing  the  fact  that  we  have  certain
 Serious  reservations  about  the  follow-
 Ing  provisions,

 One  is  the  introduction  of  definition
 of  ‘Secularism  and  Socialism’,  By
 amending  the  definition  clause  in
 Article  3600)  it  is  proposed  to  define
 the  expressions  ‘Secular’  and  ‘Socialist’
 in  the  Preamble,  The  expression
 ‘Secular’  is  defined  as  follows:  “Secular
 means  a  republic  in  which  there  is
 equal  respect  for  all  religions®.  While
 I  agree,  that  as  far  as  it  goes,  it  is  well
 and  good.  But  there  are  certain  as-
 pects  which  this  definition  will  not
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 cover,  I  will  presently  deal  with  it,
 But  before  that,  the  very  idea  of  de-
 fining  the  expression  in  the  Preamble
 is  abhorrent  to  us.  We  have  gone
 through  a  number  of  Constitutions  of
 the  various  countries  of  the  world.  3
 have  yet  to  come  across  a  Constitution
 where  the  expression  in  the  Preamble
 have  been  defined  or  attempted  to  be
 defined.  Ag  has  been  well  laid  down
 in  many  cases  and  by  many  autho-
 rities,  the  Premable  contains  the  na-
 tional  aspirations,  the  urges  and  dreams
 of  the  people,  the  ethos  of  the  people—
 if  you  try  to  define  them  and  put  them
 into  strait-jacket  what  will  happen?
 The  aspirations  and  ethos  are  an  evolv-
 ing  process  according  to  the  develop-
 ment  of  the  society,  according  to  the
 compulsions  of  the  society.  according
 to  the  necessity  of  the  society,  these
 expressions  will  have  expanded  or
 contracted  more  often  expanded  than
 contracted  their  connotations  So,  any-
 body  who  attempts  to  strait  7-jacket
 and  put  them  absolutely  in  water-tight
 compartments  without  giving  a  chance
 to  expand  according  to  the  social  com-
 pulsions,  will  be  doing  a  permanent
 injustice  and  harm  to  the  very  con-
 cept,  ethos  and  emotions  and  aspira-
 {ions  of  the  people  which  are  embodied
 in  the  Preamble.  That  fundamental
 objection  is  there.

 Then,  coming  to,  the  specific  defini-
 tion,  ‘secular’  means  a  republic  in
 which  there  is  equal  respect  for  all
 religions.  The  expression  ‘secularism’
 as  understood  in  our  country  is  quite
 different  from  the  expression  ‘secular-
 ism’  as  understood  in  western  countries
 A  non-secular  State  in  some  of  the
 States  sometimes  is  interpreted  as
 anti-religion.  It  is  not  in  that  sense
 that  we  use  the  expression  ‘secularism’
 here.  The  essence  of  secularism,  in
 short,  which  has  been  interpreted  and
 is  well  understood  is  not  mere  equality
 or  equal  respect,  As  we  know,  provi-
 sion  treating  persons  equally,  when
 they  are  not  really  equal,  will  itself  be
 a  discrimination.  In  short,  treating
 unequals  as  equals,  may  perpertrate  a
 greater  discrimination  than  otherwise.
 Thus,  the  concept  of  mere  equality
 may  not  be  correct,  That  is  what  is

 pecisely  contained  in  Articles  26,  29,
 30  etc,

 While  no  minority  in  this  country
 can  claim  a  special  or  favoured  posi-
 tion,  what  is  contained  in  the  concept
 of  secularism  is  the  thousands  of  years
 old  tradition  of  this  country,  the  tradi-
 tion  of  tolerance,  and  the  concept  that
 even  the  slightest  sore  in  your  body-
 politic  may,  unless  cured  in  time,
 become  a  septic  focus  and  vitiate  the
 entire  system;  therefore,  merely  leav-
 ing  it  to  mend  for  itself  is  not  ultimate-
 ly  in  the  interest  of  the  entire  nation,
 Therefore,  it  is  a  duty  also  on  the  part
 of  the  State  to  see  that  such  inequali-
 ties,  such  inabilities  ang  such  sore
 points  do  not  exist  in  the  body-politic.
 It  isnotmerely  treatingequal,it  is
 much  more  than  that,  it  is  creating
 situations,  social  situations,  whereby
 their  institutions  can  give  them  chance
 for  development  in  their  religious  cul-
 tural  and  other  fields,  so  that  their  ide-
 ntity  can  be  maintained  not  separate
 from  the  entire  nation,  put  as  to  make
 a  contribution  to  the  entire  sum  total
 of  the  nation’s  wealth  of  culure  and
 progress  They  are  treated  as  the  stre-
 amg  which  swell  up  a  mightly  river,
 not  the  streams  getting  dried  up  by
 leaving  in  go  their  own  way  These
 are  some  of  the  basic  fundamental  as-
 pects  of  the  secularism  as  we  have
 conceived

 As  I  said,  this  is  not  a  modern  con-
 cept,  but  it  has  been  going  through
 ages,  thousands  and  thousands  years
 of  tradition  of  tolerance,  humanitarian
 and  cultura]  values  and  aspect  and  the
 encouragement  of  minorities.  I  do  not
 mean  minority  of  a  particular  religion
 or  caste,  I  mean  the  cultural  and  other
 contribution  that  a  minority  has  to
 make  to  the  sum  total  contribution  of
 this  nation.  To  contain  that  huge  con-
 cept,  which  is  as  wide  as  the  ocean,  88
 old  as  the  history  of  this  country,  to
 put  that  in  a  small  phrase  of  equal
 treatment  or  respect!  I  do  not  think,
 that  we  would  be  doing  justice  to  our
 traditions  and  our  own  history  by  con-
 fining  ourselves  to  a  narrow  definition
 like  this  which  you  have  attempted  to
 put  here,
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 So  also  about  ‘Socialist?  The  de-

 finition  of  ‘Socialist  as  given  in  this
 Billi  is  ‘Socialist?  means  a  republic  in
 which  there  is  freedom  from  all  forms
 of  exploitation,  social,  political  and
 economic  Of  course,  it  has  been  said
 that  there  are  as  many  concepts  of
 socialism  as  there  are  socialists  For,
 socialism  38  like  a  cap  which  has  lost
 its  shape  because  it  has  been  put  on
 various  heads  These  are  good  as
 jokes  but  there  are  basic  concepts  of
 socialism  This  narrow  definition  5
 not  one  among  them  The  basic  con-
 cept  of  any  socialist,  however  he  may
 differ  on  details,  is  that  70  must  have
 correlation  to  social  control  and  owner-
 ship  of  the  means  of  production  and
 distribution  Unless  a  definition  of
 socialism  has  some  correlation  to  this
 just  to  say  ‘free  from  exploitation”  is
 something  astonishing  Let  alone  १
 scientific  socialist,  even  a  liberal  will
 not  accept  it  In  the  very  attempt  to
 define  this  concept  of  socialism  which
 has  to  grow  according  to  the  genius
 and  compulsions  of  this  oountry  and
 society  you  are  trying  to  put  it  into  a
 narrow  strait-yacket  We  cannot  ac-
 cept  it  It  is  if  I  may  use  that  word
 with  great  respect  simply  absurd—not
 less  than  that

 The  next  thing  is  that  we  have  re-
 servations  about  your  proposal  in
 regard  to  Education  and  Forests,  76
 their  removal  from  the  Concurrent  List
 and  re-transfer  to  List  No  2,  mz  the
 State  List  There  are  various  items
 which  we  do  not  make  an  issue  of  but
 about  this  we  have  reservations  I
 anticipate  that  we  will  make  an  {ssue
 of  it  at  the  time  of  voting  We  have
 reservations  After  the  experience  of
 30  years  4९  after  a  considerable  periog
 of  negotiations  and  persuasions,  the
 States  have  agreed  It  is  not  because
 we  want  to  destroy  the  federal  struc-
 ture  or  anything  like  that,  but  the
 practical  compulsions  of  80  years  have
 showed  that  at  least  Education  should
 be  in  the  Concurrent  List  Into  the
 reagons  for  it  I  will  not  go  But  one
 reason  which  Jed  to  the  amendment
 wag  that  we  were  successful  in  per-
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 suading  the  States  to  accept  Educa-
 tion  and  Forestg  in  the  Concurrent
 List  We  cannot  straightway  respect
 it,  complacent  in  the  euphbria  of
 whatever  happened,  or  in  a  reaction
 against  whatever  happened  We  have
 sound  reasons  to  entertain  reserva-
 tiong  about  your  proposed  amendment
 We  would  like  to  retain  them  as  they
 are  in  the  42nd  Amendment,  ue  in
 regard  to  Education  and  Forests

 Now  I  come  to  the  very  contro-
 versiaj  and  important  amendment,
 viz.  amendment  to  Article  368,  your
 introduction  of  the  concept  of  refe
 rendum  At  this  stage,  I  want  to
 repeat  that  we  have  strong  reserva-
 tions  Ultimately  what  decision  we
 will  take,  I  would  not  anticipate  We
 will  see  it  at  the  appropriate  stage
 It  38  not  as  if  We  are  entirely  for  at,
 or  entirely  against  it  Seriously  we
 have  thought  it  over,  we  are  thinking
 it  over,  for  and  against,  with  equal
 sincerity  and  equal  earnestness,  keep-
 ing  an  open  mind  It  ts  not  as  if  be
 cause  of  a  certain  ideology  we  are  for
 or  against  at  No  To  tell  you  the  truth
 we  are  still  pondering  over  the  ques-
 tion  There  are  a  number  of  points
 in  favour  of  referendum  One  point
 which  the  Law  Minister  himself  has
 said,  is,  “Are  you  not  prepareg  to  put
 your  trust  on  the  electorate,  who  have
 electeq  you?”  Are  you  not  placing
 faith  in  the  people  who  have  elected
 you  to  this  position?  If  the  people  of
 this  country  by  a  majority  of  5l  per
 cent  of  the  total  electorates  want  to
 make  ६  change  why  do  you  not  leave
 it  to  them?  There  38  another  point
 which  is  said  as  a  corollary,  ag  a  logi-
 cal  support  for  that  argument  and  that
 ig  if  Bharati  Case  stands,  the  position
 is  that  you  cannot  change  the  basic
 structure  of  the  Constitution  If  that
 is  so  and  the  political  necessity  and
 the  social  compulsions  require  that
 you  have  to  change  the  basic  struc-
 ture,  what  is  the  mechanism  availa-
 ble?  You  may  recall  what  Justice
 Subarao  said  in  a  different  context.
 If  there  is  no  mechanism,  the  only
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 alternative  will  be  a  change  of  the
 Constitution  by  a  violent  revolution
 which  may  ultimately  even  destroy
 the  very  Constitution,  So,  it  is  said,
 here  is  a  mechanism  provided  by  this
 referendum  process  by  which  the  basic
 structure.  can  be  put  to  the  people
 for  theiy  mandate  whether  they
 should  change  it  or  not.  That  is  a
 sound  argument.  There  is  another
 sound  argument,  equally  sound.  Now
 the  court  is  the  supreme  authority. Your  objection  wag  that  the  Parlia-
 ment  being  supreme,  the  Constitution
 amendments  should  not  be  subject  to
 the  judicial  review  and  make  the
 court  supreme.  But  by  this  process, we  are  taking  away  that  supremacy
 of  the  court  and  putting  it  in  the
 sovereignty  of  the  people.  What
 objection  have  you  got?

 These  are  some  of  the  very  sound
 arguments  put  in  favour  of  referen- dum.  I  will  be  failing  in  my  duty  if
 I  do  not  point  out  some  of  the  equally valid  or  strong  arguments  put  against
 the  referendum.  First  of  all,  it  is  said
 by  this  process,  the  supremacy  of  the
 court  is  not  at  all  taken  qway.  The
 court  may  say,  “As  long  as  Bharati

 Case  is  the  law’.  This  amendment
 itself  is  invalid  to  the  extent  that  you are  confering  the  basic  structure  in
 the  enumerated  categories  when  there
 are  more  categories  than  what  you
 have  enumerated.  We  are  entitled  to
 say:  What  should  be  there  in  the
 category.  “They  accepted  these  cate-
 8०7९३  88  the  basic  structure,  and  the
 court  may  say:  We  want  to  add
 another  category  which  will  form  the
 basic  structure  which  you  have  not
 enumerated.”  Therefore  you  are  not
 hereby  taking  away  the  supremacy  of
 the  court  or  the  power  of  the  court
 to  sit  in  judicia}  review  including  the
 process  of  referendum.

 Another  point  which  may  be  said
 against  it  is  this.  Now,  generally,
 thig  referendum  jis  resorted  to  in
 countries  with  a  limited  population. In  a  country  which  hag  got  popula-

 tion  of  60  crores  of  people,  it  is  prac-
 tically  impossible;  it  is  expensive  and
 it  will  not  be  desirable  from  another
 Point  of  view,  namely,  that  the  issues
 which  are  generally  put  for  referen-
 dum  are  simple  issues;  which  are
 capable  of  an  answer:  yes  or  no  from
 the  people.  The  things  which  you  have
 enumerated  here,  the  secularism  and
 various  things,  whether  it  ig  destruc-
 tion  of  democracy,  whether  it  is
 destruction  of  the  judicial  indepen-
 dence;  these  are  things  on  which  even
 the  Supreme  Court,  when  such  issues
 were  referred  to  it,  had  debated  for
 months  and  months;  even  the  leading
 legal  pandits  were  arguing  for  hours
 and  hours,  months  and  months  and  so
 on.  The  Court  itself  found  difficulty  in
 coming  to  a  unanimous  decision,  the
 judges  differed  on  the  conclusion.  If
 that  is  the  situation,  when  you  are  put-
 ting  these  complicated  issues  before  the
 electorate  in  the  din  ang  dust  of  the
 election  propaganda  and  in  the  turmoil
 of  the  situation,  where  public  emotiong
 are  worked  up  by  partisan  propagand?
 how  do  you  expect  an  objective  ap-
 praisal  of  the  situation  and  correct
 judgement  of  the  issues?  This  is  the
 argument  put  against  it,  As  I  said
 these  are  jssues  which  are  agitating  our
 minds  to  which  we  are  giving  serious
 consideration.  In  that  process  the  only
 thing  I  can  assure  the  House  is  that  we
 shall  do  so  with  earnestness,  sincerity
 and  honesty  of  purpose.
 27  hes,

 TI  shall  briefly  deal  with  one  or  two
 more  points,  because  of  the  limited
 time.  One  is  the  deletion  of  Chapter
 ‘4A,  about  tribunals.  We  introduced
 that  chapter  for  very  good  and  valid
 reasons.  It  was  not  only  opinion  of
 Law  Ministers.  The  entire  House  is
 ware  that  Justice  Shah  himself  recom.

 teended  giving  a  large  number  of  soung

 :

 d  cogent  reasons  for  setting  up
 tbunals  in  the  matter  of  incometax.
 imilar  views  have  been  expressed

 bout  labour  tribunals  and  it  has  been
 suggested  that  by  reason  of  the  juxta-
 position  of  the  High  Courts  in  between the  Supreme  Court  and  the  tribunals
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 Jengthy  litigations  go  on  for  years  ex-
 pensive  litigations,  making  paupers  of
 the  litigants,  For  those  reasons,  autho.
 rities  like  the  Chief  Justice,  Justice
 Shah  and  others  have  recommended
 the  establishment  of  the  tribunals.  It
 is  not  88  if  by  a  whim  or  fancy  we
 wanted  tribunals  ang  took  away  the
 jurisdiction  of  the  High  Court.  Far
 from  it.  The  Law  Minister  will  see
 from  the  back  records  that  we  had
 sufficient,  sound,  cogent  and  compelling
 reasons,  To  attempt  to  say  that  we
 wanted  to  cut  away  the  power  of  the
 High  Court  is  to  give  a  bad  name  to
 the  dog  and  hang  it.  That  is  a  good
 expedience.  But  that  wiM  not  be  true,
 you  are  aware  of  it.  It  is  for  those
 reasons  that  we  introduced  it.  Even
 now  it  is  an  ennabling  provision.  By
 that  provision  tribunals  can  be  estab-
 lished  with  right  to  appeal  to  the
 Supreme  Court  under  article  136.  I
 ‘would  have  liked  to  talk  about  the
 emergency  provisions.  In  one  sentence,
 we  stand  completely  for  the  deletion
 of  the  provisions  of  internal  emergency.
 The  mechanism  which  you  have  adopt-
 ed  now,  is  instead  of  “internal  distur-
 bance”,  “armed  rebellion”.  That  does
 not  provide  cure  at  all  for  the  situa-
 tion,  that  does  not  give  8  remedy  to
 the  situation.  Whether  it  is  internal
 rebellion,  armed  rebellion  or  internal
 disturbance,  it  must  be  such  that  it
 will  threaten  the  security  of  the
 country  the  whole  or  part  of  the
 country.  So,  the  emphasis  ig  not
 whether  it  is  internal  disturbance  or
 armed  rebellion,  it  is  whether  :it
 threatens  the  security  of  a  part  or  of
 the  whole  of  the  country.  The  names
 you  have  any,  armeg  insurrection  or
 armed  revolt  or  armed  rebellion.  My
 own  opinion  is  that  armed  rebellion  is
 nothing  but  a  glorified  44  situation,
 armed  unlawful  assembly.  You  are
 glorifying  it  and  giving  it  a  better
 name,  “armed  rebellion”,  So,  if  at  all
 you  want  to  have  it,  you  delete  the
 internal  emergency  altogether.  Short
 of  that  is  a  sort  of  verbal  jugglery
 which  would  not  help  at  all.
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 With  these  words  7  conclude,  ang  I
 must  thank  the  House  and  Mr.  Deputy
 Speaker  for  giving  me  this  much  time.

 oft  निर्मल  क  जन  (सिवनी)  !  मुझे
 प्रसक्षता  है  कि  जो  विषय  चल  रहा  है  इस  पर

 बहुत  ऊंचे  स्तर  के  भाषण  हो  रहे  हैं,  बहुत  ऊंचे
 स्तर  पर  चल  रहा  है  ।  यह  ठीक  है  कि
 विधि  मंत्री  जी  की  भ्रपनी  कुछ  मार्यादायें  थी
 जिन  के  कारण  बहू  42वें  संशोधन  को  पूर्णतया
 रह  नही  कर  सकते  थे  1  उस  में  सब  से  बुरी
 बात  यह  है  कि  वह  इस  कद्र  और  इतनी  तेजी  से
 पास  किया  गया  था  कि  उस  में  जो  प्रावधान
 थे  उन  पर  बहस  हो  सके,  विवाद  हो  सके,
 उस  सब  को  नकार  दिया  गया  था।  झाज
 श्री  स्टिफन  ने  कुछ  उसकी  चर्चा  करनी  चाही
 है  भौर  कुछ  यह  बताने  की  कोशिश  की  है  कि
 42वां  संशोधन  जब  हम  लाए  थे  तब  बहुत
 झच्छी  स्थिति  में  लाए  थे,  बहुत  शझच्छे  परि-
 णामों  की  भ्राशा  करते  थे  ।  स्टिफन  साहब
 जा  रहे  हैं,  मैं  चाहता  हु  कि  मेरी  एक  बात  वह
 सुनते  जाए  ।  भाषा  का  विवाद  चला  था  जब
 तो  मुझे  को  एक  बात  याद  शा  गई  ।  हमारे
 यहां  एक  लड़का  प्रग्रेजी  पढ  रहा  था।  भ्नग्रेजी
 में  वह  रट  रहा  था  क्म्पैरेटिव  डिग्री  और

 सुपरलेटिव  डिग्री  बैड  की  भ्रं।र  रटते  रटते वह
 कहने  लगा  बैड,  बेटर,  बैस्ट  यानी  बैड  की

 सुपरलेटिव  डिग्री  बैट  उसने  बताई  1  उसको
 इसके  लिए  क्षमा  किया  जा  सकता  है
 झापको  भी  हम  इस  बात  के  लिए  क्षमा  करने
 के  लिए  तैयार  है  कि  42वा  संशोधन  झाप
 लाएं  ।  लेकिम  झ्राज  जब  श्राप  यहां  बोले  तो
 उसको  झापने  यहां  पर  बैस्ट  परिभाषित  करने
 की  कोशिश  की  तो  यह  शायद  प्रक्ष  म्य  बात

 है  ।  वैसे  झापने  जितनी  बातें  मानी  है
 उसके  लिए  मैं  भापको  धन्यवाद  भी  देना

 चाहता  हू  ।

 42वें  संशोधन  में  जो  बहुत  सी  बातें  लाई
 गई  थी  उन्हें  हमने  नकारने  की  बहां  पर  कोशिश
 की  है  एक  सीमित  मात्रा  में  ।  जब  हम  लोगों
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 में  कराने  की  कोशिश  की  तब  श्री  स्टिफत  का
 भाषण  यह  हुमा,  विरोधी  पक्ष  के  मेता  का
 भाषण  हुआ  यह  कि  हसते  42वें  सशोधन
 में  बहुत  सी  भ्रण्छी  चीजें  दी  थीं,  यदि  झाप
 उनको  छोड  रहे  हैं  तो  हम  उत्तको  मानने
 के  लिए  तैयार  हैं।  एक  बात  उन्होंने  भ्रौर
 कही  1  भ्रजीब  बात  थी  भौर  वह  यह  थी  कि
 सिन  का,  पाप  का  यह  लड़का  है,  यह  भरा  गया
 है,  ऐसा  वह  बताना  चाहने  थे  ।  हमारे

 विधि  मंत्री  महोदय  की  परेशाली  समझ  मे
 झ्ाती  है  ।  वह  श्राप  का  लड़का  है  या
 जैसे  भी  वह  प्राया  है  उन्हें  किसी  न  किसी
 प्रकार  से  उसे  सुरक्षित  रखना  पड  रहा  है
 कुछ  भ्रपनी  मर्वादाधों  के  साथ  t  लेकिन  इन
 सब  के  वावजूद  भी  जब  भयकर  कलिमा  की
 रात  होती  है,  उस  में  तूफान  भ्राता  है  उसके
 बाद  जो  जागरण  होता  है  या  इद्र  धनुष  हमे
 दिखाई  देता  है  सूर्य  के  प्रकाश  में  ग्रौर  उस  समय
 जो  सात  प्रकार  के  रग  हमे  उस  इन्द्र  धनष  में
 दिखाई  पडते  हैं  उसी  प्रकार  के  सात  प्रकार  के
 परिवर्तन  विधि  मत्री  जी  ने  इस  सशोधनल
 में  दिए  है।  इसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद
 देना  चाहता  हु  ।  पहले  तो  जो  मौलिक
 झधिकार  था  सर्म्य  का  उसको  हमने
 इस  सशोधन  के  द्वारा  हटाने  का  प्रावधान
 किया  है  ।  हमने  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र
 में  कहा  था  कि  सम्पत्ति  का  भ्रधिकार  मौलिक
 झरधिकार  नहीं  होता  चाहिये  ।  उसको  हमने
 कानून  के  द्वारा  सुरक्षित  रखने  की  चेष्टा  भी
 की  है  लेकिन  मौलिक  अ्रधिकार  के  नाते  नही  t
 हमने  कहा  कि  किसी  की  सम्पत्ति  जबरन  नहीं
 छीनी  जाएगी  उस  वक्‍त  तक  जब  तक  कि
 कानून  के  भ्रधिकार  से  वह  चीज  न  की  जाए  |
 इसलिए  धारा  300(ए)  नई  जोडी  जा  रही
 है  और  धारा  i9g  निकाल  ली  गई  है  t

 उपाध्यक्ष  महोदय,  इस  विषय  में  यदि
 आप  धारा  38  को  देखे  कि  जो  इस  धारा  मे
 संशोधन  किया  गया  इसमे  एक  बात  बहुत  भ्र्च्छी

 SRAVANA  16,  7900  (SAKA)  (45th  Amdt.)  Bill  37०

 कही  गई  है  जो  शायद  सबसे  पहली  बार  भायी
 है  ।  इसमे  कहा  गया  है

 “The  State  shall,  in  particular,
 strive  to  minimise  the  inequalities
 in  income,  and  endeavour  to  elimi-~
 nate  mequalities  in  status,  facilities
 and  opportunities,  not  only  amongst
 individuals  but  also  amongst  groups
 of  people  residing  in  different  areas
 or  engaged  in  qifferent  vocations  oo

 इस  शोषग  की  आर,  जो  कि  शोषण  हमारी
 जड़  को  खोखला  कर  रहा  था,  बहुत  हल्ला
 करने  के  बाद  भी  शरीर  यह  कहने  के  बाद  भी
 कि  हम  गरीबी  हटाना  चाहते  है,  उसको
 हटाया  नहीं  7  हम  इस  शोषण  को  हटाना
 चाहते  हैं।  हम  यह  चाहते  है  कि  किसी  प्रकार
 का  विभेद  उस  मामले  मे  न  रहे।  यदि  एक
 को  अवसर  मिलता  है  तो  दूसरो  को  भी  मिलना
 चाहिये  ।  न  केवल  व्यक्ति  को  बल्कि  ग्रुप्स
 को  भी  जो  हमने  इसमे  जोड़ा  है  ।  श्राज  एक
 भयकरता  की  स्थिति  है  कि  इन  कुछ  सालो  में
 जब  हम  ग्राजाद  हुए  कुछ  थोड़े  से  लोग  सम्पत्ति
 की  सत्ता  पर  श्रपना  कब्जा  जमाये  थे,  उन्होने
 झपनी  सम्पत्ति  का  बहुत  विस्तार  कर  लिया  है,
 उनको  अवसर  बहुत  प्राप्त  होते  गये  ।  श्रौर
 दूसरी  भोर  जिस  गरीब  की  शोपडी  में  दीया
 जल  रहा  है  कल  उसको  दीये  के  लिये  तेल
 मिलेगा  कि  नहीं  इसका  उसको  भरोसा  नही
 रहा  a  इस  तरह  यदि  सम्पत्ति  का  प्रधिकार
 सुरक्षित  कर  दिया  जाय  तो  बेईमानी  से  कमाई
 हुई  सम्पत्ति  भी  उत्तका  मौलिक  अ्रधिकार
 हदो  जाता  है  ।  इसलिये  जनता  पार्टी  ने
 निश्चय  किया  कि  मौलिक  सम्पत्ति  के  भ्रधिकार
 को  हटा  दिया  जाय  शौर  प्रावधान  कर  दिया
 है  कि  सिर्फ  विधि  के  प्रनुसार  किसी  की  सम्पत्ति
 ली  जायगी,  भ्रन्यथा  नहीं  7  इस  प्रकार  का
 विचार  रख  कर  एक  बहुत  बडा  परिवतंन
 किया  है  जिपके  लिये  हमारे  विधि  मत्री  जी
 बधाई  के  पाल  है  ।

 दूसरी  बात  न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा
 की  है  ।  श्रभी  डा०  सैयद  महमूद  कह  रहें
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 ये  सर्वोच्च  कौन  है  ?  पालियामेट  या  जुड़ि-
 शियरी  ?  मैं  कहता  हु  कि  यह  भहम
 आपको  क्यो  खाये  जाता  है  यदि  हमको
 7  लाख  लोगों  में  चुन  कर  यहा  भेज  दिया

 है  तो  सब  सत्ता  हममे  केन्द्रित  हो  गई,  हम
 जो  विचार  करेगे  वही  सही  विचार  होगा  ?

 हमने  देखा  कि  1975  में  इस  सही  विचार
 का  मखौल  बुरी  तरह  से  उड़ाया  गया  ।
 हम  तीन  चीजों  से  बचे  हुए  है--हमारा
 विधान  मडल,  कार्यपालिका  और  नन्‍्याय-
 पालिका  ।  इसमे  सर्वोच्च  का  सवाल  ही
 नही  उठता,  हर  एक  का  अपना-पपना
 काम  है  t  सब  यदि  भ्रपना  काम  ठीक

 से  करते  है  तो  मुठभेड़  की  ग्राशका  नही  होती  ny

 मूठभेड  वही  होती  है  जहा  एक  दूसरे  से
 कहता  है  कि  हम  तुमसे  बड़े  है  श्रौर
 इसलिए  इस  प्रभिमानत  को  काटने  के  लिए
 हमने  न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा  की  स्थापना
 की

 71वा  भाटिकल  देखे।  प्रेसीडेट,  वाइस-
 प्रेसीडेट,  23  देखें  ब्रौर  चैप्टर  14(ए)
 जो  जोडा  गया  है  उसमे  कुछ  लोगो  को
 बहुत  ऊचे  स्तर  पर  उ  दिया  गया  था।
 न्यायपालिका  उनके  बारे  मे  फैसला  नहीं
 कर  सकती  थी  1  एक  बडी  विसगति  थी।
 कोई  ससद्‌  सदस्य  बन  कर  यहा  प्राता  है,
 हम  उससे  कहते  हैं  कि  तुम  हमारे  प्रधान
 मंत्री  हो  ।  तो  प्रधान  मत्री  हाने  के  साथ
 साथ  उसका  पद  इतना  ऊचा  कर  दिया
 गया  था  कि  न्यायपालिका  उसके  मामले
 में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकती  चुनाव  के
 मामले  में  ।  यह  इसलिए  रखा  गया  था
 कि  इसमें  व्यक्तिगत  कारण  था,  व्यक्तिगत
 स्वार्थ  था  |  यदि  स्वार्थ  को  हमने  हटाने  की
 चेष्टा  की  है  शोर  निस्वार्थे  भावना  हमने
 लाने  की  चेष्टा  की  है  तो  क्‍या  गलत  है?

 शो  बसन्त  साढे  :  यह  कहा  की  बात  कह
 रहे  हैं  ?

 AUGUST  7,  978  (45th  Amdt.)  Bill  372

 थ्बी  मिर्मल  कन  लेस  :  समझने  की  चेष्टा
 कीजिए  t

 इन  5  झ्राटिकल्स  में  जो  संशोधन
 किए  गए  हैं,  इससे  न्यायपालिका  की  ोई
 हुई  प्रतिष्ठा  को  हमने  पुन'  स्थापित  करने
 की  चेष्टा  की  है।  वह  भ्राटिकल्स  हैं,  71,
 123,  329,  329-ए  भौर  एक  ग्राटिकल

 तो  नहीं  हैँ  लेकिन  पूरे  के  पूरे  चैप्टर
 40  के  आरे  में  हमने  जो  बाते  यहां  पर

 की  है,  उससे  हममे  न्यायपालिका  की
 प्रतिष्ठा  को  ऊचा  किया  है  ।

 न्याय  सुलभ  के,  यह  भी  बहुत
 आ्रावश्यक  था,  इस  बारे  मे  कभी  चिन्ता  नही
 की  गई  t  जा  वकील  थे,  वह  जानते  हैं  कि
 ग्रदि  हमे  हाई  कोर्ट  के  फैसले  के  विरुद्ध
 कुछ  करना  है  तो  पहले  हमको  लीव  की
 दरख्वास्त  देनी  पडती  है,  उसका  फैसला
 अलग  होता  है,  उसके  co  दिन  रहते  है।
 उसके  बाद  सब  काग्रजात  सुप्रीम  कोर  में
 लाने  पडते  है  कि  हमने  दर्ख्वास्त  दी  थी,
 जो  खारिज  हो  गई  ।  अधिकाश  दरख्वास्ते
 खारिज  होती  है  ।

 134,  226,  227  और  390  इन
 चार  गझ्राटिकल्स  के  द्वारा  हमने  न्याय  को

 सुलभ  करने  की  चेष्टा  की  है  ।  227  बड़ा

 महत्वपूर्ण  था  ।  जब  तक  हाई  कोर्ट  का
 निरीक्षण  नीचे  की  अदालतो  पर  नही  होता,
 तब  तक  नीचे  की  भ्रदालते  कई  मामलों  मे

 बहुत  गलत-सलत  निर्णय  करतो  हैं,  ऐसा
 प्रतीत  होता  है,  लेकिन  निरीक्षण  का  प्राव-
 धान  न  होने  से  परेशानी  हों  जाती  थी  ।
 तो  न्यायालय  की  प्रतिष्ठा  बढ़ाई  भौर  न्याय
 को  सुलभ  किया,  यह  एक  बहुत  बडी
 उपलब्धि  इस  बिल  के  द्वारा  की  गई  ।

 दूसरे  बिन्दु,  प्वाइस्ट  के  लिए  मैं  विधि-
 मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं,  राष्ट्र
 चि  की  प्रतिष्ठा  को  भी  हमने  ऊंचा  उठाया
 है,  धारा  74  में  परिवर्तत  करके,  संशोधन
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 करके  |  धारा  74  का  सशोधन  हमने  यह
 किया  है

 “Provided  that  the  President  may
 require  the  Council  of  Ministers  to
 reconsider  such  advice  either  general.
 ly  or  otherwise,  and  the  President
 shall  act  in  accordance  with  the
 advice  tendereq  after  such  reconst
 deration  ro

 हमने  एक  बार  मौका  दिया  है  कि  वह
 देखे  कि  क्या  इसकी  भझावश्यकता  है  कि
 यह  जो  सलाह  हमको  मतालय  ने  दी  है  बहू
 माने  झनुभव  यह  कहता  है  कि  यदि  25
 जून  =  «6975  की  भयावह  रात  को  श्री
 फख  दीन  प्रली  अहमद  साहब  को  एक
 मौका  और  त्रिचार  करने  का  मिल  जाता,
 जो  कि  पता  नहीं  किस  परिस्थिति  मे
 वही  मिल  पाया  शकास्पद  परिस्थिति  है
 तो  शायद  26  जून  को  जो  कैबिनेट  क।
 मीटिंग  होती  उसके  कारण  इमजेन्सी  लागू
 ने  होती  झगर  पूर्तविचार  की  स्वतत्नता
 उन्हें  होती  और  जन्हे  रबड  स्टैम्प  न
 बनाया  गया  हता  ।  हमने  उन्हें  प्रतिष्ठा
 दी  है  कि  वह  विचार  करने  के  लिए  बाध्य
 कर  सकते  है  |  यह  एक  बहुत  बड़ी  उप-
 लब्ध  है  इसकी  t

 एक  छोटी  सी  बात  है  लेकिन  बड़ी
 महत्वपूर्ण  है.  36i-c  के  द्वारा  हमने
 प्रेस  की  स्वतत्नता  की  भावनाधों  को
 स्वीकार  किया  है|  इस  पर  जो  एमर्जन्सी
 काल  में  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  था,  वह
 हटाया  गया  है  1

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  झगड़ा  वहा
 सें  चालू  होता  है  जब  कि  सरकार  यह  समझती
 है  कि  हमारे  भसीमित  भ्रधिकार  है  ।  जब
 सरकार  यह  समझना  चालू  करती  है  तो
 जनता  के  भ्रधिकार  छिन  जाते  हैं  भौर  सर-
 कार  के  भ्रधिकार  बढ़  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार
 से  तानाशाही  बढ़ती  है,  लेकित  दस  प्रकार  से
 जनता  सरकार  में  इस  संशोधन  के  द्वारा

 SRAVANA  16,  7900  (SAKA)  (45th  Amdt)  Bul  394

 करीबन  7,8  जगहों  पर  श्रपने  भधिक।र  को
 शौर  सीमित  कर  लिया  है  50  22,  74
 123,  257-ए,  329,  329-ए  झौर  सी

 इसके  प्रमाण  हैं  ।

 एक  बडी  विचित  सी  स्थिति  पैदा  कर
 दो  गई  थी,  जो  शायद  उनको  तो  शोभा  द
 सकती  है,  जो  चाहते  है  कि  हम।र  पास
 सरक।र  है  भौर  हमारे  पास  सेन।,  भी,  इस-
 लिए  क्यो  न  हम  सेना  के  द्वारा  विभिन्‍न
 प्रदेगो  का  रोद  कर  वहा  पर  श्रपनी  सत्ता
 कायम  कर  ले  किसी  भी  बहाने  से  सेना  भेज
 कर  प्रदेशों  में श्रपनी  सत्ता  कायम  करने  के
 प्रयास  की  हनने  निमुल  करने  की  चेप्टा  इस
 सशोघधन  के  द्वारा  की  है|

 मैं  ग्राटिकल  23  की  तरफ  भी  ध्यान
 दिलाना  चाहता  ह्  जिसके  अनुसार  किसी
 भी  मामले  मे  प्रेजिडेट  के  निर्णय  को  चैलेंज
 नही  किया  जा  सकता  है  t  इस  प्रावधान
 को  निरस्त  किया  गया  है।  वकालत  करने
 वाले  लोग  जानते  है  कि  यह  सबजेक्टिव
 सैटिस्फैक्शन  वाला  मामला  हर  जगह  झाड
 आता  है  1  मझे  जिस  कलक्टर  ने  बन्द
 किया  उसका  सबजेक्टिव  सेटिस्फेक्शन  था।
 पता  नहीं  कहा  पर  यह  सैटिस्फैक्शन  हो
 गया  |  कलेक्टर  का  नाम  ले  कर  अ्रचानक
 ये  शब्द  कह  दिये  ग4  कि  'सो  एडसो
 इस  सैटिस्फाइड”,  एड  भाई  एम  इनसाइड।
 इस  सबजैक्टिव  सैटिस्फैक्शन  के  जुडिशयल
 रीव्यु  का  प्रावधान  न  होने  की  वजह  से
 जो  परेशानी  होती  है  उस  परेशानी  को
 खत्म  करने  की  चेष्टा  की  गई  है।

 &  झ्रापतस्थिति  के  बारे  में  कुछ  जरूर
 कहना  चाहता  ह  श्री  स्टीफन  ने  कहा  कि

 हम  चाहते  है  कि  झ्ाटिकल  352  के  प्राब-
 धान  को  हटा  दिया  जाये,  हसटठर्नल  इमजसी

 लागू  करने  के  प्रावधान  को  हटा  दिया
 जाये  ।  मुझे  ऐसा  लग  रहा  था  कि,  जैसे

 कुछ  लोग  कहा  करते  हैं,  सत्तर  भूहे  जा
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 [श्री  निमल  गच  जैन]
 कर  बिल्ली  हज  को  चली  ।  उन्होंने  कहा
 कि  इस  का  पता  कसे  लगायेंगे ?  श्री
 साठे  बड़े  ध्यान  से  मेरी  तरफ  देख  रहे
 हैं।  वह  स्मगलज़  के  बारे  में  बड़े  परेशान
 होते  हैं--यदि  इनटर्नेल  इमर्जेन्सी  हट  गई,  तो
 स्मगल  का  क्या  होगा,  यह  उन  की  सब  से
 बडी  परेशानी  रहती  है।  मैं  एक  उदाहरण
 देता  हू।  जब  मैं  जेल  में  था,  तो  समाचार-पत्रों
 में  पढ़ा  कि  किसी  सरकारी  कर्मचारी  ने  कही
 जा  कर  किसी  के  साथ  बलात्कार  किया  ।
 मुख्य  मत्री,  श्री  श्यामाचरण  शुक्ल,  ने  फौरन
 आदेश  जारी  किया  कि  उस  व्यक्ति  को  मीसा
 में  बन्द  कर  दो  |  मैं  ने  उन्हें  पत्र  लिखा  कि
 आप  ने  हमें  मीसा  मे  बन्द  किया,  इसका  मुझे
 दुख  नही  है,  परेशानी  नही  है,  लेकिन  कम  से
 कम  मुझे  ऐसे  लोगो  के  साथ  ईक्वेट  तो  न
 कीजिए  कि  उन्हें  भी  मीसा  में  बन्द  करते  है
 झौर  हमे  भी  मीसा  में  बन्द  करते  हैं।  उस
 सरकार  ने  इमजेन्सी  के  नाम  पर  हम  को
 भी  बन्द  किया  और  हाजी  मस्तान  को  भी
 बन्द  किया  ।  उसने  हम  दोनो  को  एक  ही
 तराजू  से  तोला,  यह  उन  लोगों  की  नजर
 का  फर्क  था  ।  उनकी  नज़र  के  फर्क  को  सुधारने
 के  लिए  ये  सशोधन  झावश्यक  हो  जते  हैं

 फिर  माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि
 इनटनेल  इनसरेक्शन  या  इनटनेल  डिसटरबेस्स
 के  नाम  पर  भाप  जब  चाहे  फिर  इमजेन्सी
 लगा  देगे।  इसका  र्थ  यह  है  कि  बहू  हमारी
 नीयत  पर  शक  कर  रहे  हैं।  हमारा  कहना
 यह  है  कि  कम  से  कम  उस  मीयत  पर  शक
 किया  होता,  जिसके  कारण  ऐसे  हज़ारो  लोग
 बन्द  थे,  जो  भ्रपने  घर  से  छ  सो  मील  दूर  रखे
 गये  थे,  जिनके  घरो  में  खाने  के  लिए  दाना
 तक  नहीं  था,  जितमें  से  किसी  की  पत्नी  की
 चिट्ठी  झाती  थी  कि  मेरे  पास  दो  फटी  साडिया
 हैं,  उन  में  से  एक  चोरी  चली  गई  है,  भ्रव  मैं
 क्या  करू  ।  माननीय  सदस्य  ने  उस  नीयत
 पर  शक  करने  की  चेष्टा  नहीं  की  ।  ड्ल्टे
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 बह  उनकी  तारीफ़  करते  हैं  कि  उन्होंने  बहुत
 झच्छा  काम  किया  था  |

 मैं  पुरानी  बातों  में  मही  जाना  चाहता
 हूं।  मैं  निवेदन  करना  चाहुता  हूं  कि  इस  बारे
 में  शक  करने  की  भावश्यकता  नही  है।  जिस
 बात  के  कारण  यहा  पर  परेशानी  उत्पन्न
 हुई  थी,  हम  उसको  हटाना  चाहते  हैं।  भ्रगर
 सचमुच  में  कोई  सशस्त्र  गडबड़ी  होती  है,  तो
 हम  उससे  लड़ना  चाहते  है,  उससे  देश  को
 बचाना  चाहते  हैं,  और  उसके  लिए  कोई  न
 कोई  प्रावधान  करना  ज़रूरी  है।  इसी  लिए
 एक  मिनियम  ईविल  के  नाते  इस  प्रावधान
 को  रखा  गया  है।  मैं  श्राशा  करता  हु  कि
 माननीय  सदस्य  इसे  स्वीकार  करेगे  भौर  झभी
 तक  उन्होने  जो  भूल  की  थी,  वह  उसे  भी  स्वीकार
 करेगे  ॥

 प्राखीरी  बात,  जो  सातव।  विन्दु  है  वह
 मानव  मूल्यों  की  स्थापना  झौर  प्रजातत्र  की
 भावना  को  अक्षुण्ण  करने  की  बात  है।
 रेफ्रेडम  पर  बहुत  सी  बाते  कही  गई  ।  सबसे
 महत्वपूर्ण  बात  यह  कही  गई  कि  सुप्रीम
 कोर्ट  क्या  करेगी  ?  सुप्रीम  कोर्ट  ऐसे  बेसिक
 स्टरूबंचर  को  खत्म  करने  का  फैसला  कर  लेगी  ।
 सोचने  का  विस्तार  अब  बढ़  गया  है  विरोध
 पक्ष  का,  यह  सोच  कर  मुझे  खशी  होती  है।
 जिस  समय  बेसिक  स्ट्रक्‍्तर  को  खत्म  किया
 था  तब  सुप्रीम  कोटे  की  चिन्ता  नहीं  की  थी  ।
 झाज  जब  हम  कहते  है  बेसिक  स्ट्रक्चर  जो  हम
 समझते  &  बहू  खत्म  नही  होंगे  भौर  यदि  खत्म
 होगे  तो  उसके  लिए  जनमत-सग्रह  करना  होगा
 तो  डा०  सैयद  मुहम्मद  ने  एक  बात  कही  कि
 इन  बातो  पर  सुप्रीम  कोर्ट  में  बडी  देर  लग  जाती

 हैं  सोचने  मे  भौर  बहू  तय  नहीं  कर  पाते  तो
 आाप  जनता  को  यह  क्यों  देते  हैं  ?  मैं  कहना
 चाहता  1  कि  सुप्रीम  कोर्ट  किसी  को  न्याय
 दिलाने  में  बढी  देर  कर  सकती  है  लेकिन  जनमत
 उतनी  देर  नही  करता।  जनमत  तुरन्त  फैसला
 लेता  है।  झा  दस  दिन  के  झन्दर  जनमत
 ते  फैपला  ले  लिया  कि  प्रत्याचारी  झौर
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 तायाशाही  शासन  को  हम  उखाड़  कर  फेंकमा
 चाहते  हैं  i  उन्होंने  निणणंत्र  मे लिया  |  इसीलिए
 में  यह  कह  रहा  था  कि  इस  में  कोई  शंका
 की  बात  नहीं  है  भौर  बेसिक  स्ट्रक्चर  चाहे

 हो,  लेकिन  बेसिक  स्ट्रक्चर
 के  जो  हैं  उन  को  रख  दिया  गया
 धौर  उनको  जहां  प्रजुण्ण  बनाने  की  बात  है
 बहा  कही  की  दलील  जौर  कही  का  कुतकं
 करके  उस  को  कम  से  कम  ते  में  न  गिराइए
 यह  मेरी  झाप  से  प्रार्थना  है  ।

 धर्म  निरपेक्ष  की  जो  बात  कही  गई,
 मैं  उसका  स्वागत  करता  हू  t  डा०  सैयंद
 मुहम्मद  से  मैं  इसफाक  नहीं  करता  ह  ?  धर्म
 को  यहा  पर  बहुत  दूसरे-दूसरे  मानो  मे  लिया
 जाता  है।  जब  एक  व्यक्ति  यह  कहता  है
 कि  किसी  की  सेवा  करना  हमारा  धर्म  है  तो
 धर्म  रेलिजन  नही  होता,  बह  उस  का  कर्तव्य
 होता  है  ।  धर्म-निरपेश  को  जब  तक  हम  ने
 ठीक  से  नहीं  समझा  तब  तक  लोग  झपने  कर्स॑व्यों
 को  भूलते  रहे।  प्राज  मानव  मूल्यो  का  जो
 हास  हुआ  है  वह  इसी  कारण  हुआ  है  कि  धर्म
 को  ठीक  से  नहीं  समझ  पाए  v  धर्म  निरपेक्ष
 का  यह  मतलब  नहीं  होता  कि  जो  अच्छी  बाते
 है  उन  से  भी  हम  दूर  रहें  ।  इसलिए  यह  जो
 शब्द  रखा  गया  है  यह  मानथ  मूल्यो  की
 पुनर्स्थापना  के  हेतु  रखा  गया  है।  यह  जैकेट
 नही  है।  यह  विस्तार  है।  झाप  ने  जिसको
 जैकेट  पहना  दिया  था,  जो  साम्प्रदायिकता
 की  भावना  उभारी  जा  रही  थी  उसे  हटाने  के
 लिए  यह  रखा  गया  है।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का
 समर्थन  करता  हू  ।

 टुपुर हैम

 77.30  bre.
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE—

 contd.
 Prime  Munister’s  letters  asking  for

 resignations  of  Sarvshri  Charan  Singh
 and  Raj  Narain  from  the  Cabinet  and
 their  replies  and  letters  of  resigna-
 tions  by  four  Ministers  of  State.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:”  Mr.
 Ravindra  Varma  to  lay  on  the  Table
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 the  correspondence  with  the  Prime
 Minister  which  the  Prime  Minister  had
 promised  to  lay  on  the  Table  this.
 morning.

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  On  behalf  of
 the  Prime  Minister,  I  beg  to  lay  on  the:
 Table  a  copy  each  of  the  following
 letters:

 q@M  (i)  Prime  Minister’s  letter
 dated  the  29th  June,  978  asking  for
 the  resignation  of  the  Minister  of.
 Home  Affairs,  Shri  Charan  Singh.

 (ii)  Shri  Charan  Singh’s  reply
 dated  the  30th  June,  ‘1978.

 (2)  (i)  Prime  Minister’,  letter
 dated  the  29th  June  978  asking  for
 the  resignation  of  Minister  of  Health
 and  Family  Welfare,  Shri  Raj
 Narain.

 (ii)  Shri  Raj  Narain’s  reply  dated
 the  30th  June  1978,

 (3)  Letter  of  resignation  dated  the
 30th  June  978  from  the  Minister  of
 State  in  the  Ministry  of  Works  and
 Housing  Shri  Ram  Kinkar  addressed
 to  the  Prime  Minister,  suo-motu.

 (4)  Letter  of  resignation  dated  the
 ist  July,  978  from  the  Minister  of
 State  in  the  Ministry  of  Petroleum
 and  Chemicals  and  Fertilizers,  Shri
 Janeshwar  Misra  addressed  to  the
 Prime  Minister,  suo  motu.

 (5)  Letter  of  resignation  dated  the
 30th  June  3978  from  the  Minister  of
 State  in  the  Ministry  of  Information
 and  Broadcasting,  Shri  Jagbir  Singh,
 addressed  to  the  Prime  Minister  sou
 motu.

 (6)  Letter  of  resignation  dated  the
 30th  June  978  from  the  Minister  of
 State  m  the  Ministry  of  Law,  Justice
 and  Company  Affairs,  Shri  Narsingh,
 addressed  to  the  Prime  Minister,  suo
 motu.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 2582/78)
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 47.3i  brs.

 CONSTITUTION  (FORTY-FIFTH
 AMENDMENT)  BILL—contd,

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  (How-
 rah):  Mr,  Deputy  Speaker,  Sir,  I  wel-
 come  this  Bill  because  it  is  a  big  step
 to  dismantle  the  institutions  which
 Mrs.  Gandhi  and  her  caucus  tried  to
 build  up  through  the  42nd  Constitution
 Amendment  Bill.  Our  party  ३8  not
 fully  satisfied  with  thig  Bill.  I  will
 come  to  those  points  later  on.

 The  purposes  of  this  Bill  are  two.
 First,  to  restore  back  the  parliamentary
 democracy  which  was  completely  de-
 molshed  by  Mrs_  Indira  ‘Gandhi
 through  Emergency  and  the  subse-
 quent  Constitutional  amendments  and,
 second,  to  prevent  further  re-appear-
 ance  of  those  dark  days,  which  is  much
 more  important.  The  people  had  trau-
 matic  experience  during  the  20  months
 of  Emergency,  during  those  dark  days
 It  is  on  the  basis  of  this  experience  that
 these  Constitutional  amendments  have
 come

 The  process  of  authoritarianism
 started  long  before  the  Emergency  and
 our  Party  warned  the  whole  country
 from  972  onwards  that  totalitarianism
 was  raising  its  head,  that  it  was  coming
 and  that  we  must  have  to  fight  it  back
 But  the  realisation  came  only  after  the
 introduction  of  internal  Emergency
 when  thousands  and  thousands  of
 people  of  other  States  after  West
 Bengal  were  put  in  jail  and  were  sub-
 jected  to  severe  torture  and  when  all
 avenues  of  expressing  opposition  and
 resentment  were  completely  chocked.
 That  is  why  this  Forty-fifth  Constitu-
 tion  Amendment  Bill  must  be  consider-
 ed  in  the  light  of  seeing  whether  these
 amendments  are  giving  an  absolute
 guarantee  that  those  dark  days  will  not
 re-appear  again.

 On  the  question  of  Emergency,  the
 Bill  bas  brought  in  various  safeguards
 against  Emergency  and  put  various
 curbs  But  our  bitter  experience  in
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 the  last  3  years  is  that  if  there  is  the
 slightest  loophole  Kept  in  the  Constitu-
 tion,  again  and  again,  that  loophole
 will  be  misused  to  curb  the  opposition.
 Here,  the  question  of  the  definition  of
 “armeg  rebellion”  has  been  raised.  We
 opposed  this  during  the  informal  dis-
 cussions  also.  We  most  emphatically
 oppose  this  clause  here.  Emergency
 should  be  declared  only  in  case  of
 aggression  by  a  foreign  country,
 only  in  case  of  war.  In  no  other  case
 Emergency  should  be  allowed  to  be
 invoked  because  through  this  provision
 the  democracy  may  be  completely
 butchered.

 About  the  article  of  detention  also,
 We  opposed  it  during  the  informal  dis-
 cussions.  We  are  opposed  to  retaining
 this  article  in  the  Constitution  because
 taking  advantage  of  this  article,  from
 the  very  start  of  the  Congress  rule
 since  Independence,  we  have  been  the
 unfortunate  victims  of  the  PD  Act,
 then  the  Security  Act  and,  subsequent-
 ly,  the  MISA.  So,  we  have  got  a
 bitter  experience  of  it.  That  is  why
 We  want  that  this  detention  provision
 should  be  completely  eliminated  from
 the  Constitution

 There  gre  various  other  measures
 by  which  you  can  fight  gangsterism,
 economic  offenders  and  all  these  things
 The  Government  is  armed  with
 various  laws  in  this  respect  to  tackle
 these  type  of  criminals.

 We  have  also  a  bitter  experience
 about  the  abuse  and  misuse  of  articles
 356  to  360.  Article  356  has  been  re-
 peatedly  used  to  topple  down  the  ele-
 cted  Governments  in  the  States  which
 are  not  liked  by  the  Congress  Central
 Government.  That  is  why  we  have
 demanded  that  articles  356  to  360  must
 completely  go.  If  these  provisions  are
 taken  out  of  the  Constitution,  then  the
 democratic  rights  are  guaranteed,  the
 State  autonomy  is  guaranteed  and,
 through  the  Central  intervention.  the
 elected  State  Governments  will  not  be
 topped.
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 27.35  hers.

 {Da  Susutua  Nayar  in  the  Chair]

 The  question  has  now  been  posed  by
 Mr.  Stephen  that  there  was  an  extreme
 view  which  wanted  that  the  42nd
 Constitutional  Amendment  should  be
 completely  overthrown.  We  are  that
 section  who  demanded  that,  lock,  stock
 and  barrel,  the  42nd  Amendment  must
 go.  He  has  tried  to  point  out  that  so
 many  provisions  of  the  42nd  Amend-
 ment  Bill  have  been  accepted  and  in-
 corporated  in  this  present  Amendment
 Bill.  When  there  was  informal  discus.
 sion,  we  opposeq  this.  We  said  the
 entire  country  had  rejected  42nd
 Amendment  Bill.  We  went  to  the  ele-
 ctorate,  we  went  to  the  voters  before
 Election  with  this  issue.  It  was  one
 of  the  main  issues.

 And  what  wag  the  essence  of  the
 42nd  Amendment  Bill?  The  essence  is
 institutionalisation  of  the  Emergency
 and  nothing  else,  and  to  get  it  accepted
 by  the  people,  provisions  of  some  be-
 nefits  have  been  incorporated  in  some
 of  the  Amendments.  That  is  not  the
 essence  of  the  42nd  Amendment.  So,
 the  very  essence  must  be  attacked.
 Shr  Shanti  Bhushan  has  diluted  that
 very  essence  by  allowing  Mr.  Stephen
 and  others  to  say  that  there  were  so
 many  good  things  in  the  42nd  Amend-
 ment  and  you  have  accepted  s0  many
 things.  Politically  you  have  given  them
 this  weapon  to  take  credit  and  they
 are  helping  them  not  to  realise  the
 greatest  crimes  which  you  have  com-
 mitted  by  bringing  this  42nd  Amend-
 ment  Bill.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  am  trying
 to  see  which  Section  talks  of  essence.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:  It  is
 not  a  section,  but  the  totality.

 You  have  suspended  all  the
 fundamenta)  rights  ....(Interruptions).
 if,  after  one  and  a  half  years,  you
 don’t  understand  what  is  the  essence
 of  the  42nd  Amendment,  jt  shows  you
 426  nothing  but  a  sycophant  of  Mrs.
 Indira  Gandhi.  You  are  not  allowing
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 your  braifi  to  work;  you  are  not
 allowed  to  learn  a  lesson  from  history.
 (Interruptions).

 Now,  the  question  has  been  raised
 by  Mr.  Stephen  that,  in  this  Bill,  you
 have  given  that  concession  under
 Art.  3l(c)  or  some  clause  that  the
 Directive  Principles  should  over-ride
 the  Fundamental  Rights.  This,  we  had
 totally  opposed  from  the  very  begin-
 ning,  when  the  42nd  Amendment  was
 introduced.  You  have  incorporated
 socialism  in  the  Preamble.  We  have
 repeatedly  demanded  that  the  Direc-
 tive  Principles—which  is  only  a  hoax
 to  the  people—should  be  incorporated
 into  the  chapter  of  Fundamental
 Rights.  There  is  no  _  contradiction
 between  the  Fundamental  Rights  and
 the  Directive  Principles,  The  people
 must  have  the  right  to  work:  the
 right  to  work  must  be  part  of  the
 Fundamenta]  Rights.  In  every  socia-
 hist  Constitution,  this  is  a  Funda-
 mental  Right.  I  have  brought  the
 socialist  Constitutions  of  three  or  four
 countries.  In  every  socialist  Consti-
 tution  it  is  included  as  a  Fundamental
 Right.  Only  in  our  Constitution—in
 your  Constitution—the  fundamental
 right  is  might  to  property!  ‘You  are
 defending  the  monopolist  capitalists
 by  giving  this  Fundamental  Right.
 They  have  been  given  the  right  to
 throw  away  thousands  of  workers  out
 of  factories.  The  socialist  Constitutions
 give  guarantee  to  the  workers—the
 guarantee  of  job;  nobody  has  the  right
 to  throw  them  out  of  jobs.  This  is
 the  basic  fundamental  difference
 between  8  socialist  society  and  8
 capitalist  society,  (Interruptions).

 Por  thirty-one  years  you  have
 served  the  monopolist  capitalists.  Now,
 I  will  give  credit  to  this  Government:
 at  least  they  are  removing  this  trom
 the  Chapter  on  Fundamental  Rights.
 But,  merely  by  removing,  the  ex-
 ploitation  will  not  end  unless  you
 incorporate  the  fundamental]  right  to
 work  in  the  Fundamental  Rights
 chapter.  In  socialist  Constitutions,
 not  only  is  the  right  to  work  a  Funda-
 mental  Right,  but  the  right  to  edu-
 cation,  right  to  leisure  and  the  right
 to  housing  are  Fundamental  Rights,
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 [Shri  Samar  Mukherjee}
 I  have  no  time.  Otherwise  I  would
 have  read  out  all  these  from  socialist
 Constitutions.

 So,  there  ‘ig  no  contradiction  bet-
 ween  the  rights  which  are  incorpo-
 rated  in  the  Directive  Principles  and
 the  Fundamental  Rights.  You  in-
 corporate  all  the  Directive  principles
 in  the  Chapter  of  Fundamental  Rights.
 The  contradiction  will  be  solved.  But
 when  you  counterpose  this,  what  does
 this  mean?  At  that  time  compulsory
 sterilisation  was  going  on,  and  in  the
 Forty-Second  Amendment,  the  recom-
 mendation  was  to  control  the  popu-
 lation;  that  has  been  incorporated
 in  the  Directive  Principles,  So  the
 Fundamental  Right  should  be  taken
 away  by  applying  force,  so  that  com-
 pulsory  sterilisation  will  go  on.  This
 was  the  thinking  Can  you  sllow
 this?

 AN  HON.  MEMBER:  What  an
 understanding!

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:  The
 whole  background  was  Sanjay’s
 sterilisation  drive.  That  landed  this
 country  into  thig  sitution.  (Interrup-
 trons)  That  is  why,  this  counterposing
 of  Directive  Principles  and  Funda
 mental]  Rights  which  has  been  raised
 here  by  Mr.  Stephen  js  absolutely
 wrong.

 The  other  Gay  a  non-official  Bill  wag
 debated  demanding  that  right  to  work
 should  be  incorporated  in  the  Funda-
 mental  Rights  In  the  capitalist  sys-
 tem,  as  it  is,  which  the  Congress
 built  up  for  30  years  and  which  the
 Janata  Party  ig  also  defending,  in
 corporation  in  the  Fundamental
 Rights  of  the  right  to  work  cannot
 be  executed.  That  is  why,  the  entire
 social  system  must  be  basically
 changed.

 The  question  has  been  raised  here
 about  sovereignty  of  Parliament
 versus  s0vereignty  of  people.  This
 question  of  sovereignty  of  Parliament
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 Wag  raised  when  the  Forty-Second
 Amendment  Bill  was  placed  here.  We
 were  here  and  we  opposed  this.  What
 was  the  argument?  of
 Parliament.  Shrimati  Indira  Gandhi
 had  the  absolute  majority,  the  brute
 majority,  in  the  Parliament  to  get  any
 Constitution  Amendment  passed.  So
 by  that  brute  majority,  she  was  tak-
 ing  away  all  the  rights  of  the  people.
 Is  thig  democracy?  Should  we  allow
 this  thing  to  happen?

 AN  HON.  MEMBER:
 Parliament.

 Captive

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE;  We
 must  create  conditions  so  that  in
 future  never  this  thing  happens  in
 Parliament.  The  absolute  guarantee
 for  that  is  the  people—the  sovereignty
 of  the  people  People  will  check  any
 possibility  of  reappearance  of  this
 type  of  attempt  to  impose  authori-
 tarianism  by  taking  away  all  Funda-
 mental}  Rights.  That  is  why,  we  fully
 support  this  provision  for  referendum.
 But  in  referendum  we  have  our  sug-
 gestion.  The  provision  of  federal
 structure  has  not  been  incorporated
 there.  We  want  that  the  people’s
 authority  must  be  far  more  streng-
 thened.  Thet  can  be  strengthened  if
 the  right  to  recall  is  incorporated.
 After  election,  people  must  have  the
 right  to  recal]  those  elected  mem-
 bers  who  betrayed  their  promises,  In
 all  socialist  countries’  Constitutions,
 the  right  to  recall  is  incorporated.
 We  repeatedly  said  that  this  must  be
 incorporated  ip  fhis  Bill.

 Rappearance  of  authoritarianism  is
 really  a  danger.  This  is  my  warning.
 Our  Party  has  warned.  Shrimati
 Indira  Gandhi  is  trying  her  best  to
 “ame  to  power  again.  What  is  the
 idea  that  she  is  still  holding?  That
 day  Mr.  Kamath  read  out  what  she
 told  in  Oslo:  ‘I  am  born  to  rule’.

 Paycholagically
 and  mentally  she  is

 a  dictator.  Some  days  before  she
 told  some  London  correspondent  that
 India  is  not  suited  for  democracy,
 India  is  suited  for  the  type  of  Gov-
 ernment  which  was  there  during
 Emergency.  And,  you  know,  which
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 type  of  changes  they  wanted  to  in-
 troduce.  The  Presidential  form  of
 Government  which  is  not  responsible
 to  the  Parliament.

 SHRI  VASANT  SATHE:  You  are
 not  even  quoting  the  paper  correctly.
 That  paper  said  that  it  was  their  in-
 ference,  Mrs.  Gandhi  never  said  it.
 (Interruptions)

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:  So,
 my  Main  warning  is  to  the  Janeta
 Party.  It  is  the  failure  of  the  Janata
 Party  which  is  encouraging  the  Indira
 Congress  to  try  to  win  the  confidence
 of  the  people  again  by  utilizing  all
 your  failures,  Your  principle-less
 inner  quarrels  are  also  damaging  your
 image  very  bitterly,  That  is  why  you
 will  only  be  helping  her  again  coming
 back  to  power.  That  danger  is  there.
 We  are  opposed  to  this  type  of  totali-
 tarianism  again  coming  back.  We
 want  a  full  guarantee  in  the  Consti-
 tution  so  that  this  never  happens  in
 future.  That  is  all  I  want.

 Sir,  with  these  reservations  and
 remarks,  I  support  this  Bill.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Only  the
 Marxists  must  rule  the  country...
 (Interruptions)

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:
 Marxists  will  rule  the  world.

 ढा०  मुरली  सनोहर  जोशी  (झलमोड़ा)  :
 विधि  मंत्री  ह्वारा  प्रस्थापित  विधेयक  का
 समर्थत  करने  के  लिए  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मेरी
 राय  में  वह  इस  बात  के  लिए  बधाई  के  पात्र
 हैं  कि  उन्होंने  संविधान  में  संशोधन  करने  वाले
 इस  विधेयक  को  यहां  प्रस्तुत  करते  हुए
 भारत  की  झात्मा  को  मुखरित  किया,  विधि
 के  शासन  को  स्थापित  करने  के  लिए  मजबूत
 कदम  भागे  बढ़ाए,  न्याय  पालिका  और  राष्ट्रपति
 को  गरिमा  प्रदान  करने  के  लिए  व्यवस्थायें  की,
 व्यक्ति  स्वातंत्रम  झौर  राष्ट्रीय  झाकांक  ों
 में  संतुलन  स्थापित  करने  की  चेष्टा  की,  भारतीय
 जनता  को  जो  पिछले  साल  मार्च  में  हमारे
 दल  ते  ब्यत  दिया  था  उसको  पुरा  करने  के
 शव  LS—i3

 लिए  प्रभावी  कदम  उठाया,  संविधान  की
 झ्राघारभूत  विशेषताओों  भौर  अ्रभिलक्षणाश्रों
 की  व्याख्य।  की,  मौलिक  अधिकारों  की  पवित्रता
 को  स्वीकार  किया  और  भारतीय  राष्ट्रीय
 जीवन  पद्धति  के  रूप  में  जनतंत्र  के  मागें,  को
 स्थापित  किया  है,  सम्पत्ति  के  मौलिक  भ्रधिकार
 को  संविधान  से  हटा  कर  और  एक  समतापूुर्ण
 समाज  की  रचना  के  लिए  मार्ग  प्रशस्त  किया,
 बौर  साथ  ही  साथ  आपात  अधिकारों  के
 दुरुपयोग  की  सम्भावनाओं  को  समाप्त  करने
 के  लिए  भी  इस  में  प्रभावी  पग  उठाए  हैं  t

 अभी  बताया  गया  है  के  श्रापातकाल  के
 समय  भारत  के  संविधान  में  42वां  संशोधन
 किया  गया  ।  आपात  काल  में  संविधान  में
 जो  संशोधन  किया  गया  था  वह  आपातकाल
 की  प्रकृति  से  मेल  खाता  था।  श्रापात  परिस्थिति
 का  मुकाबला  करने  के  लिए  जो  संविधान
 में  शक्तियां  दी  गई  हैं  वे  विश्व  के  श्रनेक
 संविधानों  में  दी  जा  चूकी  हैं।  उनका  दुरुपयोग
 करने  की  कुछ  और  मिसालें  विश्व  में  मिली
 हैं।  मैं  सारे  विश्व  की  तुलना  करना  इस  समय
 सम्भव  नहीं  समझता  हूं  क्योंकि  समय  सीमित
 है।  लेकिन  श्रगर  आप  एशिया  में  इस  आपात
 स्थिति  के  दुरुपयोग  या  आपात  शक्तियों  के
 प्रयोग  के  द्वारा  किसी  एक  विशेष  सत्ता  के
 बराबर  अपने  आपको  चलाए  रखने  के  प्रयत्नों
 की  तरफ  देखें  तो  कम  से  कम  साउथ  कोरिया
 ग्रौर  फिलिपीत  और  भारत  इन  तीन  की

 तुलना  तो  श्राप  कर  ही  सकते  हैं।  1970
 के  बाद  इन  तीनों  ही  देशों  में  आपात
 स्थितियों  का  प्रयोग  किया  गया  ।  आप  देखें
 कि  उसके  विषय  में  विश्व  के  विद्वानों  ने  क्या
 कहा  है।  मैं  एशियन  सर्वे  से  उद्धृत  कर  रहा  हूं।
 पृष्ठ  39  पर  यह  लिबा  है.:

 “An  emergency  regime  comes  into
 being  only  when  the  current  regime
 is  structurally  transformed  to  make
 way  for  arbitrary  rule  by  the  exe-
 cutive  authority  for  ag  long  as  the
 latter  would  claim  that  a  peried  of
 crisis  prevailed,  The  legislative
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 [sto  मुरली  मन  हर  ज,शी]
 organs  ale  made  to  serve  the  execu-
 tive  Judicial  powers  are  emascu-
 lated  Basic  freedoms  of  the  press
 and  the  public  are  substantrallv
 curtailed  Public  assent  3s  en-
 couraged  and  «wubsidized  while  dis
 sent  as  carefully  weeded  out
 Fmergencv  mgimes  cf  course
 come  with  the  promise  9f  :cturning
 the  system  to  normal  politics  (which
 seldom  happens)

 प्रश्न  यह  है  कि  ग्रापात  स्थिति  मे  ता  सरकार
 बनाई  जाती  है  और  उस  बाद  जा  सर्विधान
 में  परिवर्तन  िए  जात  है  उनका  उटश्य  क्‍या
 होता  है  ।  अगर  उद्देश्य  यह  हा  वि  किसी  एफ
 विशेष  क्राइसिस,  किसी  एक  विशेष  परिस्थिति
 जो  सामने  है,  जो  दृश्यमान  है,  जो  विजिबल

 है,  भ्रगर  उससे  निपटने  के  लिए  किसी
 शक्ति  का  उपयोग  किया  जाता  है  तो  राष्ट्र
 में  थोडे  दिनों  के  बाद  फिर  से  स्वाभाविं+े
 परिस्थिति  में  लोटने  की  क्षमता  रहती  है  ।
 लेकिन  झगर  क्राइसिस  पैदा  की  जाय,  बनायी
 जाय  जैसे  कि  फिलिपाइन्स  म  बनाई  गई,
 दक्षिण  कोरिया  में  बनायी  गई  भोर  भारतवर्ष
 में  बनाई  गई  जब  झरापात  स्थिति  का  लाभ
 उठाकर  भर  झापात  शक्तियों  का  लाभ  उठा
 कर  देश  के  सर्विधान  में,  प्रणालियों  में  ऐसे
 रचनात्मक  परिवर्तन  कर  दिय  जाते  हैं।  जिससे
 व्यक्तियों  की,  गिरोहों  की,  परिवारों  की
 तानाशाहिया  सदा  सदा  के  लिय  स्थापित
 हो  जाये  |  श्राप  देखें  आखिर  क्‍या  हुआ  कुछ
 देशों  में?  मैं  झ्रापके  सामने  नाइजीरिया  का
 उदाहरण  प्रस्तुत  कर  रहा  हू

 As  already  stated,  in  many  paits
 of  the  underdeveloped  world,  not-
 ably,  Latin  America,  Middle  East
 and  Asia,  they  have  tended  to  be-
 come  the  normal  onder  of  things,
 thus  replacing  constitutional  gov-
 ernment  with  emergency  adminis-
 tration  88  the  norma]  system  of
 Tule  Secondly,  there  is  a  tendency  in
 these  countries  to  abuse  the  conces-
 sion  of  emergency  powers  in  con-
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 stitution  not  only  by  using  them  for
 purposes  for  which  they  are  not
 intended  but  also  by  using  them  to
 suspend  constitutional  government
 altogether  To  illustrate  the  point,
 we  may  recall  the  emergency
 proclaimed  yn  Nigeria  in  962

 ‘Owing  to  factional  squabbles
 within  the  ruling  party  m:  Western
 Nigc  ia  =the  «Action  Guioup,  the
 regional  governor  dismissed  thc
 Premier,  Chief  Akintola  and  ap-
 pointed  another  in  his  place  Chicf
 Akintola,  tefusing  to  «accept  his
 dism  ssal  promptly  commenced  a
 cout  action  tg  determine  its
 validity

 Between  Indian  condition  and
 Nagerian  condition,  there  the  Chief  of
 the  Administration  was  replaced  Here
 the  election  was  set  aside  and  there-
 fore,  she  was  removed  from  the  seat
 of  power  by  the  orders  of  the  High
 Court  of  Allahabad.

 कहा  क्‍या  हुआ  ?  वहां  भकिन्‍्तुलो  साहब
 को  डिसमिस  किया  गया  a  उन्होने  मना  किया
 कि  मैं  नहीं  जाऊगा  भौर  उसके  बाद  उन्होंने
 हुडदग  मचाया  और  कहा  भपने  यहा  के  झलंबली
 मे.

 ‘  but  the  meeting  was  unable
 to  transact  any  business,  because
 of  violent  clashes  within  the  cham-
 ber  of  the  house  between  members
 of  the  two  factions  From  this  the
 Federal  Government  concluded  that
 it  had  become  impossible  to  carry  on
 the  government  of  the  region,  and
 so  proceeded  to  declare  a  state  of
 emergency  ”

 भौर  वहा  नाइजीरिया  में  इमरजेंसी  लायू  कर
 दी  गई  |  क्‍या  किया  हमारे  फिलियराइन्स  के
 मारकोस  ने  ?  यह  हम  सब  को  मालूम  है
 बराबर  इलेक्शन  होते  चले  जा  रहे  है  भौर
 बराबर  अपने  झ्रापको  सत्ता  में  स्थापित  करने
 जा  रहे  हैं  ।  दक्षिण  कोरिया  में  क्या  हुआ  ?
 झौर  यह  सब  इसलिय  हो  रहा  है,  सारे  देशों
 में  कि  जो  उसके  शासन  की  भ्राथिक,  सामाजिक
 शौर  राजनीतिक  प्रणालिया  हैं  उनमें  इस
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 इमरजेंसी  पादर्स  के  झन्तर्गत  परिवर्तन  कर  दिये
 जायें।  श्रीमती  गांधी  ने  बताया  है  कि  भारतवर्ष
 में  इमरजेंसी  प्रकार  का  शासन  ही  लागू  किया
 जाना  चाहि.  ।  क्‍यों  ?  क्‍योंकि  समाज  श्र
 आध्िक  प्रणाली  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता
 है  क्या  ट्धा  ब्मरजेंसी  पावर  के  सदुपयोग  से
 या  दुरुपयोग  से  ?  ठाटा  साहब  की  सम्पत्ति
 जो  88  करोड़  रु०  की  थी  वह  बढ़  कर  हो
 गई  975  करोड  और  बिड़ला  जी  की  726
 करोड  से  बढ  कर  065  करोड  हो  गई  ।
 यानी  टाटा  साहूब  नम्बर  दो  पर  श्रा  गये  भौर
 बिड़ला  साहब  नम्बर  एक  पर  श्रा  गय  in
 यह  975~—76  में  हुआ  ।  भ्राखिर  इमरजेंसी
 में  क्‍या  हुआ  ?  देश  के  श्रथिक  ढाचे  में,
 उत्पादन  के  ढाचे  में,  मोनोपलीज्ञ  के  ढाचे  में,
 समूहों  के  ढाचे  में  परिवर्तन  किया  ।  जो  प्रूप
 नम्बर  दो  पर  था  वह  तम्बर  एक  पर  झा  गया  1

 फिर  आप  देखें  श्रभी  हमारे  मित्र  डा०
 सैयद  महमूद  कह  रहे  थे  हमारा  इरादा  उस
 भाषात  स्थिति  में  जुडिशियल  रिव्यू  को  समाप्त
 करने  का  नहीं  था  t  हम  तो  पाक  इरादे  से
 भाये  थे  |  कुछ  गड़बड़  हो  गई,  झाधिक
 परिवत्तनों  में  न्यायपालिका  बाधा  डाल  रही
 थी  इसलिये  थोड़ा  सा  किया  ।  लेकिन
 वह  क्‍या  कहते  हैं,  साठे  साहब  यहां  नहीं  है,
 बरना  बताता  कि  इस  पुस्तक  पर  इन्दिरा
 गांधी  की  तस्वीर  है,  शायद  उनको  देखकर
 खुशी  होती

 ।  सैयद  मोहम्मद  साहब  इसी
 सदन  में  कहते  है  on

 “The  Minister  of  State  for  Law,  as
 if  idly,  ‘wondereq  whether  judicial review  was  at  all  an  absolute
 necessity  in  a  democratic  set-up’.”

 आपात  स्थिति  में  यह  बात  कही  जा  रही
 है  कि  क्या  न्यायपालिका  के  निरीक्षण  का
 अधिकार  वास्तव  सें  प्रावश्यक  है  भी  या  नहीं
 है  ?  क्योंकि  उन्होंने  जो  आधिक  रचना  में
 भौर  ढांचे  में  परिवर्तत  किया  है,  उसके  ऊपर
 थ्रो  प्रतिबन्ध  लगा  सकते  थे,  न्यायपालिका
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 की  तरफ  से,  हूं  नहीं  लगायेंगे  ।  स्वनाम
 धन्य  प्रधान  मंत्री  उस  समय  की  क्या  कहती
 हैं  ecal

 “While  the  Prime  Munister  her-
 self  was  arguing  that  our  jaw  which
 incorporate  many  of  the  features  of
 the  Anglo-Saxon  legal  system  (tra-
 ditionally  used  to  defend  the  pro-
 pertied  classes)  must  now  be
 amended  so  that  the  qemocratie  set-
 up  can  Overide  our  feudal  intert-
 tance.  Here  we  are  in  a_  dense
 thi  ket  of  corruption;  this  was  the
 voice  of  the  executive  power  argu-
 ing  for  its  own  licence  jn  the  name
 of  democracy  and  after  the  Consti-
 tution  and  the  law  had  already
 been  subverted  to  protect  it  from
 court  decision.”

 यानी  पहले  तो  श्राप  श्रापात  स्थिति  का  लाभ
 उठा  कर  संविधान  में  ऐसा  परिकक्‍तेन
 कर  दें  कि  जिससे  देश  का  सारा  झाधिक,
 राजनैतिक,  सामाजिक  भौर  जनतांतिक  ढांचा
 परिवर्तित  हो  जाय,  फिर  श्राप  कह  दें  कि  किसी
 प्रकार  भी  न्‍्याय-पालिका  को  श्रधिकार  नहीं
 है  कि  बह  इसमें  निरीक्षण  कर  सके,  उस
 पर  देख  सके,  पना  मत  प्रकट  कर  सके  और

 बता  सके  कि  बहू  न्‍्यायपूर्ण  है  या  नहीं।
 उस  42वें  संशोधन  के  पीछे  यह  सारा  उद्देश्य
 था  ।  सव/ल  इस  बात  का  है  कि  संविधान  की
 वह  व्यवस्थाएं,  जिनसे  देश  में  एक  नये
 ढांचे  की  शुरुआत  इसलिये  की  जाये  कि  कुछ
 खास  लोगों  को  सत्ता  पर  हमेशा  के  लिये
 बैठे  रहते  का  श्रधिकार  मिल  जाये,  क्‍या
 ऐसे  ढाचे  को  बदलने  की  और  सविधान  के
 ऐसे  सशोधनों  में  परिवर्तत  करने  की  कोई
 झ्रावश्यक्ता  है  या  नहीं  ?

 मैं  समझता  हूं  कि  विधि  मंत्री  महोदय
 ने  जो  यह  कदम  उठाया  है  श्रौर  इस  प्रक्रिया
 को  रोकने  के  लिये  जो  प्रभावशाली  कदम
 उठाये  हैं,  इसके  लिये  बहू  निश्चय  ही  बधाई
 के  पाव  हैं  1
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 [Bro  मुरली  मनोहर  जोशी]
 कहा  जाता  है  कि  यह  जो  एमजेंन्सी  है

 इसके  श्र  भी  परिणाम  है  ।  मै  झापकों  बताता
 है,  इसका  विश्लेषण  कया  जाये  ।  मै  इसे
 तठस्थ  भाद  से  रेख  रहा  हु  ।  मैं  वास्तव  से
 उनसे  जानना  चाहता  ह  कि  झगर  बाकई
 श्रापात  स्थिति  से  इस  देश  के  आशिक  श्रौर
 सामाजिप  ढाचे  में  ऐसा  परिवर्तन  शिया  जा
 सजा  होता  जिससे  उस  देश  के  गरोबो  श्रौर
 करोडो  लोगो  व  लिये  श्राधिक  व्यवस्था  का
 सबान  उठा  हाता,  उनके  जीवन-स्तर  में
 सुधार  आया  होता  तो  कोर  बाल  नहीं  थी
 अगर  0  20  50  हजार  मेरे  जैसे  आ्रादमी
 जेला  म पडे  रहा,  लेकिन  होता  क्या  था  २
 अगर  ऐसा  हा  ता  मै  आज  भी  जेल  मे  जाने
 वा  लिये  तयार  7  श्रगर  मेरे  और  L0  20
 ओर  लोगा  व पाई  जाने  से  देश  +  आथिक
 कोच  मे  और  काइ  परिवर्तत  आ  जाये  इसको
 ब्ाप  देख  जीजिये

 ‘Thu  the  ground  had  alicady
 been  picpared  for  a  speedy  ample-
 mentation  of  a  strategy  of  ‘Grow
 now  speah  later,  long  before  anv
 body  could  elaborate  the  contents
 of  the  strategy  with  sufficient  assu-
 tance  Therefore,  we  have  ptopeily
 focussed  aur  attention  on  the
 crisis-  Tea}  or  unfounded  which
 served  as  a  midwife  to  relicve  the
 pain  of  surplus  labour  Our  evi-
 dence  show:  that  the  crisis,  how-
 ever  wis  a  political  figure  of
 sabotage  whith  enabled  the  Caesars
 to  have  then:  way  The  evidence
 also  shows  when  they  were  well
 along  then  way,  they  did  not  con-
 vincingly  demonstrate  the  clam
 that  then  record  was  worth  the
 budget  of  a  terror  In  fact,  given
 the  surprising  overall  continuity  of
 progres,  and  problem  of  develop-
 mental  action  between  the  old  and
 ihe  new  regime  it  does  not  appear
 that  a  season  of  Caesars  was  called
 for  at  all”

 श्रर्थात्‌  सारे  संविधान  में  जो  इस  प्रकार  की
 कुल  शक्तियों  का  प्रयोग  करके  सशोधन  किया
 गया  थां  उसकी  श्रावश्यकता  नही  थी  |
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 एक  बात  झन्त  में  मैं  कहता  चाहूँगा
 किसके  लिये  यह  कहा  गया  कि  सविधान
 में  धर्मनिरपेक्षता  श्रौर  समाजदाद  की  व्यवस्था
 की  गईं।  मै  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  सही
 कदम  उठाया  गया  व्याख्या  करना  श्रावश्यक
 था,  सैकुलरिज्म  के  क्‍या  श्र्थ  है?  इसको
 समझना  चाहिये  कि  भारत  की  जनता  की
 दृष्टि  में  सैकुलरिज्म  के  क्‍या  ज््थ  है---  सर्व
 धर्म  समभाव  सभी  धर्म  समान  है।

 सके  देव  नमस्परार  केशव  प्रति  गछ्छति  |

 चाहे  जिस  ढंग  से  इबादत  की  जाये,  उपासना
 की  जाये,  बह  एक  ही  भगवान  वी  उपासना
 है  1  इसलिये  सब  के  लिये  समान  श्रादर,
 ईक्वल  ट्रीटमट  शब्द  नहीं  है,  समान  आदर  t
 आदर  सब  व  लिये  समान  हो,  सर्च  घर्म  समभाव,
 यह  भारत  की  सरधति  रही  इसलिये  उस  रूप
 में  सैवुलरिज्म  की  व्याख्या  विलकुत्र  ठीक  है।
 ममाज  की  व्याख्या,  शोषण  रहित  समाज  की
 रचना  होगी  ।  इसके  लिये  कोर  जरूरी  नहीं
 है  कि  मीन्स  आफ  प्रोडक्शन  और  मीना  श्राफ

 डिस्ट्रीब्यूणत  पर  वैसा  ही  कट्रात  हां  जैसा
 चाइना  और  रशिया  में  है  ।  स्टेट  ही  सारे
 मीनक  आफ  डिस्ट्रीव्यूणन  और  मीन्ज  भ्राफ
 प्राडइक्शन  की  मालिक  होगी,  जौर  इडिविजुश्रल
 कैपिटलिज्म  दे  स्थान  पर  स्टेट  उपिटलिज्म
 बन  जायेगा,  सोशलिज्म  वा  यह  झ््थ  श्राज
 से  सौ  साल  पहले  रहा  होगा,  लेक्नि  श्राज  के
 परिप्रेदय  में  उसका  वह  र्थ  नहीं  है  ।

 8  hrs

 भारत  एक  णोषण  रहित  समाज  की  रचना
 करना  चाहता  है  भारत  एक  पक्षयातरहित
 समाज  की  रचना  करना  चाहता  है।  भारत
 एक  ऐसे  समाज  की  स्थापना  करना  चाहता  है,
 जिस  में  विधि  शौर  व्यवस्था  की  स्थापना

 होगी,  जिस  मे  न्यायपालिका  की  गरिमा  होगी  t
 भारत  एक  ऐसे  सगाज  की  रचना  करना

 चाहता  है,  जिसमे  जनतंत्र,  धर्मनिरपेक्षता  भौर
 समानता  के  आधार  पर  कार्य  होगा  ।  संविधान
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 का  यह  संशोधन  इस  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण
 कदम  है  और  बह  संविधान  को  भारत  की

 राष्ट्रीय  भ्ाकांक्षाओं  को  पूरा  करने  का  एक

 बलवान,  उपकरण,  यंत्र,  बनाता  है।

 मैं  इस  विधेयक  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं।

 MR.  CHAIRMAN:  Prof,
 Mavalankar.

 p  9

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  I  think
 ue  are  getting  only  the  party  time;
 if  it  is  three  cow  clock  it,  will  be  an
 inconvenient  time  for  me  also....

 MR,  CHAIRMAN,  I  will  call  you
 after  the  next  Janata  Membcr.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR  (Tondi-
 think  we  are  getting  only  the  party
 lime;  if  it  is  three  O'clock,  it  will  be
 an  inconvenient  time  for  me  also...

 MR  CHAIRMAN;  You  can  speak.
 Prof,  Mavalankar  is  willing  to  give
 ywu  the  floor.  I  request  you  to  speak
 now.

 SHRI  A  BALA  PAJANOR:  Madam
 Chairman,  I  thank  you  for  giving  me
 this  opportunity  and  time  at  least.

 I  rise  to  support  thie  Bill to  a  very
 great  extent  except  certain  reserva-
 tions  here  and  there  of  which  the  Law
 Minister  is  fully  aware  of.

 Mr.  Stephen  referred  to  this  thing
 and  many  of  the  Janata  Members  and
 especially  the  CPM  comrades  also
 pointed  out  their

 abr  vO  nck orty-Second  Amendment  ३
 =

 .
 You  have  correctly  stated  =

 your  statement  of  Objects  an
 Reasons  that  the  people  of  this  coun-

 try  voted  against  the  Forty-Second
 Amendment.  In  toto  you  have  with-
 drawn  it.  The  Law  Minister  gave  out
 certain  explanations  when  he  came
 up  with  the  Forty-third  and  the  Forty-
 fourth  Constitutipnal  Amendments.
 He  being  a  lawyer,  he  wanted  to

 rectify  the  defects  which  had  taken
 place  during  the  Forty-second  Amend-
 ment,  to  the  Courts  first.  In  his  wis-
 dom,  he  thought  it  better  to  give  back
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 the  rights  of  the  people  after  some
 36  or  ॥7  months,  if  not  earlier.  So,  it
 is  watered  down  to  a  great  extent  in
 that  all  were  not  bad  in  the  Forty-
 Second  Amendment  ag  proposed  and
 passed  by--according  to  some  of  you—
 the  captive  Parliament  of  1975,

 Whatever  it  may  be  I  have  a  feeling.
 Iam  _  representing  a  party  which.
 according  to  some  of  you,  may  be  in
 a  corner  of  this  country.  But  I  have
 a  feeling  that  it  is  being  repeated
 times  and  again  because  of  the  majori-
 fy  that  is  there  in  the  august  Mouse.
 We  were  also  called  in  those  days  and
 I  remember  fresh  how  Mr  Manoha-
 ran,  the  Leader  of  my  party  and  I,
 along  with  two  other  people,  made  a
 representation  and  presented  gur  stu-
 ily  based  on  the  proposed  Forty-Secon'|
 Amendment.  They  gave  us  a  hearing
 also.  When  most  of  the  people  sav
 that  that  was  a  ‘captive  Parliament’
 ]  just  wonder  what  amount  of  sanctity
 they  ure  giving  now  fo  our  Canstitu-
 tional  discussion  these  (lays  as  opposi-
 tion  parties.  Because.  I  say  this
 Madam,  with  a  great  feeling  of  grief.
 Thes  heard  us  over  «  cup  of  coffee
 and  biscuits,  They  listened  to  us.
 Nothing  was  accepted.  They  started
 with  the  same  feeling.  The  same
 thing  happened  with  the  Preamble  of
 the  Constitution.  In  those  days,  you
 Said,  you  will  modify  the  Preamble.
 You  have  taken  the  trouble  of  stating
 ‘secular’  etc,  etc.  to  give  fuller  ex-
 pression  to  the  aspirations  a!  the  pea-
 ple.  We  suggested  to  them  that  they
 may  include,  taking  into  consideration
 the  structure  of  this  country  as  Fede-
 ral  also.  They  listen  to  us  They
 gave  the  counter-arguments,  They
 promised  that  it  will  be  considered.
 But  at  last  it  was  not  considered.  It
 was  the  same  feeling  here  also.  Now,
 I  see,  for  the  Preamble,  you  are  giving
 an  amendment  to  Article  386  also.  It
 is  a  peculiar  thing,  as  pointed  out  by
 a  friend  of  mine,  which  we  do  not
 find  in  any  other  Constitution  of  the
 world.  J  have  seen  a  number  of  Con-
 stitutions  and  I  am  yet  to  find  a  defini-
 tion  for  Preamble  in  the  Constitution
 because  it  must  reflect  the  views  of  the
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 people  in  as  many  words  as  possible.
 The  hon.  Law  Minister  is  capable  of
 outwitting  the  earlier  Bill  by  putting
 49  Clauses  over  59  Clauses.  That  is
 all  I  find  the  similarity,  But  I  wonder
 why  the  hon.  Minister  has  not  defined
 or  given  classification  as  far  as  Pream-
 Ne  is  concerned,  I  remember  when
 the  Opposition  Party  leaders  were  con-
 sulted,  J  had  an  opportunity  to  tell  the
 ruling  Party  that  “federal”  may  also
 be  added  They  said  something  else
 and  have  not  given  a  convincing  an-
 swer.  Even  today  we  press  it  for  re-
 consideration  Mudam,  there  is  a  very
 little  time  and  I  will  take  only  some
 Important  aspect,  of  the  Bil]  Even
 there  Iam  afraid  whether  I  will  be
 able  to  do  m  a  short  time.  I  have  to
 lestiict  my  speech  so  that  at  least  I
 May  be  able  to  touch  upon  the  main
 aspect  of  the  Bill,  so  that  the  Law
 Minister  can  consider  my  points  and
 Hive  a  scious  thinking  to  them  Tt
 lressed  two  points  even  in  those  days of  Emergency.  The  first  is  that  the

 word  ‘lederal”  should  be  added  in  the
 Preamble  und  the  second  is  for  retain-
 ing  the  subject  ‘Education’  in  the  State
 list  Now.  I  understand  that  there  is
 a  lot  of  discussions  going  on  in  this
 country  about  the  autonomy  of  the
 State,  more  powers  for  States,  Centre-
 State  relations,  etc.  These  discussions
 are  going  ap  day-in-and-day-out  As
 lar  as  Education  is  concerned,  the
 Centre  had  taken  away  this  subject
 through  the  42nd  Amendment.  Now,
 this  Government  is  giving  it  back  00
 the  States  under  the  proposed  Amend-
 ment  Dr  Seyid  Muhammad  was
 eloquent  in  his  speech  and  he  had  his
 own  reason  tq  retain  Education  and
 Forest  in  the  Concurrent  List.  But  I
 onee  again  want  to  bring  the  notice  of
 the  Hiouse  the  conversation  we  had
 vith  the  Prmme  Minister.  When  we
 {old  him  that  it  is  a  matter  to  be  left
 \ith  the  States,  he  said  that  though he  was  not  able  to  give  more  powers
 to  the  States,  he  would  be  the  last  per-
 son  to  tuke  away  the  powers  that  were
 already  there  with  the  States.  They
 remain  as  they  were.  There  is  a  big
 lobby  going  about  saying  that  the
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 Janata  Government  is  opposed  to  tak-
 ing  back  Education  to  the  Central
 List.  A  tricky  method  is  being  adopt-
 ed  to  amend  this  provision  and  take
 Education  to  the  Central  List.  I  also
 understand  that  there  is  a  tricky
 method  carried  on  to  bring  Education
 under  Concurrent  List.  I  do  not  find
 any  reason  for  bringing  it  under  Cen-
 tral  List.  Our  Constitution  is  clear
 that  Education  must  be  with  the  States.
 I  understand  that  some  of  the  Opposi-
 tion  Parties  like  Congress-I,  Congress
 and  some  of  the  Janata  Party  Members
 are  working  at  it.  I  do  not  know  the
 views  of  the  CPI(M).  I  will  again
 repeat  that  this  subject  should  be  given
 to  the  States  and  not  to  the  Centre.
 If  you  are  not  to  pilot  your  ship,  I  am
 afraid  it  may  be  last  and  it  will  be
 an  indication  fur  us  not  to  abide  by
 many  of  the  assurances  and  consensus
 I  will  call  this  act  of  taking  this  sub-
 ९९६  back  to  Centre  as  a  tnicky  and
 cowardly  method  and  you  have  not
 kept  up  the  promisc  you  have  made
 when  we  had  discussions  with  you
 This  wag  agreed  to  during  our  meeting
 and  consensus  reached  with  the  Oppo-
 sition  parties.  So,  |  appeaT  to  the  hon.
 Minister,  through  you,  Madam,  not  to
 disturb  it  by  bringing  pressure  tactics
 I  am  presenting  my  case  in  an  appro-
 priate  fashion  in  a  democratic  set  up
 but  leaving  that  aside,  what  are  the
 main  features  that  you  are  incorporat-
 ing  in  this?  After  all  you  have  retain-
 ed  25  Clauses  of  the  42nd  Amendment
 Bill  and  much  ig  said  about  the  funda-
 mental  duties  of  the  people  of  this
 country.  I  do  not  know  how  many  ot
 you  have  taken  the  trouble  of  reading
 these  fundamental  duties.  They  are

 so  simple,  so  elementary,  80  obligatory
 which  need  not  find  a  place  in  the
 Constitution.  When  I  see  Mr.  Kamath,
 secing  me,  I  am  at  times  worried  as
 a  member  of  a  High  Court  Bar  about
 this  voluminous  growth  of  the  Con-
 stitution  and  if  will  lead  to  confusion
 in  future  days.  I  think  Mr.  Kamath
 will  agree  with  me.  This  Voluminous
 document  is  growing  day  in  and  day
 out.  You  are  making  amendments  to
 the  Constitution  like  this.  This  45th
 Amendment  will  not  ‘make  it  shorter
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 or  the  duration  of  5  years  as  proposed
 in  the  Constitution,  I  think  we  may
 even  go  to  l00th  Amendment  because
 this  way  of  amending  the  Constitution
 day  in  and  day  out  will  make  it
 voluminous,  containing  so  many  Sche-
 dules.  It  is  a  bit  sickening.

 Now.  you  take  away  property  from
 the  Fundamental  Rights  and  add  Arti-
 cle  3l  A,  when  there  are  so  many
 other  laws  for  this.  I  do  not  know,
 why?

 Now,  I  will  come  to  the  fundamen-
 fal  duties  What  are  they?  Sometimes,
 it  looks  odd  to  me,  though  I  have  no
 grouse.  I  remember  last  time  Mem-
 bers  were  eloquent  on  this  point  and
 when  my  leader,  Shri  Manoharan,  asked
 the  Minister  to  name  the  Constitu-
 tions  where  you  fing  these  fundamen-
 tal  duties,  he  started  giving  the  names
 of  Nepal,  Burma  and  Pakistan.  These
 are  the  Constitutions  under  which  they
 take  sheller  for  such  kind  of  elemen-
 tary  principles.  It  was  not  the  con-
 ventional  Constitution  of  England  or
 the  written  Constitution  of  United
 States  of  America  or  any  of  the  demo-
 cratic  system.  I  thought  that  this
 Janata  Government  with  an  eminent
 Law  Minister,  who  has  acumen  and
 experience  not  only  in  the  High
 Courts  but  Supreme  Court  will  come
 out  with  a  legislation  that  will  make
 this  Constitution  a  precise  instrument
 which  we  can  follow  and  study  in  a
 day  or  two.  The  Constitution  as  it  is,
 with  so  many  amendments,  is  a  volu-
 minous  one  and  quite  complex  and
 we  do  not  know  where  we  are,  as  we
 are  finding  ourselves  in  respect  of  the
 rules  in  this  House.  I  recommend  to
 the  Government  at  this  juncture  to
 come  out  with  a  precise  Constitution
 hefore  you  come  with  so  many  amend-
 ments.  We  should  have  a  precise
 Constitution  which  can  govern  this
 country  properly.

 Arguments  can  be  advanced  for  both
 sides  whether  we  should  have  an
 exhaustive  Constitution  or  a  precise
 one.  The  Law  Minister  himself  has
 said  that  the  fear  that  the  conditions
 of  the  nineteen  months  of  emergency
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 may  not  come  back  at  any  time  has
 prompted  them  to  come  forward  with
 so  many  safeguards.  I  am  happy  and
 welcome  these  measures  relating  to
 safeguards.  You  must  protect  the
 present  generation;  not  only  the  pre-
 sent  generation,  but  you  must  see  that
 the  future  generations  have  proper
 safeguards  in  respect  of  their  rights
 and  liberties  It  is  very  very  impor-
 tant.

 MR.  CHAIRMAN  Please  conclude
 now.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  There
 are  four  names  from  my  party,  they
 may  not  take  the  time.

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  only
 nineteen  minutes  for  your  party,  you
 have  taken  twelve  minutes  already.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  Our
 party  cannot  have  nineteen  minutes
 only.  It  cannot  be.  I  have  not  come
 to  even  one-third  of  my  _  speech.
 CP(M)  have  one  hour  three  minutes;
 we  are  nineteen  members  and  they  are
 twenty-two,  How  can  we  have  only
 9  minutes.  That  hus  to  be  modified.

 MR.  CHAIRMAN  I  am  only  looking
 at  the  list

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  I  am  a
 member  of  the  Business  Advisory  Com-
 mittee.  Four  days  have  been  allotted
 for  this.  This  has  to  be  amended.  I
 will  take  some  more  time.

 Now,  you  have  introduced  a  clause
 in  order  to  safeguard  or  to  restrict  the
 emergency  powers  of  the  future  Gov-
 ernments  as  also  the  present  one.  You
 have  stated  there  that  internal  rebel-
 lion  alone  can  be  the  cause  for  declar-
 ing  internal  emergency.  I  am  afraid,
 internal  disturbance  and  internal  re-
 bellion  have  only  a  subtle  difference
 according  to  the  persons  who  are  going
 to  define  it,  Rebellion  may  look  a  big
 term,  but  disturbances  is  also  a  rebel-
 lion.  There  may  be  chaos  in  the
 country  in  some  parts,  there  may  be
 trouble  in  the  frontiers,  some  parts
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 may  threaten  to  secede,  that  is  also
 called  a  rebellion  Even  peaceful  de-
 monstrations  may  be  termed  40  I  re-
 commend  and  I  support  some  of  the
 hon  Memberg  who  said  that  if  you
 are  going  to  give  that  kind  of  a  blan-
 ket  guarantee  to  these  people  of  this
 country  better  take  away  the  inter-
 nal  emergency  provision  You  should
 have  rethinking  in  this  respect  and
 that  would  have  indicated  your  gen-
 uine  attempt  to  safeguard  the  mte
 3९४5  of  the  people  But  there  is  one
 thing  which  you  cannot  also  forget
 Why  have  emergencies  come  to  this
 country?  I  think  it  is  a  question  of
 security  of  the  nation  ---either  from
 from  dangers  of  external  aggres
 sion  or  as  vou  call  it  internal  rebel
 lion  I  will  now  quote  from  a  book
 by  K  C  Whe  aire

 When  war  0  any  other  emergen-
 «vy  comes  constitutional  government
 i6  restricted  or  suspended  in  order
 that  a  community  may  survive  as  an
 independent  cntity  free  to  choose
 once  more  to  resume  construtional
 government  when  the  emergency  has
 passed  Such  a  suspension  of  con-

 stitutional  ,overnment  383  justified  on
 the  ground  that  if  it  is  to  exist  again
 in  the  future  it  must  be  im  abe
 yance  for  the  present  ‘There  1S
 nothing  theoretically  wrong  m  this
 Hiuman  beimgs  can  understand  that
 it  may  be  necessary  for  them  to  sub
 mit  themselves  to  supreme  author
 fy  today  if  they  are  to  survive  to
 enjoy  trcedom  tomorrow  The
 danger  in  practice  is  thot  those  to
 whom  supreme  authority  has  been
 confided  may  be  reluctant  to  deliver
 it  up  Temporary  dictatorship  may
 become  an  established  and  perma
 nent  tyranny  When  the  safeguards
 of  constitutional  government  are  de
 livered  up  to  rulers  the  means  of
 getting  them  back  have  been  deliver-
 ed  up  also

 J  have  said  this  because  I  found  that
 if  was  a  classical  statement  well  suit
 ed  to  the  present  generation  The  Law
 Minister  has  said  very  cleverly  that
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 with  a  comfortable  mayority,  they
 were  able  to  convert  the  Constitution
 in  the  past—by  the  42nd  amendment,
 and  that  they  were  able  to  impose  a
 dictatorship  in  ths  country,  taking
 away  all  the  rights  of  the  people  May
 I  ask  you  very  honestly  Suppose  this
 country’s  people,  due  to  their  poverty,
 vote  for  a  dictator  in  future  and  return
 him  with  an  absolute  majority,  where
 ig  the  guarantee  for  you  that  you  can
 not  change  it?  I  am  afraid  the  Law
 Minister  may  come  forward  and  say

 We  have  put  forth  such  a  thing  that
 the  basic  feature  cannot  be  changed
 «xcept  by  a  referendum

 Let  us  see  what  Ivor  Jennings  says
 But  the  question  is  what  is  the  voicc
 of  the  people’  Before  the  general
 elections  they  do  certain  things,  and
 the  general  election  changes  the  very
 nature  of  the  Government  and  the
 ३03  populs  is  reflected  If  that  is  the
 case,  they  may  tell  the  people  हद  per
 cent  of  the  votes  may  be  got  and
 things  can  be  changed  Then  where
 3५  the  entire  structure  of  the  Constitu
 tion?  Where  will  your  basic  structure
 stand?  In  that  condition  also  it  will
 be  said  that  it  is  a  question  of  the
 judiciary  coming  and  standing  as  a
 check  and  balance  to  the  Constitution
 How  can  7  he?  Please  prove  it  How
 it  35  practicable?  I  am  one  with  you
 in  giving  this  power  to  the  people  of
 this  country  because  one  step  ig  bet
 tcr  than  no  step  at  all

 While  giving  this  power  where  s  the
 guarantee  about  the  basic  structure?
 I  remember  how  people  ridiculed  the
 basic  structure  of  the  Constitution
 when  the  Supreme  Court  Judges  defin-
 ed  it,  १९  when  Subba  Rao  gave  the
 judgement  Do  you  remember,  Ma-
 dam  that  when  it  was  said  that  the
 basic  structure  of  the  Constitution
 should  not  be  changed,  they  started
 ridiculing  it  in  this  august  House?
 What  38  the  basic  structure?  They
 now  say  that  by  giving  this  kind  ef
 protection  to  the  people  they  will  be
 able  to  try  this  referendum  in  future
 How  far  is  it  gong  to  be  successful?
 It  s  good  but  it  is  a  dangerous  thing
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 You  cannot  be  safe  with  it  So,  you
 have  to  go  back  to  the  question  of  the
 formulation  of  a  precise  Constitution
 for  this  country

 The  Government  says  that  the  liber
 ties  of  the  people  have  to  be  protected
 and  safeguarded  I  also  agree  with
 it  But  it  38  a  question  of  negligence
 on  the  part  of  the  Law  Ministry  You
 are  thinking  about  the  Presidential
 rule  and  a  dictatorial  rule  that  should
 not  be  there  in  this  country  for  :
 long  time  I  will  give  |  or  2  examples
 There  is  a  section  in  the  Union  Terr:
 tones  Act  of  963—Pondicherry  35  also
 one  among  them  ७०  also  are  Goa  and
 Mizoram  ‘There  are  6  or  7  Union
 Territories  in  this  country—and  under
 that  Act  you  can  have  Presidents
 Rule  in  the  Union  Territories  for  any
 number  of  years  under  this  Constitu
 tion  You  have  never  contemplated
 about  it  You  never  thought  of  it
 whereas  you  have  reduced  it,  here
 from  !  year  to  6  months  You  wae
 happy  about  it  because  you  have  given
 protection  to  the  people  of  this  coun
 try,  ie  not  to  be  ruled  by  a  monatch
 cal  or  dictatotial  Government  for  2
 longer  period,  denying  liberties  and  de
 mocratic  ights  to  the  people  But
 what  have  you  done’  You  have  not
 done  the  correct  home  work,  while
 bringing  in  this  Bill  That  75  why  |
 agreed  when  Mr  Stephen  said  thet
 you  have  taken  whatever  was  conven!
 ent  and  thrown  off  whatever  was  not
 Have  you  done  the  home  work  for  ६

 Madam  it  4a  Sad  case  which  1
 have  to  quote  Jf  you  remembe:  it
 there  is  only  one  Territory  in  India
 which  was  governed  for  32d  years
 under  President’s  rule  including  the
 i9  months  of  Emergency  It  8  Pond
 cherry  Even  now  they  may  be  try-
 ing  to  de  the  same  I  warn  them  not
 te  try  to  do  it  Have  vou  contemplat-
 ed  on  that  subject?  When  it  comes  0
 the  other  subject,  you’say  that  you  urc
 reducing  it  from  |  year  to  6  months
 or  3  months,  and  that  you  are  granting
 rights  under  Article  22

 I  wanted  to  speak  on  every  section
 in  this  Constitution  Amendment  Bull,
 but  unfortunately  time  stands  in  the
 way  I  repeat.  this  Preamble  says
 that  social  justice  will  be  done  But
 where  ig  the  provision  for  :t?  You
 say  that  the  Directive  Principles  are
 given  the  correct  status  here  I  ask
 for  a  fundamental  right  to  work,  a
 fundamental  ight  to  stay  in  this
 country  and  a  fundamental  right  to  get
 educated  and  also  one  to  have  the  full
 freedom  in  the  correct  perspective
 Whire  ale  they  in  the  Constitution?

 But  if  jou  go  on  amending  every
 time  this  Government  will  amend  45th
 amendment  and  the  next  Government
 will  come  with  46th  amendment  and
 so  on  but  there  will  be  difference  only
 in  the  clauses  whethe:  it  is  49th  or
 29th  imendment  This  is  not  a  wan
 ing  this  is  a  Call  of  the  country  The
 Law  Minister  has  to  take  note  of  these
 factors  We  will  not  concede  educa
 tron  in  the  State  list  Whenever  you
 contemplate  a  constitution  amendment,
 you  first  think  of  the  tederal  structure
 oi  this  country  and  then  try  to  do  it
 Then  .ou  have  to  see  that  you  are
 going  to  protect  the  lberty  and  demo-
 cratic  ways  of  the  citizens  Do  not
 think  of  the  bigger  States  only  think
 of  the  small  territories  also  You  have
 to  sec  their  protection  also

 This  is  2  fact  that  Pondicherry  ind
 other  small  territories  can  come
 unde:  the  thumb  of  the  President  ah
 this  country  If  vou  deny  any  right
 in  one  party  of  the  countrs  to  any
 citizens  you  do  not  have  any  right
 to  give  that  right  to  citizens  in  other
 pits  ot  the  counti;  Why  do  you
 discriminate  about  it?  You  see  Arti
 dle  4  I  am  afraid  Mr  Chairman,
 ever)  section  is  lke  that  A  long  de-
 bate  .  long  discussion  is  required  for
 that  I  am  afraid  [  challenge  Shn
 Shanti  Bhushan  how  many  Members
 have  gone  through  the  legal  provisions
 that  aie  affecting  the  courts  You
 have  given  in  43  and  44  amendments
 the  nght  to  go  back  to  the  court  about
 the  labour  disputes  There  38  a  right
 provided  in  the  Constitution  What
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 right  have  you  got  to  remove  it.
 After  all  there  75  an  appellate  tribunal.
 We  know  pretty  well  that  a  number  of
 cases  are  pending  in  the  High  Courts
 regarding  labour  tribunals,  adminis-
 trative  tribunals.  What  is  the  justifi-
 cation  tor  it?  For  each  classification,
 you  have  to  take  it  chapter  wise  and
 then  discuss  it  accordingly  and  not  this
 kind  of  a  statement  where  you  have
 played  with  the  sentiments  and  all
 that.  It  has  gone  after  36  months.
 You  have  been  saying  this.  I  was  lis-
 tening  40  Mr.  Jethmalani  because  he
 was  very  eloquent.  I  do  admit  it  He
 concentrated  only  on  the  preventive
 aspect  of  it.  But  you  have  to  take  3६
 subject-wise.  Preventive  detention  8
 bad  and  all  that  You  deny  hberty
 to  the  people  in  the  union  territories
 of  this  country.  You  deny  rights  to
 the  people  to  go  to  tribunals  and  have
 at  ventilated  within  a  short  period
 You  have  got  to  discuss  it  also

 MR.  CHAIRMAN:  You  must  wind
 up  now.  You  have  taken  22  minutes.

 SHR]  A.  BALA  PAJANOR:  T  am
 thankful  to  you  for  at  least  :emind-
 ing  me  that  I  have  taken  22  minutes.
 It  is  not  a  question  of  taking  22  minu-
 tes  in  this  country  today.  I  just  want
 to  use  a  very  strong  term  {or  this
 kind  of  discussion  because  there  are
 49  clauses  and  if  I  take  four  paragraphs
 of  the  Statement  of  Objects  and  Rea-
 sons  some  time  and  then  for  each  clause
 five  mimutes  to  discuss  how  can  I  con-
 centrate:  this  is  practically  difficult  I
 do  not  want  to  use  any  unparliamen-
 tary  words  for  that  During  this
 short  time,  what  kind  of  discussion  we
 can  have.  You  want  me  to  mark  my
 presence  here  and  discuss  only  a  jew
 things  and  then  go  uway.  This  is  a
 very  serious  matter  I  want  to  sub
 mit  through  you.  Mr  Chairman,  to  the
 Law  Muimister  and  other  people  of  this
 country  that  this  is  a  very  scrious
 matter  and  therefore  we  want  to  con-
 tribute  something,  this  is  a  very  seri-
 ous  discussion  on  the  subject  and  the
 time  is  very  short  I  am  afraid,  this
 Government  may  also  get  out  within  a
 short  time  ig  it  works  like  that.  We
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 should  not  have  this  kind  of  feeling. You  must  also  find  out  some  ways because  I  want  to  cover  some  very
 important  points  also.

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  afraid,  I
 cannot  give  you  any  more  time.  ]
 have  given  you  over  23  minutes.  You
 must  now  wind  up  your  discussion.

 SHRI  A.  BALA  PAJANOR:  Because
 of  the  time  factor,  I  thank  the  authors
 on  this  Constitution  including  our
 Indian  authors,  Mr.  Bosu  and  others
 and  also  our  present  Parliamentarians
 who  have  contributed  a  lot  to  this
 country.  It  is  high  time  for  us,—I
 am  not  calling  for  a  Constituent  Assem-
 bly  —to  think  of  a  precise  Constitution
 that  can  govern  the  federal  structure
 of  this  country  without  losing  unity
 in  diversity  Secondly,  I  appeal  to  you
 that  the  aspirations  of  the  people  are
 not  found  entirely  in  the  Constitution
 We  have  a  number  of  _legislations
 started  for  this.  You  make  this  Con
 stitution  a  sacred  document,  account-
 able  and  at  the  same  time  acceptable
 to  the  people

 Finally,  L  request  you  to  revive  in
 the  present  generation  an  awakening
 and  ask  them  to  please  read  top  class
 features  in  this  respect.  The  growth
 of  this  generation  is  very  fast  and  you
 are  not  able  to  cope  up  with  that
 Once,  again,  do  not  get  annoyed  when
 I  say:  the  age  gap  is  there.  Thirty  one
 years  have  passed  since  independence
 and  27  years  have  passed  after  this
 Constitution  has  come  into  force.  But
 in  these  27  years,  the  world  has  gone
 200  years  ahead  of  us  for  reasons  best
 known  to  प  We  are  not  thinking  on
 those  lines.  That  is  why  I  appeal  to
 you  fervently  and  at  the  same  fight
 for  the  rights  of  the  States,  the  States
 must  be  given  more  rights,  not  only
 those  rights  that  were  taken  away
 during  the  Emergency  but  they  must
 be  given  more  rights.  The  federal
 structure  has  to  be  maintained,  Not

 only  federal  structure.  I  welcome  the
 Law  Minister  giving  back  rights  to
 judiciary.  Judicial  review  is  assen-

 tial  Citizens’  rights  are  to  be  pro-
 tected.  Some  Member  Jocularly  said
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 that  the  other  government  was  inte-
 rested  in  taking  away  personal  liber-
 ties  of  the  people  but  the  present  gov-
 ernment  was  interested  in  taking  away
 the  property  rights  of  the  people.  I
 am  for  taking  away  the  property
 rights  or  the  people  but  I  am  not  for
 losing  the  personal  nghts  of  the  people.

 SURI  NARENDRA  P,  NATHWANI
 (Junagarh):  I  rise  to  support  general-
 ly  the  Bill.  It  marks  the  cuJmination
 of  the  process  of  restoring  the  civil
 liberties,  a  process  which  started  in
 the  month  of  April  1977.  Not  mere-
 ly  does  3  estore  the  civil  liberties,
 it  also  iestores  the  functions  and
 powels  ot  High  Courts  and  the  Sup-
 reme  Court,  it  also  contains  salutary
 p¥avisions,  safcguards  against  abuse

 of  ceitain  powers,  namely,  powers  of
 amending  thc  Constitution,  powers  of
 proclamation  of  emergency,  etc

 Before  I  deal  with  some  aspects  of
 this  Bill,  |  may  be  permitted  to  men-
 tion  that  if  AN  the  usual  practice  to
 refer  such  Bills  to  a  select  committec
 But  this  time  an  exception  is  made
 and  foi  a  very  good  reason,  namcly,
 the  government  had  tried  to  discuss
 the  provisions  of  the  Billi  with  the  op-
 position  leadei»  and  had  tried  460  come
 to  a  consensus  Having  undergone
 that  process  it  is  not  necessary  to  re-
 fer  such  a  Bill  to  the  Select  Commit-
 tee  which  ordinarily  should  have  been
 done

 IT  may  also  say  that  there  are  a  few
 important  new  provisions  I  still  fecl
 that  this  opportunity  should  have
 been  availed  of  to  introduce  a  few
 other  impoitant  features  in  the  Bill  in
 the  light  of  the  experience  that  has
 been  gained  in  course  of  time.  But  I
 am  also  conscious  that  the  46th  amend-
 ment  Bill  is  introduced  and  the  gov-
 ernment  is  taking  other  measures
 They  are  trying  to  legislate  in  respect
 of  other  matters  as  the  situation  de-
 mands

 Coming  to  the  Bill,  it  is  very  grati-
 fying  to  note  that  articles  256  and  368
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 are  proposed  to  be  amended,  Original
 powers  of  review  are  sought  to  be
 conferred  on  High  Courts  and  the  Sup-
 reme  Court.  It  is  gratifying  to  note
 that  the  High  Courts  will  now  have
 the  power  to  issue  writs,  not  only  for
 protection  of  fundamental  rights  but
 for  any  other  purpose  as  it  was  origi-
 nally  provided  Likewise  sub-clauses
 (4)  and  (5)  of  article  368  which  deal
 with  the  amending  power  of  Parlia-
 ment  are  sought  to  be  deleted  80  that
 m  proper  cases  the  Supreme  Court
 will  have  the  right  to  review  the  le-
 gislation  which  seeks  to  amend  the
 Constitution

 I  would  next  come  to  the  provisions
 in  the  Bill  regarding  preventive  de-
 tention.  Preventive  detention  is,  ad-
 mittedly,  a  very  obnoxious  feature
 Those  who  oppose  the  wholesale  dele-
 tion  of  Article  22  are  in  a  sense,  right
 Even  the  manifesto  of  Janata  Party
 visualises  such  a  thing,  But  in  the
 present  Bill  certain  additional  safe-
 guards  are  sought  to  be  introduced  so
 that  grocy  abuSe  of  the  power  of  the
 preventive  detention  could  not  take
 place.  But  one  has  also  to  ask,  one
 has  also  to  think  of  the  present  times
 whether  such  a  provision  should  exist
 mm  the  Constitution  or  not.

 My  mind  harks  back  to  950  when
 Preventive  Detention  Bill  was  first  in-
 troduced.  J  happened  to  be  a  Member
 of  the  provisional  Parliament.  Hardly
 two  hours  time  was  given  for  consi-
 deration  and  passing  of  the  Bill  I  know
 my  hon,  friend  Shri  Kamath  tried  his
 best  to  do  his  utmost  even  in  those
 two  hours  that  were  available  to  see
 that  certain  obnoxious  features  were
 modified  He  succeeded  in  one  or  two
 respects  also

 My  mind  goes  back  to  95l  when
 the  then  Minister  Shri  Rajagopala-
 chari  had  moved  first  amendment  to
 that  Preventive  Detention  Act.  Again
 I  recall  how  in  the  year  4952  when
 the  first  elections  to  the  Lok  Sabha
 were  held,  an  amendment  for  conti-
 nuing  Preventive  Detention  Act  was
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 moved  in  the  month  of  July  1952,  A
 great  debate  ensued.  In  the  debate
 that  reged  on  that  date,  Shri  8  P
 Mukherjee  attacked  the  Bill  ably.  ]
 still  recall  the  words  of  a  journalist
 who  said—“Besides  the  eagle  cry  of
 Shri  8,  P,  Mukherjee,  the  utterances
 of  Dr,  Katju,  the  then  Home  Minister,
 seemed  like  the  peterings  of  a  ruffled
 sparrow.”  Even  at  that  time  Dr.
 Katju  put  up  a  very  good  defence.  I
 will  refer  to  that  also  later.  My  mind
 recalls  further  that  in  the  year  959
 there  was  a  proclamation  of  Presi-
 dent’s  rule  in  Kerala  under  Article
 352.  The  then  Home  Minster  Shn
 Gobind  Vallabh  Pant,  while  trying  to
 meet  the  arguments  of  Shri  Dange,
 Communist  Leader,  offered  to  repeal
 the  Preventive  Detention  Act  ७  his
 party  were  to  abjure  violence  for  poli-
 tical  purpose.  What  I  am  tiying  to
 emphayise  38  that,  unfortunately,  in
 this  country  from  time  to  time  cer-
 tain  situation  had  developed  which
 necessitated  the  need  of  such  a  Pre-
 ventive  Detention  Act.

 [  also  know  that  as  time  passed,  our
 concern  for  fundamental  rights  dimi-
 nished  and  we  tried  to  take  recourse
 to  Preventive  Detention  Bill  for  the
 purpose  of  preventing  anti-social  ele-
 ments  and  also  for  stopping  cconomic
 offences  According  to  me  it  was  a
 lapse  to  use  this  measure  which  1s
 really  intended  as  a  temporary  mea-
 sure  only  to  meet  extreme  emergen-
 cies.  Judged  by  this  standard,  can
 you  put  your  hand  on  your  heart  and
 say  that  today  there  is  a  climate,  a
 situation,  in  the  country  where,  for
 preserving  law  and  order,  it  is  not
 necessary  to  have  such  a  provision.
 if  necessity  compels  it?

 I  say  we  should  guard  against  two
 things,  but  before  I  come  to  that,  may
 I  say  this  that  today  the  law  and
 order  situation  has  to  be  viewed  with
 concern,  with  a  great  deal  of
 concerned.  There  are  two  factors  res-
 ponsible  for  it.  One  is  anti-social
 elements.  The  second  is  economic
 offences  Jike  smuggling.  Personally
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 I  think  that  if  Government  stream-
 lines  its  machinery,—police,  intelli-
 gence  agency,  etc.,  and  seekg  to  plug
 the  loopholes  in  the  existing  Jaw,  and
 if  Government  has  the  will  to  do  away
 with  preventive  detention  measures
 for  meeting  such  a  situation,  it  can
 be  easily  done.  I  would  not  there-
 fore,  say  that  in  order  to  keep  law
 and  order  against  these  dangers,  such
 a  measure  i8  necessary  or  even  a
 provision  in  the  Constitution  is  neces-
 sary.

 MR  CHAIRMAN:  You  heve  taken
 i2  minutes  already  |  am  giving  5
 minutes  to  everybody.

 SHRI  NARENDRA  ६  NATHWANI:
 I  am  trying  to  finish  us  catly  as  pos-~
 sible.

 But  today  there  ae  a  ruptive  forces
 in  the  country  which  threaten  to
 take  the  issue  to  the  streets  T  am
 going  back  to  the  speech  that  Dr.
 Katju  made  in  952  He  quoted  an
 eminent  British  authority,  I  will  come
 to  his  name  just  now,  who  said  that
 an  administration  cannot  be  run  with
 kid  gloves,  and  he  cited  the  example
 of  Nazi  Germany.  I  can  do  better
 than  read  out  one  or  two  sentences
 from  the  speech  of  this  authority.
 He  said:

 “What  ix  the  lesson  of  Nazi  Ger-
 many?  It  is  that  the  Republican
 politicians  of  that  time  were  too
 soft,  not  that  they  were  too  harsh,
 in  applying  to  what  was  a  revolu-
 tionary  situation,  classical,  liberal
 doctrines’,  and  so  on,  “and  the
 result  was  that  Herr  Hitler  was
 dealt  with  under  a  very  gentle  law,
 he  was  put  into  prison  under  very
 gentle  circumstances,  and  in  a  few
 months  Hitler  was  out.”

 And  this  is  what  that  British  autho-
 rity  added:

 पु  I  was  running  the  German
 Government  at  that  time,  that  man
 would  not  have  ‘got  out’  alive.”
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 And  who  3s  this  British  authority?
 Tt  would  be  interesting  to  know  He
 was  the  counterpart  of  our  Home
 Minister,  he  was  the  Home  Secretary,
 Su  Herbert  Morison  He  was  a
 Member  of  the  Labour  Party,  brought
 up  in  the  British  tradition  of  the  love
 of  liberty,  in  the  democratic  tradition
 of  love  for  natural  justice  and  law
 courts  Therefoie,  let  us  not  be  ear-
 ried  away  by  meie  sentiment  63
 emotion  Bearing  an  mind  the  situa-
 tion,  if  necessary  it  should  be  on  the
 statute-book  for  pieserving  national
 seculity  and  public  oidcr

 I  come  to  the  next  point

 MR  CHAIRMAN  You  have  already
 taken  Lo  minutes

 SHRI  NARENDRA  p  NATIIWANI
 IT  wall  try  to  be  as  hort  as  possible

 MR  CHAIRMAN  What  can  I  do?
 Evcrybody  wily  want  mor  time  in
 that  fashion  J  will  give  you  five
 minutes  more  Please  try  to  finish

 SHRI  NARENDRA  P  NATHWANI
 About  the  Emergency  it  is  criticised
 that  instead  of  ‘internal  disturbances
 we  ate  introducing  the  words  ‘armed
 relcllion  In  my  opinion  ccrtainly
 these  word  ale  natow  in  scope  and
 more  specific

 Again  it  has  been  criticised  that  it
 ay  not  defincd  It  i,  verv  difficult  to
 define  such  a  concept  There  arc
 miny  thing,  and  concepts  which  are
 difficult  t>  define  but  vou  immediately
 recopnise  them  as  5009  aS  you  see
 them  For  example  it  is  difficult  to
 define  an  elephant  o:  even  beautv
 but  once  you  १९६  an  elephant  or  a
 beautiful  thing,  you  will  just  recog
 mise  or  understand  it  Likewise,  with
 “external  aggression”  which  !s  pro-
 videq  for  We  know  that  every  coun-
 try  which  goes  to  war  claims  that  the
 aggression  was  from  the  other  side
 So,  it  is  always  difficult  to  define  this
 expression,  but  there  is  a  distinct  im-
 provement  in  substituting  these  words
 by  “armed  rebellion”
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 I  come  to  another  amendment  re-
 garding  changes  proposeg  in  Article
 368  I  have  only  to  say  that  therc
 is  no  need  of  introducing  the  element
 of  referendom  Perhaps  it  has  been
 put  in  with  a  view  to  get  the  apro-
 vaj  of  Opposition  paities  as  a  matter
 Of  compromise  because  a  controversy
 has  r.aged  between  two  points  of  view
 namely  whether  this  Parlament
 should  be  supreme  and  must  have  ab-
 solute  iight  to  amend  the  Constitution
 in  any  manner  it  likes  or  whether
 such  a  power  of  amendment  should
 be  subject  to  judicial  review  by  the
 Supieme  Court  I  do  not  want  to  go
 into  details,  but  I  would  cite  only
 thie,  sentences  from  Mr:  Seervais
 book  Hc  has  analysed  the  situation
 very  ably  in  his  book  which  has  come
 oul  r.cecntly  The  Emergency  Futwe
 Safeguaids  and  the  Habcas  Corpus
 Case  Critactsm”  After  reviewing
 the  case  liw  both  in  our  country  and
 tlewhere  he  says  on  page  38

 In  the  result  a  wide  but  limited
 amending  powe:  35  neithe:  incon-
 sistent  with  the  sovereignty  of  a
 State  nor  does  it  lead  to  revolu-
 tions  in  order  to  secure  the  removal
 of  such  hmitations

 An  argument  has  always  been  trotted
 out  that  unless  you  make  provision
 fo.  passing  an  amcndment  of  any
 nature  there  AS  a  danger  of  ievolu
 tion  and  Constitution  being  subverted
 He  has  exposed  the  myth  of  that
 argument  Secondly  he  says  with
 ieference  to  the  principle  laid  down
 im  the  Fundamentay  Rights  case—
 Kesavananda  Bharati,  case—decided
 in  973  that  the  theory  of  the  basic
 structure  which  the  majority  pro-
 pounded  77  the  Fundamental  Rights
 case  3s  correct  In  this  connection,
 he  also  referred  to  the  argument  be-
 fore  the  Supreme  Court  mq  case
 where  the  Attorney  General  asked
 the  Court  to  constitute  a  Bench  of
 13,  Judges  to  reconsider  the  doctrine
 of  the  basic  structure  Mr  Justice
 Khanna  asked  the  Attorney-General
 whether  this  doctrine  had  impeded
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 any  socio-economic  legislation,  and
 his  answer  was  ‘No’.

 Five  matters  are  sought  to  be
 added  in  the  proviso  to  Article  368

 and  referendum  is  sought  to  be  taken.
 My  personal  feeling  is  that  these
 five  matters  are  not  exhaustive  of  the
 basic  structure  of  the  Constitution.
 There  may  be  some  other  issue  or
 feature  which  may  also  be  considered
 as  basic  and  which  are  outside  the

 purview  of  this  amendment  I  may
 also  say  this  that  amendment  should
 be  subject  to  review  by  the  Supreme
 Court  and  their  is  no  need  of  refer
 ring  the  matter  to  people  at  large

 Even  otherwise  what  does  the  pro-
 vision  for  referendum  aim  at?  51  per
 cent  of  votes  should  go  and  vote
 and  out  of  that,  a  majority  is  consi-
 dered  enough.  And  therefore,  accord-
 ing  to  the  proposed  referendum,  out
 of  the  total  number  of  voters  25  per
 cent  can  vote  for  a  certain  amend-
 ment  in  the  Constitution,  however
 basic  it  may  be,  It  is  not  satisfac-
 tory.  I  have  moved  certain  amend-
 ments  in  this  respect.

 Lastly,  one  word  about  private
 property,  I  have  not  got  the  time;
 otherwise  I  would  have  referred  to
 the  history  of  what  has  led  the
 Janata  Party  to  incorporate  such  a
 feature  in  their  manifesto.  But  what-
 ever  it  may  be,  I  personally  believe
 in  the  right  of  a  citizen  to  personal
 property  though  to  a  limited  extent.
 For  instance,  say,  a  house  of  mode-
 rate  size  and  certain  articles  of  per-
 sonal  use.  Why  should  it  not  be
 protected  against  a  law  which  can
 deprive  you  of  the  same  under  the
 proposed  amendment?  That  it  may
 not  be  done  is  one  thing,  but  the
 experience  which  we  have  got  shows
 that  such  powers  are  liable  to  be
 and  are,  in  fact,  grossly  misused.
 Till  now  we  have  laboured  under
 the  theory  that  the  exercise  of  power is  one  thing  and  the  tight  to  have
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 that  power  is  another  thing  and  that
 you  cannot  act  on  the  footing  that
 such  a  power  may  be  abused.

 Even  in  a  country  like  the  Soviet
 Union,  which  has  a  Communist-mind-
 ed  Constitution,  there  is  a  provision
 which  gives  right  to  personal  proper-
 ty.  I  find  ft  om  a  book  on  the  Soviet
 Con:  titution  that  the  Soviet  citizens
 have  a  right  to  vroperty,  The  book
 says:

 “In  the  Soviet  Union  the  citizens
 are  afforded  for  the  first  time  with
 the  guaranteed  night  to  housing”

 You  cannot  take  away  or  deprive  them
 of  that  pioperty,  There  is  a  serious
 misconception  that  in  the  Soviet
 Union  no  one  is  allowed  to  own  any
 kind  of  personal  property.  It  is  not
 so,

 “The  citizens  have  the  right  to
 uWn  as  personal  property  their  earn-
 ed  income,  a  house,  subsidiary  live-
 stock  and  articles  of  personal  use..
 They  have  the  right  to  inherit
 these  properties  also,  However,  no
 one  is  allowed  to  use  the  property
 @s  a  means  of  deriving  non-earned
 mcomeg  or  damaging  the  society.”

 Subject  to  this  limitation,  even  in
 other  countries,  even  in  countries  like
 the  Soviet  Union,  they  have  passed  a
 Constitution  giving  the  citizens  this
 right,  widening  the  scope  of  the  right
 of  the  citizens  to  own  property.  Of
 course,  we  have  made  provision  in
 some  other  part  of  the  Bill,  For  want
 of  time,  I  am  unable  to  read  it.  My
 hon.  friend,  Shri  Jethmalani,  has  al-
 ready  pointed  out  that  under  the
 proposed  article  300A,  no  person  shall
 be  deprived  of  his  property  save  by
 authority  of  law,  but  it  is  not  provided
 that  it  should  be  for  a  public  purpose.
 If  some  such  sort  of  restriction  had
 been  placed  there,  it  would  have  given
 some  security  to  citizens.

 With  these  reservations,  I  welcome
 this  Bill,  I  thank  you,  Madam,  for
 giving  me  some  more  time,
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 PROF.  P.  ७  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  Madam  Chairman,  I

 must  say  at  the  outset  that  this  _re-
 peated  exercise  of  constitutional
 amendments  is  something  which  we
 should  not  take  either  very  lightly
 or  very  comfortably,  I  am  one  of
 those  who  are  perhaps  conservative
 in  this  respect  for  [  hold  that  ordina-
 खाए  one  should  be  happy  at  infre-
 quent  changes  rather  than  frequent
 changes  of  the  Constitution,  because
 it  Is  an  occusional  medicine,  not  a
 daily  bread,  and  the  tact  that  we
 have  amended  this  Constitution  45
 times  in  28  vears  i5  not  a  very  happy
 situation.  But  this  particular  Bill  is
 a  great  exception.  It  had  to  come  he-
 cause  the  earlier  Bill  had  come,
 which  became  the  Constitution  (Forty-
 second  Amendment)  Act  Because  the
 Forty  second  Amendment  Act  had
 come,  this  Fortyfifth  Amendment  Bill
 hag  to  come  to  nulify  most  of  the
 mischief  and  damage  which  has  been
 done.  I  am  only  sorry  that  it  has  not
 done  it  entirely,

 This  Bill,  which  hag  49  clauses,  is
 in  more  than  one  senser  an  7  essential
 amendment  of  the  Constitution,  be-
 cause  it  restores  the  Constitution  of
 India,  and  the  constitutional  govern-
 ment  implied  in  it,  to  its  normalcy.  Tc
 that  extent,  I  entirely  welcome  and
 endorse  this  exercise.  My  point  is  that
 because  the  Forty-second  Amend-
 ment  Act  was  extraodinarily  bad
 that  it  haa  to  be  completely
 demolished.  I  would  have  liked
 the  Law  Minister  to  have  done
 this  lock  stock  and  barrel.  I  do  not
 want  to  respect  my  arguments;  I
 have  repeatedly  stated  in  this  House
 why  it  was  necessary  to  get  rid  of
 the  Forty-second  Amendment  Act  be-
 cause,  even  though  it  contained  some
 good  points,  those  good  points  were
 brought  about  in  a  wrong  manner.

 Having  said  that,  I  would  now  say
 that  it  is  no  use  arguing  with  my  hon.
 friend,  the  Law  Minister  on  this  point
 again  and  again,  because  I  do  not
 think  on  this  question  either  I  can
 persuade  him  or  he  can  persuade  me.
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 So,  we  leave  it  at  that,  We  agree  to
 disagree.

 But,  having  brought  the  Bill,  why
 is  it  that  they  have  not  gone  the
 whole  hog?  I  can  understand  the  Ja-
 nata  Guvernment’s  anxiety  to  get  the
 maximum  support,  I  have  my  sympa-
 thies  with  them,  all  the  more  because
 they  have  ty  think  ot  the  opposition,
 not  30  much  in  this  House  but  in  the
 other  House,  where  they  do  not  have
 even  a  simple  majority,  not  to  speak
 of  a  majority  for  pagsing  a  Constita-
 tional  Amendment  Bill,  which  re-
 quires  a  special  two-thirds  majority.
 So,  I  appreciate  their  difficulty.  But,
 in  order  to  get  over  these  difficulties,
 I  do  not  know  why  the  Government
 should  have  been  so  very  accommo-
 dative  with  so.  many  parts  of  the
 constitutional  amendments,  and  for
 dealing  with  the  present  opposition,
 who  were  responsible  for  destroying
 and  damaging  the  very  fibre  and  fab-
 rie  of  our  Constitutional  demociacy
 That  is  the  point  I  wish  to  make.

 Now  the  Law  Minister  had  of
 course,  invited  the  Opposition  Parties
 for  a  dialogue  and  he  says  that  there
 was  a  consensus,  but  let  it  be  noted
 that  the  consensus  is  based  on  only
 a  few  meetings  as  my  friend  Shri
 Arvind  Bala  Pajanor  said,  a  few
 meetings  of  limited  nature  in  terms
 of  time  and  studies,  and  also  by  net
 inviting  all.  I  am  not  making  any
 complaint  as  to  why  Government  did
 not  invite  me  to  the  Conference  oF
 dialogue,  It  is  for  the  Govenment  to
 decide  as  to  whom  to  invite  and  whom
 not  to  invite.  But  I  think  I  must  say
 in  fairness  that  inspite  of  my  total
 Opposition,  particularly  during  tho
 Emegerency  period,  to  the  then  Gov-
 ernment,  I  was  invariably  invited  88
 an  independent  to  the  Opposition-
 Government  dialogue.  Therefore,  na-

 turally  I  will  take  time  in  the  House
 to  explain  my  opposition  and  say  why

 I  oppose  this  Bill  in  a  particular  way.

 Now  the  Law  Minister,  I  am  sorry
 to  say,  has  indirectly  given  credibility
 to  Emergency  and  the  then  Indira
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 Government,  and  the  Indira  Congress
 now,  by  bowing  down  to  them  on
 these  matters,  I  would  have  liked  him
 and  the  Janata  Party  to  come  forward
 with  a  clear-cut  simple  Bill  and  face
 the  consequences  of  getting  it  defeated
 m  the  Upper  House,  because  then  you
 would  have  gone  to  the  people  and
 told  them  that  you  are  honest  in
 fulfilling  your  promise  and  that  the
 Congress  majority  is  coming  in  the
 way.  And  then  having  gone  through
 that  exercise  if  you  had  come  with
 this  exercise,  I  would  have  apprecia-
 ted  So,  I  would  have  appreciated  if
 Government  had  first  come  with  that
 exeicise  and  then  with  this  Bill,
 which  would  have  been  more  honest
 because  then  pcople  wouli  have
 known  who  are  the  guilty  and  who
 ar.  right  und  honest  I  am  sorry  that
 he  has  not  done  that  That  is  why  I
 was  amused  and  slightly  sorry  to  find
 my  good  fiend  the  Leader  of  the
 Opposition  taking  advantage  of  the
 situation  of  the  Law  Minister's  bow-
 ing  down,  he  went  to  the  extent  of
 congratulating  the  Law  Munster
 The  Law  Minister  should  have  been
 started  to  get  congratulations  from
 the  Leader  of  the  Opposition,  because
 the  Leader  ot  the  Opposition  and  his
 perty  and  Mis  Gandhi  were  responsi-
 bie  for  damaging  the  whole  Constitu-
 ton,  and  yet  the  Law  Minister  now
 gets  complements  frum  him  What
 a  complement'  The  Law  Munister
 must  be  careful  in  getting  such  com-
 pliments  and  he  must  not  disrespect
 people  like  me,  who  in  great  honesty,
 du  our  duty  to  condemn  his  attitude
 and  procedure  and  criticise  him  for
 that  point.

 Now,  the  Janata  Party’s  intentions
 and  proposals  are  very  good  The
 Bill  is  very  clear.  The  Statement  of
 objects  and  reasons  is  very  good  and
 I  am  glad  that  the  Law  Munister
 has  said,  What  was  “taken  away”--I
 am  quoting  him  --“by  a  transient
 majority"—It  is  good  that  he  has
 mentioned  this  ‘transient  majority’—
 and  therefore,  all  that  follows  in  this
 Bill  is  nothing  else  but  to  see  that  no
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 such  transient  or  tyranical  majority,
 however  short  lived  or  long  lived  it
 may  be,  can  do  anything  which
 may  hit  at  the  very  root  and
 the  foundation  of  the  Constitution  and
 of  Constitutional  democracy.  There-
 fore,  it  is  good,  and  I  congratu-
 late  him  for  that.  Of  course,  I  am
 glad  that  the  Janata  Government  has
 been  instrumental  a  large  extent,  but
 not  fully,  in  restoring  the  role  of  law,
 democracy  and  the  independence  of
 judiciary.  I  am  glad  that  parlia-
 ment's  dignity  and  powers  have  been
 restored

 Madam,  Chairman,  you  were  a
 Member  before  not  in  the  last  Par-
 hament  but  before  and  I  may  tell
 you  that  it  was  a  great  disgrase  for
 us  to  know  that  we  made  speeches
 particularly  during  Emergency,  and
 only  the  foreign  radios  and  the  fore-
 lpn  press  gave  us  extensive  coverage,
 but  our  own  people,  my  own  country-
 men,  neve:  got  tou  know  anything  be-
 cause  of  total  and  dismal  censorship,
 except  what  we  ourselves  passed  on
 at  that  time  through  cyclostyled
 copies  of  ou:  speeches.  And,  when
 people  told  me  that  in  the  foreign
 press  my  speech  had  come,  I  said  that
 it  did  not  make  me  fell  proud  or  happy
 heeause  if  my  own  people  who  have
 voted  for  me,  who  are  my  masters,  if
 they  do  not  know  what  their  repre-
 sentatives  are  sometimes  saying  here,
 what  is  the  pleasure  of  having  a  line
 or  two  in  “London  Times”  or  “New
 York  Times”?  What  is  important  is,
 “The  Times  of  India”  or  “Gujrat
 Samachar”  or  “Sandesh”  or  “Janasa-
 tta"  in  Ahmcdabag  must  bring  out
 what  we  said  rather  than  the  foreign
 papers.  If  the  foreign  press  also  pub-
 lushes  a  line  or  two,  that  is  bonus  and
 I  will  feel  happy.  But  more  impor-
 tant  ig  that  my  own  people  must  get
 it  But  that  was  not  done.

 I  am  glad,  therefore,  that  the  Law
 Minister  has  sought  through  this  Bill
 to  give  a  right  to  the  media  to  report—
 I  hope,  I  quote  him  correctly—freely
 and  without  censorship  afl  that  is
 being  said  in  Parliament.  That  fs
 good.
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 In  the  few  minutes  remaining  at
 my  disposal,  I  shall  go  only  point-
 wise,  without  elaborating  the  points.
 Now,  the  checks  and  controls  on
 authoritarianism,  on  absolutism,  on
 arbitrary  powers  and  on  the  cavalher
 and  unconstitutional  methods  and
 manners  which  were  implemented  by
 the  then  Government,  particularly
 during  Emergency,  have  been  semoved
 by  this  Bill.  I  congratulate  them  for
 that,

 I  5९९  my  esteemed  friend,  the  Minis-
 ter  of  External  Affairs,  Mr  Vajpayee,
 sitting  there.  When  4  met  him  during
 the  Emergency,  when  he  was  not  well,
 he  told  me  that  when  I  was  talking
 about  the  great  blanket  situation  which
 had  enveloped  us  al!,  he  remembered
 my  ong  sentence  at  that  time  and  he
 liked  it  very  much.  I  dic  not  know
 how  to  oppoSe  and  I  was  feeling  suffo-
 cated  This  5  what  I  said  in  Parha-
 ment  at  that  time,  “Tne  first  Republic
 of  India  is  dead."  That  is  what  I
 said.  I  am  happy  that  the  second  Re-
 public  ig  born,  Thanks  to  the  people.
 I  now  appeal  to  my  Janata  Party
 friends  to  please  see  to  it  that  what
 has  peen  re-born  with  the  help  of  the
 people  ig  not  destroyed  at  the  hands
 of  the  Janata  Party!  I  hope.  that  will
 be  remembered.

 I  would  say  that  the  Janata  Govern-
 ment  has  done  a  ४००१  job  that  they
 have  brought  ‘forward  this  Bill.  I
 would  take  only  a  few  minutes  more  to
 o  into  the  more  important  of  the  de-
 tailed  provisions  of  the  Bill.  The
 Parliament’s  life  has  een  reduced
 from  6  to  5  years.  It  is  good.  I  hope,
 5  years  is  the  uvper  limit,  not  the
 minimum,  it  is  the  maximum.

 T  am  glad  that  preventive  detention
 has  been  made  more  difficult  to  imple-
 ment.  I  congratulate  them  for  having
 brought  stringent  provisions  against
 the  governmental  domination.  It  is
 good,

 The  judicial  process  has  been  made
 More  independent  and  its  position  has
 been  re-asserfed.  I  am  happy  to  see
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 that  the  right  to  life  and  liberty  which
 was  taken  away  during  the  Emergency
 has  been  restored  and  strengthened.
 It  igs  very  good.

 As  regards  “Education”,  I  feel  it
 must  be  in  the  State  List.  It  is  good
 that  it  has  been  brought  back  to  the
 State  List.  As  a  professor,  as  an  edu-
 cationist,  may  I.  say,  in  all  humility
 that  having  gone  through  this  question
 in  great  detail  myself,  |  have  felt  that
 on  balance,  it  is  belter  to  Lave  the  sub-
 ject  back  in  the  hands  of  the  States
 because  much  more  damage  is  possible
 if  the  subject  of  Education  is  put  in
 the  Concurrent  List,  thereby  making  it
 possible  for  the  Central  Government,
 sitting  in  Delhi,  to  act  in  an  authori-
 tarian  way  over  the  whole  country,  the
 vast  country  of  ours,  in  the  field  of
 education.  Education  is  such  an  ins-
 trument  that  it  can  be  a  good  one  but
 it  can  also  be  used  aS  a  bad  instrument
 to  destory  the  freedom  बात  the  liberty
 of  the  people.

 The  words  “anti-national  activities”
 are  gone.  It  is  a  good  riddance,

 No  deployment  of  Army  without  the
 concurrence  of  the  State  Governments,
 It  is  good.

 Declaration  of  Linergen:y,  article
 352.  As  regards  the  piavision  of
 “armed  rebellion”,  that  is  all  right  I
 was  surprised  to  hear  Dr.  Seyid
 Muhammad  saying,  that  ar  armed  re-
 bellion  could  be  taken  as  an  addition
 or  a  total  of  some  “Sec,  144"  situa-
 tions!  Even  a  boy  will  know  the  diffe-
 rence,  whether  there  is  an  armed  rebel-
 lion  or  not.  Even  a  boy  knew  that
 there  wag  no  real  Emergency  between
 975  and  ‘1977,  Therefore,  as  regards
 article  352,  which  is  sovght  to  be
 changed,  I  congratulate  them  for  two
 things.  I  do  not  agree  with  my  hon.
 frieng  the  Leader  of  the  Opposition
 when  he  said  that  this  should  be  com-
 pletely  removed.  Then,  he  fave  an
 argument  against  the  Law  Minister
 saying,  “You  also  believe  in  Emergen-
 cy.”  We  never  believe  in  any  fictitious
 and  artificial  Emergency.  As  q  matter
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 of  fact  the  internal  Emergency  which
 was  createq  by  the  then  Government
 was  neither  internal  nor  cme:gency.
 It  was  only  an  internal  difficulty  and
 diffidence  of  the  then  Prime  Minister

 It  is  good  that  you  have  mace  it  80
 stringent  and  1  am  glad  that  you  have
 also  retained  it  saying,  if  it  is  an  armed
 rebellion,  then  alone  this  rower  wil!
 be  used.  It  is  not  very  aifficult  tor
 the  people  to  know  whether  there  is
 an  armed  rebellion  agaist  the  Giuv-
 ernment  or  not,  I  only  nove  and  pray
 that  an  armeq  rebellion  will  be  an  ex-
 tremely  rare  situation,  once  in  a  billion
 situations,  not  even  i  a  million  situa-
 tions,  and  we  must  provide  for  that
 contingency.  Afier  all,  a  lot  depends
 on  us  too!  It  is  also  the  responsibili-
 ty  of  the  citizens  uf  the  Democratic
 Republic  of  India  to  see  that  we  act
 inside  and  outside  the  Parliament  in  a
 manner  which  will  make  the  democra-
 tic  fibre  stronger  and  more  meg".ingful
 and  then  there  will  pe  no  Emer:enes
 required  of  any  kind  for  controlling
 indiscipline  or  misbehaviour  in  any
 quarters.

 Finally,  L  must  come  4)  article  368
 and  the  basic  features  of  tne  Ccnstitu-
 tion.  I  am  glad  that  today  a:  least  the
 Leader  of  the  OppoStliun  and  the  Cong-
 ress  Party  spokesman,  Dr,  Seyid
 Muhammad,  have  both  cotne  ont  with
 the  opposition  to  referendum.  If  the
 House  will  recall,  and  I  am  suie  the
 Law  Minister  will  recall,  [  was  the
 only  member,  in  the  last  Budget  ses-
 sion,  to  have  opposed  this  refe:en’?um
 provision  at  the  introduction  gtage  ve-
 cause  |  felt  that,  either  you  Lave  the
 basic  features  of  the  Constitution  and
 make  them  unamendable  or  go  not
 have  them.  But  my  reasons  for  oppos-
 ing  the  referendum  which  havc  gon?
 on  record,  last  time,  and  which  I  am
 repeating  this  time,  only  show  that
 their  reasons  and  my  reasons  are  not
 identical.  They  have  one  set  of
 reasons  and  I  have  another  set  of
 reasons,  The  point  is,  I  am  opposed

 to  referendum  and,  why  I  am  opposed
 to  referendum  is  avart  from  the  fact
 that  it  ts  impracticable,  unworkable
 and  more  expensive....

 AUGUST  7,  978  Monopoly  of  Industrial  g20 Houses  (HAH  DIS)
 i9  brs,

 MR,  CHAIRMAN:  Please  conclude
 now.

 PROF,  P.  6.  MAVALANKAR:  I  will
 take  five  minuteg  mare,

 MR.  CHAIRMAN:  It  is  7  0'  Clock
 now,  and  the  House  has  to  take  up  the
 Half-an-Hour  Discussion.  If  you  car
 conclude  in  a  minute  or  two,  you  can
 finish  because  your  time  is  over,  Can
 you  finish  in  a  minute  or  two?

 PROF,  P.  6.  MAVALANKAR;  1  will
 take  five  minutes  tomorrow.

 MR,  CHAIRMAN:  Five  minutes!
 Not  possible,

 PROF.  P.  G  MAVALANKAR:  To-
 morrow.

 39.0  hrs,

 HALF-AN-HOUR  DISCUSSION

 CURBING  ECONOMIC  POWER  OF  MONO-
 POLY  INDUSTRIAL  HOUSES

 MR.  CHAIRMAN:  The  House  will
 now  make  uv  the  Half  an-Hour  Dis-
 cussion  on  curbing  economic  power
 of  monopoly  industrial  houses.

 Mr.  Dhirendranath  Basu.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO  (Mor-
 mugao):  On  a  point  of  order.  This
 concerns  curbing  economic  power  of
 monopoy  industria]  houses.  This  is  a
 matter  which  comes  under  the  juris.
 diction  of  the  Minister  of  Industry.
 A  very  similar  Half-an-Hour  Dis-
 cussion,  exactly  the  same  type  of  ques-
 tion,  was  raised  in  the  Rajya  Sabha
 and  was  replied  to  by  the  Minister
 of  Industry.  My  humble  submission
 is  this.  It  may  be  that,  marginally,
 this  concerns  also  the  Minister  of
 Law,  Justice  and  Company  Affairs.
 In  fact,  the  question  from  which  the
 Half-an-Hour  Discussion  arises  was
 answered  last  time,  on  28th  July,  by
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 tre  Law  Minister.  But  the  precedent
 of  this  House  has  been  that,  when  a
 question  er  a  matter  concerns  two
 Ministers,  both  of  them  should  be
 present.  I  recollect—it  was  during
 my  term,  recently—when  a  matter
 concerning  price  yise  was  raised,  both
 Mr.  Mohan  Dharia  and  Mr.  H.  M.
 Patel  were  present  ang  answered
 questions.  I  would  like  tp  have  your
 Tuling  on  this  point.

 MR.  CHAIRMAN:  Would  the  Minis-
 ter  like  to  say  something?

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUSTICE
 AND  COMPANY  AFFAIRS  (SHRI
 SHANTI  BHUSHAN):  So  far  as  the
 Half-an-Hour  Discussion  is  concern-
 ed,  as  vou  will  notice,  it  relates  to
 monopoly  houses,  the  precise  subject
 being:

 ‘regarding  curbing  economic
 power  of  monopoly  industrial  hou-
 ses’,

 Because  the  subject  of  curbing  mono-
 poly  is  covered  by  the  Monooulies  and
 Restrictive  Trade  Practices  Act  which
 falls  under  the  Department  of  Com-
 pany  Affairs,  the  question  was  direc-
 ted  at  me,  and  that  is  why  the  Half-
 an-Hour  Discussion  is  being  dealt  with
 by  me.

 MR.  CHAIRMAN:  I  think,  in  view
 of  the  explanation  given  by  the  Minis-
 ter,  there  is  nothing  more  to  be  said.
 The  discussion  may  start.

 Mr  Dhirendranath  Basu,

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU
 (Katwa):  With  your  permission

 Mr.  Chairman,  I  raise  my  _  dis-
 cussion  arising  out  of  the  answer
 given  by  the  hon.  Minister  of  Law,
 Justice  and  Company  Affairs  on  the
 25th  ultimo  to  Starred  Question  No.
 i22.  At  the  outset  I  want  to  tell  you
 that  I  have  every  confidence  in  the
 hon.  Minister,  Put  the  fact  is  that

 tthe  Depattrnent  has  not  been  doing
 ams  per  this  decisions  or  policies.  In  his
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 reply  oy  the  25th  July,  the  hon.  Minis.
 ter  said:

 “Apart  from  the  restrictions  and
 the  curbs  to  regulate  the  growth  of
 large  houses  as  already  provided
 in  the  Monopolies  and_  Restrictive
 Trade  Practices  Act,  1969,  and  the
 criteria  being  followed  in  dealing
 with  the  proposal  from  large  houses
 for  expansion/establishment  of  new
 undertakings  under  the  aforesaid
 Act,  the  Statement  of  Industrial
 Policy  laid  before  the  Parliament
 by  the  Minister  of  Law....spells
 out  further  measures  undertaken  by
 the  Government...”

 He  has  also  mentioned  that  a  high-
 powered  Committee  has  been  ~onsti-
 tuted  that  they  are  reviewing  the
 Monopolies  and  Restrictive  Trade
 Practices  Act  and  that  they  will  sub-
 mit  their  report  shortly.
 9.05  hrs,

 {Suri  N.  K.  SHeJwaLKar
 Chair].

 in  the

 But  the  facts  remain  that  a  committee
 was  set  up  long.  before  to  inquire
 into  the  matter  as  to  how  the  licences
 were  issued.  The  Commission  of  In-
 quiry  into  large  industrial  houses
 consisting  of  the  former  Chief  Justice
 of  the  Supreme  Court,  Shri  A.  K.
 Sircar  was  appointed  on  ‘18.2.70  and
 the  commission  found  out  that  there
 were  so  many  irregularities  in
 issuing  the  licences  to  these  20  mono-
 poly  houses  and  particularly  to  the
 Birla  group  of  industries,  Goenkas,
 Bajoria,  Jalan  and  Kanoria  groups.

 They  started  the  inquiry  on  18.2.70
 and  on  inquiry  what  did  they  find?
 The  inquiry  by  the  commission  is  in
 various  stages  in  respect  of  different
 matters  and  public  hearings  were  also
 held  and  they  found  licences  were
 issued  very  irregularly  anq  wrongly
 and  these  20  business  houses  have
 again  been  given  new  licences.  Out
 of  377  licences  issued  last  year  90
 licences  went  to  the  monopoly  indus-
 trial  houses  ang  the  balance  to  other
 industries,
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 [Shri  Dhirendra  Nath  Basu.}
 Now,  while  the  investigations  were

 going  on  they  filed  writs  in  the  High
 Courts  and  got  injunctions  and  the
 investigation  was  held  up.  Again  in-
 vestigations  were  started  year  before
 last  and  they  were  going  on  last  year
 and  then  again  injunctions  were  ob-
 tained  from  different  High  Courts  as
 a  result  of  which  the  inquiry  into
 these  irregularities  in  issuing  licences
 has  been  held  up.

 In  their  own  annual  report  for  the
 year  1977-78  the  Ministry  have  stated
 that  such  things  have  happened.  They
 gannot  deny  it.  Whatever  the  de-
 sires,  whatever  the  good  wishes  and
 whatever  the  good  intentions  our  Law
 Minister  might  have...

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  He  does  not  have  any  good
 intentions

 SHRTt  DHIRENDRANATH  BASU:
 He  has  good  intentions,  J  believe
 The  Denartment  has  got  a  machinery
 and  they  are  going  on  in  teeir  own
 wav  They  are  issuing  licences  in
 manv  wavs  even  now.  I  would  cite
 one  cxample  They  have  allowed  the
 Jalan  &  Cy  a  licence  for  starting  a
 nylon  factory  in  collaboration  with  a
 foreicy,  comoany  Nepal  Government
 project  and  they  have  started  a  fac-
 tory  in  Kathmandu.  Crores  of  rupees
 of  black  money  were  taken  away
 there  and  they  have  starteqg  their
 business.  The  Government  of  India
 is  also  helping  them.  In  this  way
 things  are  going  on.

 The  hon.  Minister  of  Justice  and
 Company  Affairs,  if  you  will  look  to
 the  figures  in  the  annual  report  of
 the  working  of  the  industrial  and
 commercial  undertakings,  it  will  be
 seen  by  vou  that  out  of  Rs.  5,690  cro-
 res,  only  Rs.  39  crores  were  allotted
 to  small  scale  cottage  and  rural  in-
 dustries.

 So,  for  curbing  the  economic  power
 of  monopoly  industries,  we  have  to
 encourage  the  cottage,  small  seale,
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 medium  and  cooperative  industries  as
 also  agricultural  equipment  oriented
 rural  industries.  The  Minister  of
 Agriculture  and  the  Minis‘er  of  In-
 dustries  have  spoken  time  and  again~
 that  preference  will  be  given  to  alt
 these  influstries.  But,  in  these  ree
 ports,  you  will  find  that  only  half-a-
 per  cent  of  the  amount  has  been  allot-
 ted  for  the  small-scale  and  rural  in-
 dustries.  Now,  Sir,  in  the  reports  of
 the  Committee  on  Public  Undertak:
 ings—in  their  Fourth  report  particu-
 larly—you  will  see  an  extraordinarily
 high  expenditure  on  publicity  was  in-
 curred  by  the  big  undertakings—by
 spending  cven  much  more  money.
 They  are  spending  extravagantly.  In
 another  report...

 MR.  CHAIRMAN:  You  are  expec-
 ted  to  make  a  short  statement

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 In  the  first  report,  Mr.  Chairman,
 they  have  stated  that  extravagant
 and  infructuous  expenditures  had
 hein  incurred  by  the  big  public  un-
 dertakings.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  They  are
 not  monopoly  houses.

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 If  you  cannot  stop  this  mischief  of  the
 public  undertakings,  how  can  we
 help  the  rural  and  small-scale  indus-
 tries.  We  are  interested  in  the  rural
 sector.

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  to  finish
 now.  Your  time  is  up.

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 Now,  Sir,  out  of  377  licences  issued,
 90  licences  have  been  issued  to  20
 houses.  I  would  like  to  draw  the  atten-
 tion  of  the  Chairman  to  the  remarks
 made  by  the  hon.  Industries  Minisfer  in
 a  meeting  of  the  Federation  of  Indian
 Chambers  of  Commerce  and  Indus-
 tries  to  said  that  these  20  big  houses
 are  holding  the  economic  power  and
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 that  they  are  monopolising  the  in-
 dustries  in  the  country.  This  has
 been  publicised  in  all  the  newspapers.

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  taken
 half  the  time  of  Half-an-Hour.

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 What  can  the  Law  Minister  do?  It
 will  be  impossible  for  him  practically
 te  do  anything  because  of  the  fact
 that  unless  this  group  system,  this
 wrong  system  or  method  of  issuing
 Hcences  is  removed  and  the  whole
 method  is  modified  and  or  corrected,
 he  cannot  set  the  ball  rolling  in  a  pro-
 per  way.

 MR  CHAIRMAN:  What  still  re-
 mains?

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 One  point  more.  There  have  been  73
 cases  of  tax  evasion  against  these  20
 houses  and  out  of  these,  you  will  be
 surnrised  to  know  that  5]  cases  were
 dropped  by  this  department.  Why?
 The;  have  Mowed  them  to  go  on  in  the
 matter  of  cvasion  of  taxes,  22  cases
 are  pending  What  can  our  esteem-
 ed  friend  do?  It  will  not  be  possible
 for  him  to  implement  the  policy
 through  these  crooked  officers.  A
 Committee  which  was  appointed  for
 the  purpose  has  again  remarked  that
 the  issue  of  licences  is  wrong.

 So,  Mr.  Chairman,  I  would  appeal
 to  the  hon.  Minister,  through  you,  to
 look  into  the  matter  and  see  how
 things  are  being  put  right.

 et  युवराज  (कटिहार)  सभापति
 जी,  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  जो  श्रौर  माननीय
 सदस्थ  प्रश्न  पूछने  वाले  है  उनके  प्रश्न  पूछने
 के  बाद  ही  मंत्री  जी  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले
 सदस्यों  वा  जवाब  दे  ।

 सभ  पति  महीदय  :  प्रापने  एक  बार  और
 प्रश्न  उठाया  था  इसके  सम्बन्ध  में  मैं  रूलिग
 दे  चुका  हू  शौर  झापका  ध्यान  बिलाता  हूं
 कि  जरा  आप  रूल  55  देखें  -  उसमे  यह  है  कि
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 पहले  मंत्री  उत्तर  देगा  उसके  पश्चात्‌  प्रश्न
 फ्यि  जायेंगे  ।  कंज्रेंशन  यद्यपि  पहले  ऐ  सा  कुछ
 था,  लेकिन  कंबेंशन  रूलस  को  ग्रोबरराइड
 नही  कर  सकते  हैं।  पहले  भी  मैं  ऐसा  निर्णय
 कर  चुका  हूं  ।

 (Interruptions)

 THE  MINISTER  OF  LAW,  JUS-
 TICE  AND  COMPANY  AFFAIRS
 (SHRI  SHANTI  BHUSHAN):  Mr.
 Chairman,  Sir,  I  will  try  to  be  very
 brief  in  replying  to  the  points  which
 have  been  raised  by  the  hon’ble  Mem-
 ber.  He  has  referred  to  the  Sarker
 Commission  which  was  appointed  to  go
 into  the  question  of  issue  of  licences
 to  certain  large  houses.  This  Com-
 mission  was  appointed  in  970  and
 the  hon’ble  Member  was  very  rightly
 wondcring  ag  to  why  it  has  not  been
 possible  to  conclude  its  proceedings.
 In  fact,  Government  has  been  trying
 to  look  into  it  as  to  what  cou'd  be
 done  to  have  the  proccedings  expe-
 dited  but  it  was  found  that  wiit  peti-
 tions  were  pending  in  the  Punjab  and
 Haryana  High  Cour's  as  well  as  a
 large  number  of  them  in  Calcutta  High
 Court.  I  understand  the  writ  peti-
 tions  in  Punjab  and  Heryana  High
 Courts  were  decided  or  at  least  hear-
 ing  was  concluded  and  the  judgement
 was  reserved.  As_  regards  the  Cal-
 cutta  High  Court,  I  understand,  the
 hearing  has  been  concluded  in  one
 group  of  cases  and  may  be  the  other
 group  of  cases  would  be  coming  up
 shortly.  We  are  tryiny  to  have  the
 hearing  expedited  as  much  as  possi-
 ble.

 Then  it  wag  said  that  so  far  as  the
 licences  are  concerned  a  large  num-
 ber  of  industrial  licences  are  granted
 to  the  big  houses.  The  hon’ble  Mem-
 ber  gave  some  figures.  3  do  not  know
 whether  his  figures  are  accurate  be-
 cause  my  figures  are  somewhat  differ-
 ent.  J]  have  got  figures  for  the  year
 977  and  for  the  first  four  months  of
 1978,  out  of  533  letters  of  intent  grant-
 ed  in  1977,  sixty-four  related  to  mono-
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 {Shri  Shanti  Bhushan]
 poly  houses—the  so  called  large  indus-
 trial  houses.  Out  of  58  industrial  li-
 cences  granted  in  1977,  seventy-seven
 were  in  favour  of  these  large  indu-
 strial  houses.  Similarly  in  the  first
 four  months  of  1978,  viz.,  January  to
 April  against  94  letters  of  intent
 fifteen  were  given  to  large  industrial
 houses  and  against  05  industrial  lic-
 ences  twelve  were  givento  large  in-
 dustrial  houses.

 Then  the  hon’ble  Member  referred
 to  granting  of  some  licences  to  Jha-
 lans,  As  far  as  I  am  aware-I  speak
 subject  to  correction-Jhalans  are
 not  a  large  industrial  house.  They
 are  not  covered  bv  Monopolies  Act.
 In  that  case  no  approval  would  be  re-
 quired  from  Company’  Affairs  De-
 partment.

 Then  the  hon’ble  Member  referred
 to  cottage,  small  and  medium  indu-
 stries,  He  said  that  the  rural  indu-
 stries  should  be  encouraged.  I  think,
 the  hon’ble  Member  is  aware  that  it  is
 the  policy  of  this  Government  to  give
 as  much  encouragement  to  cottage,
 smal!  and  medium  industries  and,  in
 fact,  for  that  reason  while  there  were
 380  items  reserved  for  small  scale
 industries  now  they  have  been  in-
 creased  from  80  to  807  which  are  re-
 Served  for  small  scale  sector.

 Then,  Sir,  he  has_  referred  to  the
 Fourth  Report  of  the  Committee  on
 Pubhe  Undertakings,  about  the  high
 expenditure  incurred  by  the
 Managements  of  the  Public  Under-
 takings.  Again,  the  hon.  Member
 would  appreciate  that  this  could  not
 be  a  matter  which  would  concern
 monopoly  houses  etc.  Because,  that
 will  raise  a  different  kind  of  a  prob-
 lem

 Then,  he  has  referred  to  73  cases
 of  evasion.

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 Crores  of  rupees  are  wasted  as  point- ed  out  by  them.
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 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  It
 might  be  the  fit  subject  matter  of  a
 question  to  some  other  appropriate
 authority  or  some  other  department,
 but  could  not  concern  this  matter.

 Then,  the  last  point  made  by  him
 was  that  73  cases  were  detected  in
 regard  to  evasion  of  income-tax  by
 large  houses.  The  hon.  Member  also
 said  that  5l  cases  were  dropped.
 Again,  that  would  not  be  a  concern
 of  this  Ministry  bacause,  in  that  case,
 it  would  be  the  Income-tax  Depart-
 ment  which  woulg  be  concerned.  I
 am  not  aware  of  the  facts  of  the  case
 and  what  they  have  done.

 st  यबराज  :  श्री  सभापति  जी,  श्री  बसु
 के  प्रश्न  पर  माननीय  मंत्री  महोदय  का  यहां
 बयान  हुआ  और  उससे  जो  सबाल  यहां  उठ्ले

 हैं  कि  एकाधिकार  की  वृद्धि  तो  सरकार  की
 आधिक  नीतियों  के  चलते  होती  है,  तो  जब
 तक  हमारी  मूल  नीति  में  परिवर्तन  नही  होगा,
 च  है  जितना  आप  संशोधन  करें,  उसमें  कमी

 नहीं  हो  सकती  |

 मैं  यह्‌ू  जानना  चाहता  ह  कि  जो  20  बड़े
 घराने  है  भौर  पिछले  6  बरसों  में  i969
 से  लेकर  975  तक  25  भप्ररव  रुपये  से
 बढ़कर  45  अरब  रुपये  हो  गये,  जब  से  जनता
 पार्टी  की  गवर्नेमेंट  बनी  और  इस  सरकार
 ने  जो  अपनी  नीति  की  घोषणा  की  तो  इन
 16,  7  महीनों  में  उनके  एकराधिकार  में

 किस  '्रनुपात  से  वृद्धि  हुई,  और  नियत्रण  के
 लिये  जो  प्रावधान  उपलब्ध  है,  कानून  उपलब्ध
 है,  उनको  प्रभावशाली  बनाने  के  लिये,  उनमें
 सशोधन  करने  के  लिये  जो  जस्टिस  जोगेन्द्र
 सिंह  सप्म्चर  की  हाई-पावर्ड  एक्सपर्ट  कमेटी
 बनी,  श्रगस्त,  के  भ्रन्त  में  उसकी  रिपोर्ट  श्राने
 की  संभावना  है,  भौर  मंत्रि-मंडल  ने  जो  निर्णय
 किया  कि  बड़े-बड़े  श्रौद्योगिक  घराने  के  लोगों
 को  लाइसेंस  नही  देंगे,  तो  आपने  सपने
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 प्रशासन  में  किसने  बड़े  घरानों  को  लाइसेंस
 दिया  जो  इस  नीति  के  प्रतिकूल  &  ?

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  बड़े-
 बड़े  उद्योगपति  है,  उनके  परिवार  के  लोग  ही
 डायरेक्टर  बनन  हैं  और  उन्हें  5,  20  हजार
 रुपये  वेतन  दिया  जाता  है  लेकिन  एक  मजदूर
 को  निम्नतम  मजदूरी  i85  रुपये  श्रौर  200
 रुपये  से  प्रधिक  नही  मिलर्त  है।  मै  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  नियंत्रण  के  लिये  जो  कानून
 उपलब्ध  है  उसके  अन्तर्गत  जो  नीति  की
 घोषणा  की  गई  है,  उसके  द्वारा  एकाधिकार
 पर  प्रंकुश  लगाने  में  श्रापफो  जनता  प्रशासन
 में  कितनी  कामयाबी  हासिल  हुई  ?

 SHRI  K.  MALLANNA  (Chitra-
 durga):  Suir,  I  want  to  know  specifi-
 cally  about  three  points  from  the  hon.
 Minister.

 First,  why  should  tne  mo..ope.,
 fhouses  be  curbed?  The  monopoly
 houses  should  be  curbed  because  this
 economic  power  is  concentrated  only
 in  3  few  people.  It  should  be  widely
 distributed  among  the  people.  It
 should  not  be  concentrated  only  on
 a  few  people.  That  is  why  we  say
 that  the  monopoly  houses  should  be
 curbed.

 Nowadays,  Sir,  these  monopoly
 houses  not  only  concentrate  economic
 power  in  their  hands,  but  they  are
 having  the  political  powers  also.

 If  I  may  refer  to  the  recent  diffe-
 rence  between  the  Prime  Minister  and
 the  Home  Minister,  the  Prime  Minis-
 ter  was  supported  by  these  monopoly
 houses  and  the  big  industrialists.
 Therefore,  the  Home  Minister  was
 thrown  out  from  the  Government.

 0,  these  monopoly  houses  are  not
 only  concentrating  economic  power,
 but  they  are  concentrating  political
 powers  also,

 Sir,  if  I  can  read  the  Industrial
 Policy  Resolution...  iy
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 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Mallanna,.
 I  think,  you  have  to  just  ask  a  ques-
 tion;  no  speech  please.

 SHRI  K.  MALLANNA:  If  you  go
 through  the  Industrial  Policy  Resolu-
 tion,  you  wil]  find  that  in  this  Indus-
 trail  Policy  also  there  is  no  curb  at
 all  on  these  monopoly  houses.

 Therefore,  Sir,  in  the  light  of  these
 things,  I  want  to  put  three  specific
 questions,

 First,  I  would  like  to  know  from  the
 hon.  Minister  whether  Government  is
 bringing  a  comprehensive  measure  to
 curb  the  monopoly  houses,  and  the
 growth  of  monopoly  houses,  Just  now,
 the  hon,  Munister  mentioned  that
 some  807  items  are  exclusively  rese-
 rved  for  the  small-scale  industries.
 Now  I  learn  that  these  monopo:y
 houses  are  the  multi-nationals,
 They  are  given  _  the  licences
 for  the  sraall  seale  indus-
 tries.  I  would  ke  to  know  from  the
 Hon  Minister  whether  there  is  any
 statutory  protection  to  be  given  to
 these  807  small  industries.  My  third
 point  js,  that  the  hon.  Minister  has
 referred  the  ML.R.T.P.  Act  to  be
 amended  by  a  High  Power  Committee.
 May  I  know  from  the  hon.  Minister
 whether  the  references  regarding  the
 curbing  of  the  monopoly  houses  will
 be  referred  to  that  Committee.

 SHRI  SAUGATA  ROY  (Barrack-
 pore):  I  will  be  very  brief  in  my
 submission,  The  hon.  Minister  should
 tell  us  whether  the  Government  is
 curbing  the  monopoly  houses  activi-
 ties.  The  main  problem  in  our  country
 is  that  they  are  the  family  concerns
 and  our  Industry  Minister,  the  giant
 killer,  Mr.  George  Fernandes,  has  been
 giving  speeches  saying  that  he  will  do
 away  the  family  ownership  pattern
 of  industries.  He  gave  that  famous
 speech  in  the  Annual  meeting  of  the
 Federation  of  the  Indian  Chambers  of
 Commerce.  What  I  would  like  to
 know  from  the  hon.  Minister  is
 whether  this  is  an  empty  speech  by
 the  hon.  Minister  or  whether  the  Law
 Ministry  is  contemplating  any  concrete
 legislation  and  concrete  steps  to  do
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 {Shri  Saugata  Roy}
 Bway  with  the  present  family  owner-
 ship  pattern  of  industries  which  is
 stifling  industrial  growth  and  which
 is  cornering  the  bank  credit  and  which
 is  concentrating  monopoly  powers  in
 a  few  families?

 MR.  CHAIRMAN:  I  think  we  have
 to  sit  for  sometime  more  to  finish  this
 Halfan-Hour  discussion.  Is  it  the
 Pleasure  of  the  House  to  extend  the
 time  so  that  we  can  complete  this
 discussion?

 SOME  HON.  MEMBERS:  Yes.

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO.,  Mr.
 Chairman,  you  have  been  kind  enough
 to  extend  the  time.  Now,  I  would
 like  to  point  out  the  Janata  Party
 manitesto.  There  is  a  specific  para-
 graph  under  “End  Monopoly”.

 “While  economic  and  industrial
 self-reliance  must  remain  our  goal,
 we  must  guard  against  the  growth
 of  monopoly  and  concentration  of
 economic  power.  The  Monopolies
 Commission  has  been  allowed  to
 become  moribund  in  order  to  bene-
 fit  monopoly  capital  multinationels.
 The  Janata  Party  will  correct  this
 trend.”

 In  view  of  this  manifesto,  in  view  of
 the  speeches  of  the  Industries  Minis-
 ters,  since  the  party  as  wel)  as  the
 Government  in  their  statements  are
 so  keen  to  break  up  these  monopoly
 houses,  I  would  like  to  know  why  this
 Government  has  not  utilised  Section
 27  of  the  M.R.T.P.  Act  which  provides
 for  reference  to  the  Commission  to
 enquire  into  the  division  of  such
 monopoly  houses.  Now,  the  previous
 Government  which  was  quite  favour-
 able  to  the  monopoly  houses  referred
 twWo  cases  to  the  Commission.  One
 of  the  cases  was  withdrawn.  But  this
 Government  has  not,  as  far  as  I  know,
 referred  a  single  case.  I  would  like
 to  know  why  this  Government  has
 not  done  90,

 There  is  a  very  intense  complaint  on
 the  part  of  the  small  entrepreneurs
 that  taxation  is  80  heavy,  curbs  are
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 80  many,  facilities  are  lacking  so  much that  they  are  really  not  able  to  prosper and  grow.  I  would  like  to  know  from
 the  Minister  what  steps  this  Govern-
 ment  is  contemplating,

 MR.  CHAIRMAN:  How  is  that
 relevant  here?

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  It  is
 Televant  because  you  cut  big  houses
 for  whose  benefit?—For  the  benefit
 of  the  small  man.  What  are  the
 measures  you  are  contemplating  to
 help  the  small  entrepreneurs?  Now, since  the  Government  has  cried  80
 loudly  from  the  roof-tops  that  they are  reserving  so  many  items  for  small
 industries,  then  I  would  like  to  know
 how  i,  it  that  Palmolive  Colgate  have
 been  given  licences  for  manufacturing some  items  based  on  menthol  How
 is  it  that  licence  has  been  granted  te
 Saigal  Brothers  to  manufacture  some
 items  of  paper  conversion  industry
 which  are  reserved  for  small  scale
 industry  Like  this,  there  are  so n  ny  others  as  the  manufacturers  of
 Erasmic  blades,

 Fourthly,  I  would  like  to  know,  since
 you  have  thrown  out  Coca  Cola,  why
 you  are  not  doing  the  same  thing  in
 respect  of  other  multi-nationals  who
 are  engaged  in  the  manufacture  of
 items  which  come  within  the  small
 scale  sector,  for  example  Bata  Shoe
 Co,  and  other  companies,

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  Sir,  at
 the  outset,  I  must  correct  jhe  state-
 ment  which  I  made  earlier  in  regard
 to  the  Jallan  industries,  pecause  pro-
 bably  I  got  mixed  up  with  another
 industry,

 SHRI  SAUGATA  ROY:  They  are
 very  big  people:  Twenty-six  crores
 of  tax  is  due  from  them,

 SHR:  SHANTI  BHUSHAN:  They
 are  not  registered  under  the  MRTP
 Act,  but  they  are  at  present  under
 default  notice  for  registration.  ‘That
 matter  js  pending,  but  I  do  not  know
 the  facts  further  ug  to  what  licence,
 if  any,  has  been  granted  to  them  and
 in  what  circumstances,
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 Since  the  hon.  Member  Shri  Yuvraj
 hax  raised  the  question  !n  Hindi,  I
 would  answer  the  same  in  Hindi.

 इन्होने  यह  प्रश्न  उठाया  कि  20  बड़े
 घराने  जो  थे  969  से  975  तक  उनके
 एसेट्स  मे  काफी  वृद्धि  हुई  है  1  एक  बात  मैं
 यहा  साफ  करना  चाहंगा  कि  यह  जो  लाज
 इंडस्ट्रियत  हाउसेज्  के  एसेट्स  के  बारे  में
 बात  करते  है  एसेट्स  में  यह  नहीं  होता  है
 कि  उन  की  वेल्थ  इतनी  से  इतनी  बढ़  गई  t
 हो  सकता  है  कसी  किसी  के  मन  में  कुछ
 ऐसी  गलत  धारणा  हो  इसलिए  मै  यह  साफ
 कर  देना  चाहता  हे.  मोनोपलीज़  ऐक्ट  में
 जो  डेफिनीणन  लाज  हाउसेज़  की  है  उसका
 मतलब  है  फि  कितनी  बड़ी  इंडग्ट्रियल
 ऐक्टिविटीज  पर  उन  वा  मैनेजमेट  है,  यह  नही
 कि  उनकी  वेल्थ  इतनी  से  इतनी  हो  गई,
 बल्कि  गितनी  इडस्ट्रियल  ऐक्टिविटीज  में
 क्तिने  एसेट्स  लगे  हुए  है  भ्ौर  उसके  ऊपर
 उन  का  मैंनेजमेट  वितना  एक्सटड  कर  गधा  ।
 हो  सकता  है  कि  आप  की  वेल्थ  न  बढ़े  लेक्नि
 मैनेजमेट  एक्‍्सटेड  वर  गया  हो  क्‍यों  कि
 झगर  श्राप  ने  लोन  लेकर  भी  रुपया  उसमे
 लगाया  है

 भरी  उग्रसेन  (देवरिया)  :  यह  कैसे  हो
 सकता  है  कि  उनका  कार्य-क्षेत्र  बह  जाय  और
 वेल्थ  न  बढ़े  ?

 श्री  शांति  भूषण  :  हा,  कार्यक्षेत्र  भी
 बढ़ना  झच्छा  नहीं  है।  कसेद्रेशन  श्राफ
 एकोनामिक  पावर  &  दि  डेट्रिमेट  श्राफ  कामन
 पंढितक,  इसके  खिलाफ  कास्टीट्यूशन  में
 डायरेक्टिव  वरिसिपल  है  कि  कसेट्रेशन  श्राफ
 एकोनामिक  पावर  दु  दि  कामन  पब्लिक
 डेट्रिमेट  नहीं  होना  चाहिए  1  तो  उनके
 कार्यक्षेत्र  का  अगर  विस्तार  भी  शभ्रधिक  हो
 जाता  है  तो  उसमें  भी  रोक  लगाने  की  जरूरत
 है।  लेकिन  मैं  महू  साफ  कर  देना  चाहता  हूं
 क्योकि  कभी  कभी  यह  धारणा  हो  जाती  है
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 कि  इतनी  सम्पत्ति  के  वह  मालिक  थे  प्रौर  उनकी
 सम्पत्ति  शब  इतनी  हो  गई,  इसमें  यह  चीज
 साफ  हो  जानी  चाहिए  कि  सम्पत्ति  से  उसका
 संबंध  नही  है  7  उसका  संबध  सिर्फ  इस  बात
 से  है  कि  कितने  कार्य  क्षेत्र  म ेकितने  एसेट्स
 लगे  हुए  थे  चाहे  वह  उन  के  हो  या  दूसरे  के
 लगे  हुए  हो,  फाइनेंशियल  इस्टीट्यूशस  से
 रुपया  लिया  हु  भ्रा  हो,  उनके  कार्यक्षेत्र  क ेलिए
 यह  डेफिनीशन  है  (व्यवधान  )
 कम्पनी  का  भी  एसेट  नहीं  हो  ग्रगर  रुपया
 लोन  लेकर  लगाया  हुभा  हो  तो  वह  ऐसेट
 तो  नही  है,  लायबिलिटी  है,  नेक्नि  लायबिलिटी
 हिसाब  में  नहीं  लिया  जाता  है।  यह  देखा
 जाता  है  कि  इडस्ट्रियल  ऐक्टिविटीज़्  जिन
 पर  उनका  आधिपत्य  है  मैंनेजमेट  है,  उसमे
 कितनी  पूजी  लगी  हुई  है  वह  चाहे  उनकी  पूजी
 लगी  हुई  हो  चाहे  दूसरे  की  हो  उससे  मतलब
 नही  है  t

 श्री  उप्रसेन  :  तो  जिन  का  कार्यक्षेत्र  बढ
 गया  हा  उनके  लिए  फाइनेशियल  इस्  ट्यूशन
 को  रोकेंगे  कि  उनको  और  रुपया  नदे  ?

 श्री  शांति  भूषण  :  हा,  वह  रोक  है  t

 उन्होने  पूछा  सच्चर  कमेटी  के  बारे  में
 कि  31  अ्रगस्त  तक  वह  रिपोर्ट  देगी,  तो
 जाहिर  है  कि  काफी  वक्‍त  हुआ  जब  सच्चर
 कमेटी  को  बनाया  गया  था  भौर  मैं  यह  साफ
 कर  दू  कि  जब  तक  सच्चर  कमेटी  की  रिपोर्ट
 नही  श्राएगी  शौर  उस  पर  विचार  हो  कर  कुछ
 मूल  निर्णय  नही  लिए  जाएगे,  नये  कानून
 में  जो  भी  तब्दीली  होनी  है  वह  नही  की  जायगी
 तब  तक  जो  वतंमान  कानून  है  उसी  के  झ्दर
 कार्य  करना  होगा  ।  उस के  भ्रन्दर  कार्य  करने
 में  भी  कुछ  डिस्क्रीशन  होता  है।  जितना
 वह  डिस्क्रीशन  है  विदिन  =  फ्रेमवर्क  शाफ
 द  एग्ज़िस्टिग  ला,  उसको  इस  तरीके  से  री-
 श्रोरिएट  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है
 जिस  से  कम  से  कम  विस्तार  जो  लाज॑
 इंडस्ट्रियल  हाउसेज  है  उनका  हो  सके  t  लेकिन
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 [श्री  शांति  भूषण]

 उसमें  कुछ  कठिताइयां  भी  द्राती  हूँ  ।
 आखिर  कया  तरीका  है  जिस  से  उनका  विस्तार
 नहो  सके  ”  विस्तार  न  हो  सके  इस  के  माने
 हैं  कि जो  भी  तार  वर  परते  है  या  कर  सकते
 हैं  उसको  कोई  दूसरा  कर  सके  या  उसको  कर
 सकने  की  हालत  मे  रखा  जा  सके,  तभी  बह  हो
 सकेगा  कपों  फिएक  तो  यह  तरीका  हो  सकता  है
 कि  जो  बडे  धघराने  कर  सबते  है  वह  उनको
 न  करने  दिया  जाय  जिसमे  उन  के  कार्यक्षेत्र
 का  विस्तार  नहो  सके  ।  उनका  तो  हो  ही  न
 चाहे  दूसरे  कर  सके  या  न  क*  सके,  चाहे  देश
 का  न्‌कसान  हो  जाये,  जिस  चोज़  का  उत्पादन
 होना  है  वह  न  हो  सके,  देश  की  एकोनामी
 को  नुकसान  हो  जाये,  लेकिन  फिर  भी  उनमे
 काम  न  लिया  जाय  |  लेकिन  मै  नहीं  समझता
 कि  कोई  भी  व्यक्ति  यह  कहेगा  कि  यह  नीति
 अलानी  चाहिए  कि  चाहे  देश  का  नुक्सान  हो
 जाये  लेकिन  उनको  नहीं  बढ़ने  देना  चाहिए  |
 हा,  को  गिश  यह  होती  चाहिए  कि  उनके
 बजाय  फिसी  झर  को  इस्तेमाल  कर  के  जा
 बड़े  घराने  नहीं  हैं,  उस  उद्योग  को  चलाया
 जा  सके  1  उसके  लिए  काफी  काये  करने  की
 आवश्यकता  है  -  कैसे  दूसरों  के  लिए  ऐसी
 क्षमता  पैदा  की  जा  सके,  जिस  चीज़  को
 आवश्यकता  होती  है  किसी  बड़े  उद्योग
 को  चलाने  के  लिए,  वह  दूसरों  में  कैसे  लाई
 जा  सके  इस  पर  विचार  हो  रहा  है  शौर  कोशिश
 की  जा  रहो  है  कि  क्‍या  क्या  किया  जा  सकता
 है  |  कुछ  निर्णय  भी  लिये  गये  है  और  कुछ
 और  निर्णय  भी  लिये  जायेगे  ।  लेकिन  तब
 तक  कारयं-सक्षेत्र  मे  वृद्धि  के लिये  कुछ  तो  कानून
 में  वैसे  ही  भ्रधिकार  है  क्योकि  संब्सटेन्शल
 एक्सपैन्शन  की  जो  डेफिनीशन  दी  गईं  है,
 उस के  भ्रन्तगंत  25  प्रतिशत  या  एक  चौथाई
 से  ज्यादा  प्रोडक्शन  का  एक्सपेन्शन  होगा,
 तभी  इसकों  सब्सटैन्शन  एक्सपेन्शन  माना
 जायेगा  श्रौर  उस  के  लिये  गवर्नमेन्ट  का  एप्रूव
 लेना  होगा  ।  भगर  प्रोडक्शन  का  एक्सपेन्शन
 उससे  कम  होगा,  झगर  25  परसेन्ट  से  कम
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 प्रोडक्शन  का  एक्सपेन्शन  होता  है  तो  उसके
 लिये  उन्हें  गवन॑मेट  से  एम्रबल  नही  लेना  होता
 है  t  आज के  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  है,  इस
 लिये  कुछ  तो  न/मंल  वृद्धि  होगी  शौर  वह  घभी
 रोकी  नहीं  जा  सकती  है।  लेकिन  फिर  भी
 जितने  भी  कदम  उठाये  जा  सकते  है,  वे  उठाये
 जा  रहे  है।  जब  सच्चर  कमेटी  को  रिपोर्ट
 आयेगी  तब  और  भी  फैसले  लिये  जायेंगे  ।

 एक  जो  यह  फैसला  लिया  गया  कि
 8  07  श्राइटम्ज  ऐसे  है,  जो  बडे  घरानो  को  न
 दिये  जायें,  केवल  स्माल  सैक्टर  में  रखे  जाये
 और  क्डाई  से  उस  का  पालन  किया  जाये,  तो
 इसकी  कोशिश  की  जा  रही  है।  पहले  यह
 था  कि  फौरन-एक्सचेन्ज  को  कमी  की  वजह
 से  एक्सपोर्ट  अबब्सीगेशन  डाल  कर  फारन
 एक्सचेन्ज  कमाने  के  किये  बड़े  घराने  प्रोडक्शन
 बढ़ा  सकते  थे,  लेकिन  ब  नीति  बनाई  गई  है
 कि  जा  आइटम्ज  रिजट्डें  है,  स्माल  मैक्टर  के
 लिये,  उसमे  एक्सपोर्ट-प्राब्गीगेशन  की  वजह
 से  लाजें  इण्डस्ट्रीयल  हाउसेंब  का  लायसेस  नही
 दिया  जायगा,  काई  दूसरे  कारण  हा  ता  बात

 दूसरी  है  ।

 श्री  मलन्ना  ने  इकानामिक  पावर  और
 पोलिटीकल  पावर  की  बात  कही-वह  जैनरल
 बात  है  t

 Now,  Mr  Mallanna  has  put  3  specific
 questions.  One  38  whether  Government
 will  bring  in  a  comprehensive  Bill  to
 curb  monopoly  Houses.  I  have  already
 answered  this  question.  After  the  re-
 port  of  the  Sachar  Committee  is  avail-
 able,  and  when  it  has  been  considered
 by  Government,  certain  decisions  will
 have  to  be  taken;  and  in  the  light  of
 that,  if  any  legisJation  is  required  for
 giving  effect  to  those  decisions,  it  will
 be  brought  before  this  House.

 Regarding  the  statutory  protection
 to  thoge  807  items  which  have  been  re-
 served  for  small  scale  sector,  that  again
 will  pe  a  matter  of  legislation.  There-
 fore  it  can  only  be  considered  after
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 the  Sachar  Committee  report  is  avail-
 able,  and  these  questions  are  consi-
 dered  by  Government,  viz.  as  to  what
 kind  of  legislation  should  be  resorted
 to.

 SHRI  K.  MALLANNA:  My  question
 was  whether  the  reference  included
 the  question  of  curbing  monopoly
 Houses.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  The
 revision  of  the  entire  MRTP  Act  itself
 is  one  of  the  matters  referred  to.
 Therefore,  when  the  revision  of  the
 MRTP  Act  is  one  of  the  items,  ob-
 viously  the  whole  question  is  before
 them.  What  recommendations  they
 would  make,  I  cannot  say,  so  long  as
 their  report  is  not  available.

 Mr.  Saugata  Roy  mainly  referred  to
 the  statement  of  the  Minister  of  Indus-
 try  in  regard  to  family  business.  So
 far  as  family  business  is  concerned,
 viz.  when  there  are  inter-connected
 undertakings—the  definition  of  inter-
 connected  undertakings  is  fairly  wide
 —the  idea  is  that  if  a  family  or
 group  of  persons—of  course,  family
 wilt  also  be  included  in  a  ‘group
 of  pesons’—have  within  their  contro]
 a  large  number  of  undertakings,
 then  it  is  ragarded  as  concentration
 of  economic  interests  which  may
 be  to  the  common  deteriment,  and  that
 is  a  matter  to  be  avoided.  That  again
 raises  the  question  as  to  what  are  the
 steps  to  be  taken  tg  control  a  group  of
 people  having—-whether  constituting  a
 family  or  not—some  kind  of  a  hold  on
 a  vast  network  of  undertakings  etc.  How
 is  that  to  be  avoided?  Of  course,  the
 general  policies  which  have  been  laid
 down  can  go  only  to  some  extent.
 Apart  from  that,  the  other  issues  have
 to  be  considereq  only  at  a  later  date,
 as  I  have  said.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  The  Minister
 of  Industry  made  an  announcement  at
 the  FICCI  meeting.  Has  any  action
 been  taken  after  that?

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  As  I
 said,  within  the  present  law,  of  course,
 some  re-orientation  is  being  made.  As
 I  have  said,  there  ig  a  reservation  of
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 a  larger  number  of  items  for  the
 small-scale  sector.  Then  there  is  the
 question  of  non-issue  of  licences  to
 larger  Houses  merely  in  consideration
 of  export  obligation.  It  has  also  been
 decided  that  they  will  not  be  given
 licences  merely  on  the  basis  of  export
 obtigation.

 Sometimes  they  used  to  be  given
 licences  by  saying,  te  all  right,  condi-
 tions  of  export  obligation  would  be  im-
 posed  on  them.”  Therefore,  that  is  the
 justificalfion  for  granting  them  licences
 where  normally  they  should  not  be
 granted  hceeuces  Now  a  decision  has
 heen  taken  thit  that  will  not  be  the
 factor  to  induce  granting  of  a  licence
 to  a  Jarge  industrial  house.  Well  ,the
 foreign  exchange  position  is  also  better.
 Apart  from  that  this  policy  devision
 has  been  taken.

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Are  you
 contemplating  break-up  of  the  family
 business?

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  What
 kind  of  break-up?

 SHRI  SAUGATA  ROY:  Like  anti
 trust  law  which  they  have  in  the
 United  States.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  MRTP
 Act  is  an  Act  of  that  kind.  Now  its
 drastic  revision,  etc.,  as  I  said,  can
 only  be  considered  after  the  report  of
 the  committee  is  available.  Therefore,
 at  that  stage,  at  goverment  level  policy
 décisions  have  to  be  taken.  Then  8
 reference  was  made  to  the  Janata
 Party  Manifesto  guarding  against  the
 growth  of  monopoly,  and  a  specific  re-
 ference  was  made  to  Section  27  of  the
 Janata  party  is  committed  to  prevent-
 ing  growth  of  monopoly,  then  why  is  it
 ference  was  made  to  Section  27  if  the
 MRTP  Act  are  not  being  used?  Now,
 if  I  may  say  so  with  great  respect,
 perhaps  the  purport  of  the  Section  27
 has  not  been  properly  understood.  So
 far  as  a  large  industrial  house  is  con-
 cerned,  even  if  you  break  a_  single
 undertaking  into  two  undertakings  so
 long  as  it  remains  an  undertaking,
 it  will  be  inter-connected  with
 that  large  industrial  house.  The
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 concentration  of  economic  power  would
 still  be  there  in  the  sense  that  the
 value  of  assets  of  those  two  units  will
 have  to  be  treated  as  belonging  to  or
 under  the  control  of  that  large  indus-
 trial  house.  Section  27  really  is  meant
 for  a  different  purpose;  Section  27  is
 meant  fo:  curbing  monopolistic  or  re&
 trietive  trade  practices,  namely,  if
 there  is  one  undertaking,  namely,  if
 undertaking  has  almost  the  monopoly
 of  the  production  or  sale  or  any  trade
 in  respect  of  a  particular  item;  then
 that  very  hold  of  one  undertaking  over
 fhe  trade  or  the  production  or  the
 distribution,  etc.  of  that  single  item  is
 undesirable  from  the  public  point  of
 view  because  then  there  is  no  competi-
 tion,  etc  So,  Section  27  has  een  con-
 ceived  for  this  reason  that,  all  right.
 under  Section  27  that  single  undertak-
 ing  may  be  broken  up  into  two  under-
 takings  or  more  undertakings  so  that
 there  may  he  a  competition  inter  se
 between  {hose  undertakings;  and  to
 solve  that  monopolistic  or  restrictive
 trade  practices,  the  idea  is  not  to  curb
 the  growth  of  monopoly  house  or  large
 industrial  hiouses  so  that  Section  27
 cannot  be  used  for  that  purpose.

 (Interruptionsq

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO.  Has  it
 been  used  by  this  Government?

 SHRI]  SHANTI  BHUSHAN:  No,  no,
 it  has  not  been  used.

 AN  HON.  MEMBER:  That  is  only
 for  a  restrictive  trade  practice.

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  That  is
 only  for  a  restrictive  trade  practice.
 The  question  will  arise  only  where  it
 is  required,  namely,  there  is  one  single
 undertaking  in  field,  which  js  so  big,
 which  ig  having  monopoly  of  trade  or
 production  of  one  single  item  in  such
 a  way  that  public  interest  is  suffering.
 Then,  so  far  as  Monopoly  Commission
 378  concerned,  Monopoly  Commission
 goes  into  the  question  of  restrictive
 trade  practices  monopolistic  trade
 practices,  etc.  Therefore,  if  such  a  case
 comes  ty  light  and  the  conditions  which
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 are  required  by  Section  27  arise,  th

 certatnly
 a  reference  tan  be"  made

 under  Section  27  and  tha
 contemplated.

 it  can  be

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO:  Am  I
 correct  in  understanding  that  there  is
 OMe  case  pending  from  the  previous
 Government  and  this  Government  have Rot  followed  that  case?

 SHRI  SHANTI  BHUSHAN:  There
 is  no  question  of  follow  up  because

 aril
 Section  27  a  reference  has  been

 made.

 क्री  उप्सेव  :  बड़े  धरानो  का  ग्रोथ
 पिछले  30  वर्षों  में  हुआ है  i  उस  को  रोजने
 के  लिये  इन  की  सरवार  ने  क्‍या  किया  था  ?

 श्री  ज्ञान्ति  भूषण  :  यह  कोर्ट  ऐसी  बात
 नही  है

 ओशो  उप्सेन :  श्राप उस  की  बैफ
 ग्राउण्ड  को  समझिये  ।

 शी  शान्ति  भूषण  :  इसके  यह  मायने
 नहीं  है  कि  हम  लोग  कुछ  न  करें

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 If  the  previous  Government  has  com-
 mitted  any  wrong,  the  present  Govern-
 ment  should  not  commit  any  wrong.

 श्री  शान्ति  भूषण  :  हम  लोग  इसी
 लिये  झाये  है  कि  हम  कुछ  करें  ।

 शो  उपसेन :  30  साल  की  गन्दगी
 एक  साल  में  साफ़  नही  हो  सकती  है  |

 SHRI  SHANT{  BHUSHAN:  व्‌  have
 already  replied  to  this  question,
 namely,  what  measures  are  being
 taken  to  help  smali  entrepreneurs.
 Now,  so  far  as  reserving  a  larger  num-
 ber  of  itemg  for  small  scale  industry
 are  concerned,  I  have  said  about  it.

 So  far  as  other  financial  and  fiscal
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 policies  which  are  being  adopted  are
 concerned,  namely,  how  the  financial
 institutions  should  refer  more  help  to
 these  small  entrepreneurs,  etc.,  that  is
 of  course,  one  decision  that  we  have
 taken.

 One  decision  that  we  have  taken  i8
 that  if  in  the  case  of  large  industrial
 houses,  if  20  per  cent  of  the  investment
 is  required  to  be  contributed  by  the
 enterpreneur,  in  the  case  of  non-large
 industrial  houses  it  will  be  onJy  ten
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 per  cent.  Apart  from  that  many  other
 suggestions  may  be  taken  up.  Some
 reference  was  made  to  colgate,  etc.  I
 do  not  have  with  me  just  now  all  those
 details.  I  think  I  have  replied  to  the
 pointg  raised.

 9.46  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Tuesday,
 August  8,  9784Sravana  17,  900(Saka)
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